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 LOK  SABHA

 Friday,  March  72,  4972/Phalguna  27,  7099
 (Saka)

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  Mk,  SPeanen  in  the  Chair  |

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 सहस्त्र  सेनाओं  के  कर्मचारियों  के  लाभ
 के  लिए  प्रस्तावित  विभिन्न  उपाय

 +
 *6l.  st  फूल चन्द  वर्मा  :

 श्री  एस०  सी०  सामन्ती  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  सशस्त्र  सेना  के  तीनों  अंगों  के  करे-

 साथियों,  जवानों  और  अधिकारियों  के  लाभ  के

 लिए  प्रस्तावित  विभिन्‍न  उपाय  क्या  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  (रक्षा  उत्पादन)  में  राज्य
 मंत्री  (भी  विधा  चरण  शुक्ल)  :  सम्भवतः
 माननीय  सदस्यों  का  आशय  सशस्त्र  सेना  के
 कार्मिकों  के  वेतन  और  भत्तों  से  है।  यदि  ऐसा
 है  तो  स्थिति  यह  हैं  कि  सशस्त्र  सेना  के
 नाभिकों  के  लिए  नकद  तथा  अन्य  रूप  से  दिए
 जाने  वाले  लाभों  सहित  उनकी  वेतन-संरचना
 और  मृत्यु  तथा  उपदान  लाभ  पहले  ही  से  बेतन
 आयोग  के  विचाराधीन  है  ।

 भी  फूलचंद  बसों  /  अध्यक्ष  महोदय,  में
 आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्नी  महोदय  से

 जानना  चाहूंगा  कि  अन्य  रेखीय  कर्मचारियों  के
 जतिन  भ्  के  संबंध  में  जो  विचार किया  जा
 रहा  है,  वेतन  आयोग  जिसके  संबंध  में  अपनी

 पूरी  रिपोर्ट  देगा,  क्या  ते  इसे  बात  का  प्रयत्न

 =  ee  ee  ee  2  =  =

 करेंगे  कि  सेना  के  तीनों  अंगों  के  जो  जवान  है
 उनके  लिए  वेतन  आयोग  अपनी  रिपोर्ट  पहले
 देदे?

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  ;  मैं  नहीं  समझता

 इस  तरह  की  कोई  संभावना  है।  यदि  हम
 प्रयत्न  भी  करें  तो  भी  इसकी  संभावना  नहीं  है
 कि  वेतन  आयोग,  जिसके  पास  इतना  बड़ा  क्राम

 है,  बहु  पहले  हमारे  सदस्य  सेनाओ  के  जवानों
 के  लिए  अपनी  रिपोर्ट  दे  देगा।  पर  जैसा
 माननीय  सदस्य  को  मालूम  है  कि  इसके  पहले
 अंतरिम  राहत  दी  जा  चुकी  है  तथा  हम  लोग

 ऐसा  समझते  है  कि  वेतन  आयोग  की  जो
 सिफारिशें  है  बहू  बहुत  जल्दी  हमारे  पास  आने
 वाली  है  और  जैसे  ही  वह  आ  जायेंगी,  हमे
 उस  पर  निर्णय  करने  में  आसानी  होगी।  कुछ
 दिनो  के  फर्क  से  इसमे  कोई  अन्तर  पड़ने  वाला

 नही  है  t

 श्री  [लचल्द  धर्मा :.  मै  मंत्री  महोदय  से

 दूसरी  बात  यह  जानना  चाहता  हैँ  कि  जो  पारि-

 वारिक  पेंशन  आप  जवानों  को  देते  हैं  उसमे

 सिर्फ  पत्नी  और  उसके  बच्चे  ही  शामिल  रहते

 है  लेकिन  क्या  शासन  इस  बात  पर  विचार  कर

 रहा  है  कि  जवानों  के  अन्य  आश्रितों  के

 लिए  भी  पेंशन  योजना  बनाई  जाये  जिससे  कि

 उनके  बढे  माता  पिता,  अन्य  छोटे  भाई  बहन
 इत्यादि  जो  उन  पर  आश्रित  रहते  है,  उनको

 भी  वह  लाभ  मिल  सके  ?  क्‍या  सरकार  इस

 तरह  की  कोई  योजना  बना  रही  है  ?

 श्री  1:छह  चरण  शुक्ल  जो  अभी  पेंशन

 योजना  है  उसमे  इस  बात  का  प्राविधान  है  और

 यहाँ  पर  भी  जो  उसके  आश्वस्त  लोग  हैं  उसको

 उसका  लाभ  मिल  सके  ।  मैं  समझता  हूँ  इसको
 जारी  रखा  जागेगा।
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 SHRI  5  C  SAMANTA  We  want  to
 know  about  the  various  welfag  jnéakiartt  for
 these  personnel  I  would  Itkhe  to  know  the
 recommendations  of  the  Third  Pay  Commis-
 sion  which  were  fully  accepted,  partially
 accepted  and  not  «cepted  and  the  reasons
 for  non-acceptance  of  those  :ecommenda-
 trons.

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA
 The  report  of  the  Thnd  Pay  Commission
 sy  yet  to  be  received,  Therefore,  the  question
 of  accepting  or  non-accepting  the  recommen-
 dations  does  not  arse  at  this  stage  That
 will  arise  8७  the  recommendation  of  the
 Third  Pay  Commission  has  been  seceived
 by  us

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  महोदय,
 मै  जानना  चाहता  हूँ  क्‍या  यह  बात  सच  हैं  कि
 विभिन्‍न  राज्यों  से,  सरकार  की  जो  पड़ती
 जमीने  है  उसे  जवानों  के  नाम  बन्दोबस्त  करन
 का  नियम  हे  ?  यदि  यह  बात  सच  हे  तो  क्‍या
 आप  बना  सकेंगे  कि  किशन  जवानी  को  इस  तरह
 की  मदद  जमीन  के  रूप  में  मिली  हे  ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  इस  वात  का  प्रावधान

 है  कि  जो  सेवामुक्त  सेनिक  टत्पादि  हैं,  जिनकी
 सहायता  करनी  है,  उनका  पति  क॑  यग्य  जमीन
 दी  जाये  ।  यह  जरूरी  नही  है  कि  पहली  जमीन  दी
 जाये  बल्कि  हम  चाहते  है  खेती  के याग्ध  जमीन
 दी  जाये  ।  पर  इस  समय  मेरे  पास  इस  बात  के
 ऑक  नही  है  कि  किशन।  जमीन  कितने  लोगो
 को  दी  गई  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  अलग  से
 प्रश्न  पूछेंगे  ते  उन्हे  पूरी  रचना  द॑  दी  जायगी  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  भारतीय  युद्ध्बान्दयो
 की  तिरा  कथित  हत्या

 +
 *62  शी  दिव  कुमार  शास्त्री  :

 श्री  जगन्नाथ  राख  जोशी  :

 क्या  शिक्षा  मरते)  यह  बताने  की  कृपा'  करेगे
 कि

 (के)  क्‍या  सरकार  को  इस  आशय  के
 समाचार  प्राप्त  हुए  है  कि  पिछले  युद्ध  में
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 पाकिस्तान  में  बन्दी  बनाये  गये  भारतीय  सैनिको
 क्  ध.  जेनेवा  कन्वेंशन  के  अनुरूप  व्यवहार  नहीं

 किया  जा  रहा  है  और  पाकिस्तान  में  बन्दी
 बनाये  गये  अनेक  चायल  भारतीय  सैनिकों  की

 हत्या  कर  दी  गई  है।  और

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  इस  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  (रक्षा  उत्पादन)  में  राज्य
 मंत्री  (श्री  विद्या  चरण  शुक्ल)  :  (क)  भारतीय
 सैनिको  के  साथ  पाकिस्तानियों  द्वारा  किये  गये
 कथित  अमानवीय  व्यवहार  के  सबंध  में  रिपोर्ट
 प्राप्त  हुई  है  ।

 (@)  इसकी  जाँच  करने  और  इसमें  हस्त-
 क्षेत्र  करने  के  लिए  भारतीय  रेडक्रास  की  अस्तर-

 गप्ट्रीय  समिति  के  साथ  यह  मामला  उठाया
 गया  हे  |

 श्री  शिव  कुमार  शास्त्री  :  अध्यक्ष  महोदय,
 में  आपके  द्वारा  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना

 चाहता  हूँ  यदि  सीमा  परिधि  से  बाहर  न  हो  तो
 वे  बताये  कि  उनकी  जानकारी  के  स्रोत  क्‍या

 है  ?
 दूसरी  बात  में  यह  जानना  चाहता  हूँ  अमा-

 हवाई  व्यवहार  में  कया  अत्यन्त  रोगी  और
 घायल  सैनिको  की  जीवन  समाप्ति  तक  ही  है  ?

 तीसरी  बात  यह  है  कि  अभा  थोड़े  दिन

 पहले  अत्यन्त  रोगी  सैनिकों  का  आदान-प्रदान

 हुआ  है  क्या  उनसे  जानकारी  प्राप्त  की  गई  है
 कि  उनके  साथ  किस  तरह  का  व्यवहार  हुआ
 और  उनकी  देखभाल  और  औषधियों  आदि
 की  व्यवस्था  क्या  ठीक  रही  ?

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल :.  जहाँ  तक  अमान-
 वीय  व्यवहार  की  सूचना  का  संबंध  है  और  उसके
 आधार  का  सबंध  है,  ये  सूचताये  हमने  स्वय

 एकत्रित  की  है  और  यह  सही  और  पक्‍की  सूचना
 होने  के  बाद  ही  उसको  अन्तराष्ट्रीय  रेड  काश
 के  सामने  पेश  किया  है



 5°  Oral  Answers

 जो  अभी  कुछ  लोग  छूट  कर  आये  है  जोकि

 बहुत  बीमार  थे  या  घायल  थे  जिनकी  अदला
 बदली  हुई  है  उनके  साथ  साधारणत  जेनेवा
 कर्वैदान  के  अनुरूप  व्यवहार  हुआ  है  1

 श्री  शिव  कुमार  शास्त्रो  मैं  मंत्री  महोदय
 से  दूसरी  बात  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  युद्ध  के
 समय  रेफरियों  प्रसारणों  में  पाकिस्तान  ने  कुछ
 बन्दी  सैनिको  की  सख्या  बताई  थी  और  अब

 अन्तर्राष्ट्रीय  रेडक्रास  को  जो  सूची  दी  गई  है
 क्या  उसका  रेडियो  प्रसारणो  से  मिलान  किया
 गया  है  और  क्‍या  वह  ठीक  है  या  नहीं  ?  जहाँ
 तक  मेरी  जानकारी  है,  एक  वायु  सैनिक  के
 लिए  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  उसका  विमान
 गिराया  गया,  उसको  पकड़ा  गया  लेकिन  अब
 तक  जो  सूची  प्रकाशित  हुई  है,  उसमे  उसका  नाम

 नही  है  तो  इस  विषय  में  आपकी  क्या  जानकारी
 2  9

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  माननीय  सदस्य
 को  मालूम  हैकि  युद्ध  के  समय  पाकिस्तान  ने
 रेडियो  प्रसारणों  मे  तरह  तरह  की  बहुत  सी

 ऐसी  बाते  कही  थी  जोकि  सर्वथा  सत्य  से  परे
 थी  यदि  माननीय  सदस्य  उन  रेडियो  प्रसारणों
 और  आज  के  तथ्यों  की  तुलना  करेंगे  तो  करीब
 करीब  हर  एक  चीज  उनको  गलत  हूं  मिलेगी  ।
 मै  माननीय  सदस्य  से  कहूँगा  कि  वे  पाकिस्तान
 के  उस  समय  के  प्रसारणों  और  आज  के  तथ्यों
 की  तुलना  न  करें  t  परन्तु  जो  उन्होंने  युद्धबंदियों
 की  सूची  दी  ह ैऔर  जो  हमारे  पास  ग्रुमशुदा
 लोगों  की  सूचियाँ  की,  उन  से  लगभग  मेल  होता
 है  इसलिए  इसमें  कोई  ज्यादा  आश्चर्य  की  बात

 नही  है  |

 '  थी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  मुझे  मंत्री

 महोदय  के  भूल  से  यह  सुनकर  आश्चर्य  हुआ
 कि  पाकिस्तान  &  जो  सूची  प्राप्त  हुई  है  उसे

 और  जो  हमारे
 मुड़ बंदी  गुम  हो  गये  है.  उसका

 मिलान  करने  में  काफी  सूची  ठीक  है।  मुझे
 लगती  है  कि  मंत्री  मं ही देय  अपना  आशय  स्पष्ट
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 नहीं  कर  सके  है।  मुझे  उनके  सामने  एक
 उदाहरण  रखना  है  कि  3  दिसम्बर  को  हमारी
 ग्रेनेदियर्स  और  गुरो  बटालियन  छक कर गढ़
 की  ओर  आगे  बढ़ी  थी  और  उनके  करीब  50
 लोग  हर  बटालियन  के  गाकिरतानियो  द्वारा  बंदी
 बनाये  गये  थे  लेकिन  पाकिस्तान  ने  जो  सूची  दी
 है  उसमे  डझ्त  युद्धबंदियों  का  नाम  नहीं  है  और
 जिनमे  एक  बढ़े  रेसलर  चैम्पियन  सूबेदार  सिह
 है  उनका  नाम  भी  उस  सची  में  नही  पाया
 जाता  |  क्‍या  मन,  महोदय  ने  इस  बारे  से
 जानकारी  एकत्र  करने  का  प्रयत्न  किया  है  और
 क्या  वह  देश  को  आश्वस्त  कर  सकते  हे  कि
 पाकिस्तान  के  पास  जो  हमारे  युद्धबंदी  है,  उन
 के  साथ  अच्छा  व्यवहार  हो'  रहा  है  ?

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  जो  हमने  दृष्टान्त
 दिया  है  दुर्व्यवहार  का  उसको  छोड  कर  इस  बात
 का  आश्वासन  नै  दे  सकता  हैं  कि  हमारे  युद्धबंदियों
 के  साथ  वहा  पाकिस्तान  में  साधारण  अच्छा
 व्यवहार  हो  रहा  है  और  उसमे  कोर्ट  शिकायत
 हम  नहीं  मिली.  हे।  अलबत्ता  उनका  मैने  अपवाद
 किया  है  जो  हमे  शिकायते  प्राप्त  हुई  हैं  और'
 जिनके  बारे  में  हमे  कुछ  दृष्टान्त  मिले  है  और
 जिनका  कि  हमे  पक्‍का  सबुत  मिला  है  1

 जहाँ  तक  युद्धबंदियों  के  माथ  व्यवहार  का

 ताल्लुक'  है,  माननीय  सदस्य  को  मालूम  है  कि
 हमारे  पास  दो  सुर्खियाँ  अभी  अन्तर्राष्ट्रीय  रेडक्रास
 के  द्वारा  पोस्तीन  से  मित्री  है और  हमे  यह  भी
 बात  मालूम  है  कि  जो  सूचियां  आई  है  उनके
 बाद  और  भी  सूचियाँ  झा  सकती  है  और  जो

 सूचियाँ  आई  है,  वह  सम्पूर्ण  सूची  नही  है  ।  जो
 मैने  अभी  बस्ती  जी  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा
 था,  उसका  आशय  यह  था  कि  अभी  तकाजों'
 उधर  से  युद्धबंदियों  की  सूचियां  आई  है  और

 हमारे  पास  जो  गुम दा  लोगों  की  सूचियाँ  थी
 उनमें  मेल  है।  अभी  और  सूचियों  उधर  से  हम
 रही  है  1  हमारी  अपनी  सूचना  के  अनुसार  800
 के  करीब  युद्धबंदी  थे  ।  जिनमे  कि  आई?  मियां-
 रिटी  फोर्स ,  आई  फोर्स  और  ईथर  फोर्स  के
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 लोग  शामिल  थे  लेकिन  उधर  से  जो  सूची  आई

 है,  बहु  500  की  आई  है  और  वहाँ  से  आई  हुई
 उस  सूची  से  हमारे  पास  जो  गुमशुदा  की  सूची
 है,  उसके  साथ  टली  करते  जा  रहे  है।  अभी  तक
 जो  टैली  की  गई  है,  वह  ठीक  आई  है,  बाक़ी
 आगे  और  जो  सूची  उधर  से  आयेगी,  तब  हम
 उसे  भी  अपनी  सूची  से  टैली  करेंगे  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अध्यक्ष

 महोदय,  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  आया।  मैंने
 स्पष्ट  तौर  पर  ग्रेनेडियर्स  बटालियन  का  नाम
 लेकर  कहा  भा  कि  उसकी  सूची  पाकिस्तान  ने

 नहीं  दी  है  t

 श्री  चा  शरण  शुक्ल :  यह  मुझ  नहीं

 मालूम  कि  किस  बटालियन  की  ओर  से  किस
 बिग्रेड  ककी  सूची  आई  है।  मैं  पूरी  सूची  की  बात
 कर  रहा  हूँ।  मैं  देख  लगा  कि  अभी  किसको

 सूती  आई  है  और  किस  की  नहीं  भाई  है

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  :  May  I
 know  whether  any  report  has  been  specifi-
 cally  received  from  the  Fourth  Mountain
 Division,  which  was  operating  in  the  Farid-
 pur-Kushtia  sector  in  Bangla  Desh,  to  the
 effect  that  several  of  our  jawans  who  were
 captured  were  later  on  found  not  only  killed
 but  horribly  mutilated;  if  so,  apart  from
 reporting  these  facts  to  the  International  Red
 Cross,  whether  the  Government  will  take  any
 steps  to  see  that  the  professional  military
 pergonne!  ofthe  Pakistan  Army,  who  are
 responsible  for  this  kind  of  crime,  will  also
 be  brought  to  book  and  tried  as  war  crimi-
 nalg  just  as  is  being  done  in  the  case  of
 those  who  committed  atrocities  on  the
 civitian  population  in  Bangla  Desh  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 One  of  the  instances  that  have  been  reported
 to  the  International  Red  Crose  relates  to  the
 Kushtia  sector.  The  idea  of  reporting  this
 matter  to  the  International  Red  Cross  was
 only  to  prove  the  responsibility  and  to  verify
 according  to  international  standards.  We  do
 intend  to  take  up  this  matter  very  seriously
 becausé,  I  agree  with  the  hon.  Member,  this
 was  @  gruesome  incident  that  took  place,
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 Report  of  Wanchee  Committee
 on  Taxation

 +63,  SHRI  R.  S.  PANDEY  :
 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  ;

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Wanchoo  Committee  on
 Taxation  has  submitted  its  recommendations
 to  Government;

 (b)  if  so,  the  major  recommendations
 thereof;  and

 (c)  whether  any  steps  have  been  taken
 by  Government  to  implement  the  recom-
 mendations  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  ड्,
 GANESH):  (a)  to  (c).  Yes,  Sir.  The  Direct
 Taxes  Enquiry  Committee  has  submitted  a
 report  to  the  Government  of  India  on  the
 24th  December,  97  and  their  recommenda-
 tions  are  under  examination.  Copies  of  the
 report  will  be  made  available  to  the  Hon'ble
 Members  soon.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE :  Sir,
 here  a  question  of  propriety  arises.  The
 Finance  Minister  quoted  the  Wanchoo  Com-
 mittee  Report  in  his  Budget  Speech  yester-
 day.  But  the  Report  has  not  been  made
 available  to  the  Members.

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  रिपोर्ट  आप  को  दे
 देगें  1

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपे बो  :  क्  दे  देगें  ?
 जरा  संसद  के  चलाने  के  तरीका  का  ख़्याल

 करिए  ।

 अध्यक्ष  महोदया  :  हू  जरूरी  महीं  है  कि
 जब  तक  उसे  श्राप  को  ने  दें  फाइनेंस  मिनिस्टर.
 उसका  कोट  नहीं  कर  सकते  ।

 भी  रह  बिहारी  फो  :  अगर  सदन
 में  कोई  चीज  कोड़  की  जाती  है  हो  हम  माँग
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 कर  ,  सक्ते, पं  कि  बहु  रिप्रो्टं  सदन  के  साधते
 रक्खी  जाय  ।

 THR  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN)  :
 Some  of  the  points  to  which  I  made  a  refer-
 ence  in  my  Budget  Speech,  really  speaking,
 Prove  that  it  was  impossible  for  us  to  pre-
 publish  the  Report  before  the  Budget  pro-
 posals  were  submitted.  Really  speaking,  this
 is  more  important  from  the  point  of  view  of
 propriety.  In  my  Budget  Specch  itself  I  have
 said  that  this  Report  will  be  made  available.

 शी  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  अगर  आप
 मंत्री  महोदय  के  जवाब  से  संतुष्ट  हैं  तो  मैं  एक
 गंभीर  प्रश्न  उठाता  चाहता  हूँ  और  आप  उस  पर
 निर्भय  दीजिये  ।

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  :  Will  it  at
 least  be  made  available  before  we  take  up
 the  discussion  on  the  General  Budget  ?

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE  :  The
 Report  has  been  quoted  in  the  Fittance
 Minister's  Budget  Speech  and  we  do  not  have
 a  copy  of  the  Report.

 SHRI  YBSHWANTRAO  CHAVAN  :
 A  reference  was  made  to  some  of  their
 suggestions.

 MR.  SPEAKER  :  I  think,  it  was  quoted.
 It  should  later  on  be  made  available  to  the
 Members.  i

 SHRI  YESHWANTRAOQ  CHAVAN  :  |
 said  in  my  Budget  Speeoh  that  we  will  make
 the  Report  available.

 AN  HON.  MEMBER  :  When  ?

 th  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  क्या  सरकार

 यह  मैनेज  सहीं  कर  सकती  थी  कि  बांच  कमेटी
 की  रिपोर्ट  और  फाइनेंस  मिनिस्टर  साहब  की
 बजट  स्पीच  साथ-साथ  सदन  के  सामने  आती  ?

 आखिर  क्या  कठिनाई  है  इसमें  ?

 अध्यक्ष अयोग्य  :  एक  माननीय  सदस्य  ने

 कह  जो  |  बाली  बात  पूछी  है  तो  उसका
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 जवाब  देना  अभो  मुश्किल  हैं  7  बाक़ी  जेसा  कैसे

 कहा  है  वह  बाद  में  मैम्बर्स  को  दे  दी  जाय  |

 श्री  राम  सहाय  पांडे  :  वित्त  मंत्री  महोदय
 ने  अपने  कल  के  वित्तीय  भाषण  में  पांचू  कमेटी
 की  सिफारिशों  का  उल्लेख  करते  हुए  कुछ
 महत्वपूर्ण  बातें  कही  थी  ।  उनमें  से.  एक  काले
 धन  के  संबंध  में  भी  कहा  गया  था  और  उस
 रिपोर्ट  के  अनुसार  1400  करोड़  से  लेकर  3000

 करोड़  तक  का  काला'  धन  इस  देश  में  है  और
 जिसने  कि  हमारी  सामाजिक  और  आशिक  स्थिति
 में  बहुत  असन्तुलन  पैदा  कर  दिया  है  और  हमारे
 विकास  के  रास्ते  में  बाधा  है।  मैं  जानना

 चाहता  हैँ  कि  कमेटी  की  रिपोर्ट  तो  आ  ही  रही
 है  लेकिन  क्या  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  आने  के  पहले
 आप  कुछ  बतला  सकते  हैं  कि  इसके  लिए  कौन
 सा  कम्प्रीहैसिय  बिल  आप  लाना  चाहते  हैं  और
 किन  उपायों  के  माध्यम  से  आप  इस  काले  धन
 की  प्रवृत्ति  को  समाप्त  करना  चाहते  है  और
 कैसे  अपने  कब्ज़े  में  यह  काला  धन  लायेंगे  ताकि
 विकास  के  काम  में  हम  आगे  बढ़  सकें  ?

 थी  एस०  एम०  बनो  :  एक,  आध  चुनाव
 हो  जाये  तो  यह  साफ  काला  धन  बिल्कुल
 समाप्त  हो  जायेगा

 SHRI  K.  R.  GANESH:  As  I  have  men-
 tioned  in  my  reply,  the  Report  of  the
 Wanchoo  Committee  is  under  consideration.
 They  have  suggested  various  measures  for
 tackling  the  problem  of  black  money,  the
 evasion  of  taxes  and  the  collection  of  arrears.
 These  recommendations  relate  to  administra-
 tive  measures,  legal  measures  and  the  tighten-
 ing  of  the  tax-collecting  machinery.  Some  of
 the  recommendations  of  the  Committee  have
 already  been  included  as  part  of  the  Budget
 proposals.  After  due  consideration,  these  will
 be  taken  up.

 I  would  like  to  make  one  correction.  The
 bon.  Member  has  referred  to  the  Committee's
 Report  about  black  money.  Actually,  the
 Committee  itself  has  said  that  itis  very
 dificult  to  quantify  black  money  and  hes
 said  that  the  tax  that  could  haye  been  evaded
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 according  to  thcir  assessment  will  be  only
 about  Rs,  470  crores.

 aft  रास  सहाय  पांडे  :  बांडू  कमेटी  की
 रिपोर्ट  में  यह  जो  फिगर  दी  गई  है  400  करोड़
 और  3000  करोड़  की,  यह  इतनी  स्पैक्ुलेटिव  है
 कि  आश्चर्य  होता  है  और  मै  जानना  चाहता  हूँ
 कि  किस  आधार  पर  और  किस  बुनियाद  पर

 हम  इस  फिगर  पर  पहुँचे  है?  ग्रह  400  करोड़
 और  3000  करोड़  के  बीच  मे  बयो  आधार  है  ?
 किस  आधार  पर  हू  वांचु  कमेटी  इस  पर
 निष्कर्ष  पर  पहुँची  है  कि  यह  काला  धन  3400
 करोड़  से  3000  तक  है  ?

 SHRI  7.  क्र,  GANESH  :  The  Wanchoo
 Committee  itself  has  said  that  it  is  very
 difficult  to  quantify  the  amount  of  black
 money  that  is  there,  and  onthe  basis  of
 certain  studies  that  they  had  made  they  haye
 given  this  broad  estimate.  It  will  not  be
 possible  for  me  to  go  into  the  details  of  the
 basis  on  which  they  have  worked  out  this
 detailed  report.

 SHRI  S.R.  DAMANI:  The  Wanchoo
 Committee  has  recommended  certain  con-
 cessions  for  the  low  income  group.  May  I
 know  from  the  hon.  Minister  what  was  the
 difficulty  in  implementing  those  concessions
 in  the  Budget  ?

 SHRI  K.  R.  GANESH  :  The  Finance
 Minister  himself  has  said  that  some  recom-
 mendations  are  included  and  the  others  are
 under  consideration.  Whatever  is  accepted
 will  be  brought  in  the  form  of  a  Bill.

 at  शार खरड़  राय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री

 महोदय  यह  बतलावेंगे  कि  बाँच  कमेटी  की
 रिपोर्ट  में  क्या  इस  बात  की  भी  चर्चा  है  कि

 हिन्दुस्तान  के  75  बड़े  बड़े  परिवार  पिछले  कुछ
 वर्षों  से  20  अरब  रुपये  टैक्स  की  चोरी  कर

 चुके  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  7  इस  में  यह  कैसे  आ
 गया  ?  आप  प्रे ज्यूस  क्‍यों  कर  रहे  हैं  ?

 |
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 Passenger  Traffic  between  Bombay
 and  Cochin

 *64.  SHRI  C.  M.  STEPHEN  :  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CPVYIL
 AVIATION  bc  pleased  to  state  :

 (a)  the  daily  average  number  of  passen-
 gers,  who  flew  between  Bombay  and  Cochin,
 when  there  were  direct  flights  between  the
 two  airports  and  the  average  number  after
 the  suspension  of  the  direct  flight;

 (b)  the  normal  flying  time  between
 Cochin  and  Bombay,  the  actual  time'  now
 taken  as  per  the  current  schedule  and  the
 reasons  for  lack  of  suitable  connections  to
 enable  the  passengers  to  complete  the  flights
 in  the  normal  flying  time:  and

 (c)  the  number  of  seats  for  passengers
 from  Cochin  to  Bombay  reserved  for  book-
 ing  at  Cochin  and  Bangalore  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 (a)  to  (c).  3  lay  a  statement  on  the  Table  of
 the  House.

 Statement

 (a)  The  average  number  of  passengers
 travelling  between  Bombay  and  Cochin  when
 the  direct  flights  were  in  operation,  was  90
 in  each  direction.  Of  these,  approximately 20  were  passengers  originating  fron  or
 destined  to  Trivandrum.  These  figures
 cover  the  first  half  of  I970  and’  include
 passengers  between  Bombay  arf  Cochin  on
 stopping  flights.

 In  the  current  schedule  the  average  num-
 ber  of  passengers  travelling  besween  Bombay
 and  Cochin  duting  Janusty  i972  Was  62
 per  day  in  each  direction.  Trivandrum
 passengers  now  catch  the  Boeing  service  at
 Trivandrum  itself.

 (9)  The  normal  flying  time  for  an.Hi-
 748  aircraft  operating  a  direct  flight  between
 Cochin  and  Bambay  is  :3  कब,  fn  the
 present  schedule  passengers  travelling

 feos, Bomtay  to  Cochin“by  the  Jet  flight  op
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 Bangalore  and  the  connecting  HS-748  flight
 to  Cothin,  take  3  hours  25  minutes.  In  the
 Cochin-Bombay  direction  the  time  taken  is
 4  hours  40  minutes,  as  passengers  have  to
 wait  at  Bangalore  for  the  Jet  flight  to  return
 from  Trivandrum  to  Bangalore  before  pro-
 ceeding  to  Bombay.

 {t  is  not  possible  to  operate  a  Jet  scrvice
 to  Cochin  due  to  airfield  limitations.

 (c)  Cochin,  Bangalore  and  ‘Trivandrum
 hold  65,  3  and  40  seats  tespectively  to
 Bombay.  However,  the  number  of  passengers
 from  Trivandrum  to  Bombay  seldom  exceeds
 25  and  the  additional  seats  can  be  made
 available  to  passengers  either  from  Cochin
 or  Bangalore  on  their  release  from
 Trivandrum.  These  allocations  are  reviewed
 periodically.

 SHRI  C.M.  STEPHEN:  Cochin  has
 always  becn  a  very  important  airport  station.
 Formerly  there  were  three  flights  from
 Bombay  to  Cochin  in  the  morning  and  even-
 ing  so  that  passengers  travelling  either  from
 Cochin  or  from  Bombay,  whether  in  the
 morning  or  in  the  evening,  could  reach  their
 destination  during  the’  ‘flying  ‘time;  and  so
 was  the  case  from  different  stations  all  over
 India;  Cochin  could  be  reached  within  the
 minimum  time.  In  that  place,  the  schedule
 has  been  recast,,,

 MR.  SPEAKER  :  The  hon.  Member  may
 not  make  a  statement.  He  may  ask  his
 question.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  :  I  am  coming
 ७  the  question,  Sir.  In  the  past  nine
 months  re-schedule  has  taken  place  Te

 MR.  SPEAKER  :  No  _  introduction
 please.  He  may  please  ask  the  question.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN  :  By  re-schedul-
 ing  it  has  become  difficult  for  the  passengers
 from  Tcivandrum  or  Cochin  to  reach  any
 destination  anywhere  in  India  except  Bombay
 they  are  apending  the  whole  day  either  in
 the  Airport  or  in  the  aeroplane.  The  Mem-
 bess  of  Parliament  from  Kerala  have  been
 representing  dolloctively  and  individually  to
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 the  Minister  about  the  difficulties  involved
 in  the  whole  matter.  May  I  know  from  the
 hon.  Minister  whether  he  is  satisfied  that
 there  is  a  real  grievance  for  Kerala  and  for
 the  Members  from  Kerala,  and  if  he  is  so
 satisfied,  whether  he  is  prepared  to  rectify
 this  particular  aspect,  namely,  the  difficulty
 of  passengers  from  Kerala  in  reaching  any
 station  anywhere  in  Indja;  they  have  to  waste
 the  whole  day  at  the  airport.

 DR.  KARAN  SINGH  :  We  are  aware
 of  the  fact  that  Kerala  provides  a  great  deal
 of  air  traffic  and  being  a  very  far  area  from
 Delhi  we  have  got  to  give  it  as  gooda
 service  as  possible.  It  was  for  this  reason
 that  we  have  introduced  a  Bocing  service  to
 Trivandrum  for  the  first  time  on  the  urging
 of  the  hon.  Members;  we  have  given  special
 connections  from  Bombay  to  Goa  and
 Bombay  to  Cochin;  we  have  given  Bombay-
 Bangalore  Jet  and  from  there  two  ptanes
 almost  immediately  connecting  Bangalore  to
 Cochin;  similarly  Bombay-Trivandrum;  from
 there  also  connections,  can  assure  the  hon.
 Member  that,  within  the  limits  of  our  plane
 availability  and  thc  compulsions  of  re-
 scheduling,  we  will  constantly  kcep  in  mind
 whatever  we  can  do  for  Kerala.  We  have
 already  done,  I  fecl,  a  good  deal.  ¥  am
 surly  if  the  hon.  Member  is  not  satisfied.
 There  may  be  genuine  difficulty.  )  will  keep
 the  matter  under  consideration.

 SHRI  C.  M.  STEPHEN
 ment  it  has  been  said:

 >  In  the  state-

 “It  is  not  possible  to  operate  a  Jet  ser-
 vice  to  Cochin  due  to  airtield  limita-
 tions.”

 Now,  Cochin  being  admittedly  an  air-statian
 from  where  the  Indian  Airlines  have  been
 collecting  the  heaviest  revenue  and  also
 a  heavily  loaded  sector  of  the  Indian  Airlines,
 will  the  Minister  bc  pleased  to  go  into  this
 question  of  constructing  an  air  field  near-
 about  Cochin  ?  The  place  he  already  knows.
 Meanwhile,  is  he  prepared  to  sit  down  with
 the  Members  of  Parliament  from  Kerala  to
 draw  up  the  flight  schedule  so  that  the
 difficulties  may  be  reduced  to  the  minimum
 as  also  time  can  be  saved  for  passengers
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 travelling  bewween  Kerala  and  different
 stations  in  India  ?

 DR.  KARAN  SINGH  :  I  am  _  always
 delighted  to  sit  with  Mombers  from  Kerala
 oe  (Interruptions)  to  study  the  situation.

 But,  as  far  as  the  Jet  service  is  concerncd
 with  the  present  airports  in  Kerala,  it  is  not
 possible  to  extend  it.  Otherwise,  the  Indian
 Airlies  is  vary  keen  to  run  a  Jet  service.  It
 is  a  very  high  density  service  but  because
 of  certain  physical  limitations  like  moving
 docks  and  90  on,  it  is  not  possible.

 Now,  the  question  of  getting  an  alterna-
 tive  site  and  developing  a  jet  airport  there  is
 a  matter  which  will  certainly  be  considered.
 But,  in  view  of  the  very  heavy  expenses  that
 are  idvolved  in  acquiring  land  and  buildings,
 I  do  not  want  to  give  any  assurance  that
 this  can  be  done  in  the  near  future  because  3
 would  not  like  to  mislead  hon.  Members  of
 the  House.  I  would  certainly  keep  the
 matter  in  mind.  I  agree  that  Cochin  requires
 a  new  Jet  aerodrome.  When  that  aerodrome
 will  be  forthcoming  is  something  on  which
 |  am  not  in  a  position  to  say  anything.

 SHRI  R.  BALAKRISHNA  PILLAL  :
 It  there  ts  a  proposal  from  the  State  Govern-
 ment  that  it  will  bear  the  entire  expenditure
 On  acquiring  the  land  for  this  new  airport
 of  Kerala,  will  the  Central  Government  be
 prepared  to  accept  that  proposal  and  pro-
 ceed  with  the  construction  of  the  airport  ?

 DR.  KAR  AN  SINGH  :  AsI  said,  my
 funds  for  the  current  Plan  are  already  com-
 pletely  committed.  In  Kerala  itself  we  are
 putting  up  a  new  airport  at  Calicut  which
 by  the  time  we  finish  is  going  to  cost  usa
 Crore  or  a  crore  and  8  half  of  rupees,  if  not
 more,  Therefore,  ]  am  afraid,  it  will  not  be
 possible  for  us  now  to  take  up  another  air-
 port  in  Kerala.  But,  of  course,  if  the  State
 Government  would  like  ५90  give  me  land
 there,  I  would  then  be  prepared  to  keep  it
 in  cold  storage  until  such  time  [  get  maney
 to  bufld  the  airport,,  (Interruptions).
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 Report  of  the  Banking  Commission

 +
 #65.  SHRI  CHINTAMANI

 PANIGRAHI  ;
 SHRI  M.  M.  JOSEPH  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Banking  Commission
 appointed  to  go  into  the  structure  and
 operating  methods  and  procedurcs  of
 Commercial  Banks  has  submitted  its  Report
 to  Government;

 (b)  if  so,  its  main  recommendations;
 and

 (c)  the  decisions  taken  by  Government
 thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  The  report  is  being  laid  on  the
 Table  of  the  House  today.  Chapter  24  of  the
 Report  contains  a  summary  of  the  major
 recommendations  of  the  Commission.

 (c)  The  recommendations  are  undér
 consideration  of  the  Government.

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHI  :
 ]  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister
 one  thing.  Though  the  report  is  going  to
 be  laid  on  the  Table  of  the  House,  I  had  the
 privilege  of  secing  it  somewhere-else.

 About  400  major  recommendations
 have  been  made  by  the  Commission.  One
 of  the  thost  important  recommendations
 made  by  the  Commission  is  that  they  have
 suggested—they  are  unanimous  on  this
 point—that  in  view  of  the  development  of
 banking  in  this  country  for  the  last  so  many
 years,  they  have  suggested  that  all  thé  Bawk-
 ing  institutions  including  alt  the  financial
 institutions  in  the  country  should  be  intégre-
 ted  in  such  a  manner  that  there  should  ‘be
 no  further  overlapping  of  these  banking  or
 financial  institutions  and  there  will  be



 \?’  Oral  Answers

 rationalisation  of  financial  assistance  to  all
 sectors  of  the  economy,  Will  the  Goyern-
 ment  give  its  serious  consideration  to  these
 major  recommendations  which  are  unani-
 mous  by  the  Banking  Commission  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN
 There  are  many  major  recommendations,  not
 only  on  this  point,  but  on  other  aspects  as
 well.  Naturally,  all  the  recommendations
 will  be  very  verv  carefully  considered.

 SHRI  CHINTAMANI  PANIGRAHIE  :
 I  would  like  to  know  this  from  the  han.
 Minister.  The  Commission  has  now  said
 that  in  the  unbanked  arcas  in  India  like
 Assam,  Biha:,  Orissa,  Uttar  Pradesh  and
 West  Bengal,  even  after  the  nationalisation
 of  the  commercial  banks,  even  to-day,  during
 the  last  two  years,  the  opening  of  branches
 i  those  areas,  has  been  neglected.  Is  the
 Government  going  to  rectify  it  tmmediately
 instead  of  waiting  for  any  major  considera-
 tion  of  the  recommendations  De  (/aterrup-
 tions).

 My  second  pomt  is  whether  the
 Commission  has  also  suid  that  they  do  not
 want  to  encourage  branch-banking:  they
 have  suggested  that  only  the  co-operative
 banks  in  the  villages  should  be  converted
 into  subsidiarics  of  the  nationalised  banks.  3
 think  if  that  is  taken  into  consideration  it
 may  hamper  the  banking  operations  in  othe:
 non-bank  areas  of  the  State.

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :
 He  is  inclined  to  agrec  to  certain  other
 recommendations  but  he  is  not  inclined  to
 agyee  to  certain  other  recommendations.  I
 would  suggest  that  it  only  shows  how  it  is
 very  necessary  to  go  into  the  recommenda-
 tions  very  carefully.  Actually  I  may  say  that
 we  did  not  wait  for  the  report  of  the
 Commission.  In  respect  of  the  eastern
 region  for  example,  we  had  certainly  taken
 some  steps  and  during  the  past  2  years  we
 have  reduced  the  unbanked  portion  of  it.
 But  ३  know  even  then,  at  the  present  moment
 certain  imbalance  still  exists.  I  can  assure
 the  honourable  House  that  |  am  pursuing
 this  mattor  very  energetically  with  the
 different  banks  and  particularly  with  the
 Reserve  Bank  to  se¢  that  this  imbalance  is
 removed  gradually,

 PHALGUNA  27%,  3893  (SAKA)  Oral  Answers  8

 Hijecking  of  Weet  German  Bosings747
 Jumbo  Jet  after  ite  take  off  from

 Palam  Airport  on  229°72

 +
 *67.  SHRI  AMAR  NATH  CHAWLA  :

 SHRt  MUHAMMED  SHERIFF  :

 Will  the  Minster  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  West  German  Boeinge747
 Jumbo  Jet  was  hijacked  by  Arab  Commandos
 after  it  took  off  from  Palam  Airport  on  the
 22nd  February,  4972  and  if  so,  whether  tt
 was  due  to  the  failure  of  security  arrange-
 ments  at  the  Airport;  and

 (b)  whether  any  cnquny  has  heen  held
 into  the  matter  and,  if  so  the  result
 thereof  ?

 THE.  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIV}.  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGII):
 (a)  and  ¢b),  Yes,  Sir,  Enquiries  made  so
 far  show  that  there  was  no  lapse  on  the
 part  of  the  security  authorities  ut  Palam
 airport.

 MR.  SPEAKER  :  These  was  the  Calling
 Attention  and  this  was  discussed  in  detail.

 SHRI  AMAR  NATH  CHAWIA  J
 want  to  know  if  some  explosives  had  bcen
 planted  in  the  plane  at  some  place  earlier
 than  Palam  ?

 DR.  KARAN  SINGH  As  |  satd  nt  ny
 statement  on  the  Calling  Attention.  prima
 jacie,  it  would  appear  that  the  explosives
 and  weapons  were  put  on  board  at  an  eurher
 station.  We  feel  satisfied  that  our  security
 check  was  adequate;  but  |  cannot  make  a
 completely  definitive  statement  until  there  is
 some  detinite  proof.

 SHRI  AMAR  NAIH  CHAWLA:  It
 was  stated  that  the  buggages  of  the  passcn-
 gers  were  searched.  I  want  to  know  whether
 the  baggages  were  searchad  inside  the  plane
 or  outside  the  plane.  118  the  baggages  had
 been  searched  both  inside  as  well  as  outside,
 it  would  have  been  fours  out
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 DR.  KARAN  SINGH  :  The  procedare
 is,  whey  you  board,  your  baggages  is  not
 checked,  your  handbag  is  searched.  If  these
 people  had  brought  on  board  earlier,  they
 could  have  left  the  handbag  in  the  Plane.
 We  do  not  search  the  handbag  iin  the  plane
 we  only  search  in  the  case  of  those  who
 board.  It  is  only  for  them.

 sere  प्रदेश  की  बिस  गये  ऋण

 *69,  शी  छह  बन्द  कछवाय  :  क्‍या  वित्त
 मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उत्तर
 प्रदेश  को  दिए  गये  ऋण  में  से  कितनी  राशि  का

 भूगतान  करना  जभी  बाकी  है;  और

 (ख)  ऋण  पर  कितना  ब्याज  बकाया  है  !

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  Central
 loans  outstanding  against  Utter  Pradesh  at
 the  end  of  January,  972  amount  to  about
 Rs.  743°82  crores.

 (by  No  amount  is  outstanding  from  the
 State  Government  towards  interest  on
 Central  loans  as  at  the  end  of  January,
 1972.

 श्री  हुकम  चन्द  शख़ बाय  :  हू  जो  ऋण
 बकाया  है  इसे  वसूल  करने  के  लिए  आप  कौन
 से  कदम  उठा  रहे  है  ;  किस  तरह  से  वह  स्टेट
 भी  इन  ऋणों  को  चुका  रही  है।  जब  स्टेट
 ऋणों  की  अदायगी  नहीं  करती  है  तो  क्‍या
 आपने  बंक  को  आदेश  दिए  है  कि  जो  इस

 तरह  की  स्टेट  ओवर  ड्राफ्ट  लेती  है  उसको
 रोका  जाए  ?

 की  ग्रहवन्तराब  चव्हाण:  ये  दोनों  अलग-
 अलग  खोजें  हैं।  कल  मैंने  ओवर  ड्राफ्ट  बारे

 में  अपनी  बजट  स्पीच  में  एक्स प्ले नेशन  दिया  था।
 मैने  कहा  था  कि  कुछ  स्टेट्स  पुराने  ओवर

 क्राफ्ट्स  को  जल्दी  से  पूरे  का  पूरा  वापिस  नहीं
 कर  सकती  है|  इसके  लिए  पंद्रह  परसेंट  देने  कौ

 MARCH  47,  972  Oral  Answers  26

 बात  है  |  जो  ऋण  होते  है  उनकी  वापसी  के  बारे
 में  स्टेट  गवर्नमेंट  और  सेंटर  के  बीच  कुछ  एग्रीमेंट
 होता  है  और  उस  तरीके  से.  इनकी  वापसी  का
 काम  चलता  है  1

 श्री  हुकम  स्कन्द  कछवाय :  में  जानना  चाहता

 हैं  कि  पैसा  कितना  लिया  गया  है  और  उसका
 उपयोग  किन-किन  कामों  में  किया  गया  है  ?

 क्‍या  यह  पैसा  वास्तव  में  ईमानदारी  के  साथ  खर्च

 किया  गया  है,  पिछड़े  वर्गों  क ेलिए  या  हरिजनों
 के  लिए  या  गावों  में  इसको  खर्च  किया  गया  है  !

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :
 The  loans  are  taken  for  somc  definite  pro-
 grammes  as  a  result  of  which  they  create
 certain  assets  also  in  the  States.  I  shall  give
 certain  details  so  that  hon.  Members  can
 understand  for  what  purpose  the  loans  arc
 being  made  use  of.  The  figuies  are  as
 follows  ;

 Loans  for  development  purposes
 Rs.  27°76  crores

 Block  loans  for  State  plan  schemes
 Rs.  28  crores

 Relief  towards  natural  calamities
 Rs.  5°26  crores

 Rehabilitation  of  displaced  persons
 Rs.  2°24  crores

 Short-term  loans  for  purchase  of
 fertilisers...  R  Cr)  crores

 Sometimes,  money  5  given  for  certain  other
 schemes  also  under  this  head.  For  the  fast
 so  many  years,  the  total  under  this  comes  to
 about  Rs.  52  crores.  Iam  mentioning  the
 different  categories  just  to  show  that  these
 loans  are  being  taken  for  certain  specific
 schemes,  as  a  result  of  which  they  undertake
 certain  development  programmes  and  achieve
 certain  results  and  at  the  same  time  create
 certain  assets.  For  example,  the  irrigation
 projects  and  the  electricity  projects  and
 assets  of  the  State  Governments.

 af  हुकम  चंद  कछवाय  :  पैसा  जो  उससे
 लिया है  उसका  उपयोग  ठीक  हआ  है  या  नहीं

 ?
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 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :  |
 said  it  in  so  many  words.  उपयोग  हब  है।

 SHRI  SURENDRA  MOHANTY  :  May
 I  know  the  total  servicing  charges  for  these
 accumulated  debts  and  the  amount  of  Cen-
 tral  grants  to  the  State  of  UP  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN:  I
 can  give  the  details  in  regard  to  the  servicing
 charges,  because  they  differ  from  State  to
 State.

 MR.  SPEAKER:  The  main  question
 was  about  the  loans  only.

 SHRI  SURENDRA  MOHANTY  :  That
 means  servicing  conditions  also.

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :
 For  example,  for  the  block  loans  for  the
 State  plans,  the  period  is  5  years.  The
 interest  rate  per  cent  per  annum  will  be  43.
 I  have  got  similar  details.  These  are  really
 the  servicing  conditions.

 SHRI  SURENDRA  MOHANTY  :  What
 is  the  difference  between  the  servicing
 Charges  and  the  actual  Central  grants  to  the
 Government  of  UP  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN:
 Up  to  January,  971-72,  the  Central  loan
 budget  was  Rs.  l02  crores.  Payments  made
 by  the  State  Government  were  Rs.  45  crores,
 and  the  interest  was  about  Rs.  22  crores.
 So,  the  hon.  Member  can  see  the  conditions
 from  this.

 aft  रास  सहाय  पांडे  :  ओवर  ड्रा फूट  की
 समस्या  के  समाधान  के  लिए  आपने  सेल्फ
 जैन रेटिंग  इकोनोमी  की  बात  कही  है  ।

 The  hon.  Minister  has  said  that  he  is
 going  to  create  self-generating  resources.
 What  are  those  self-generating  resources
 which  he  is  going  to  provide  to  the  States  by
 which  they  are  going  to  generate  their  own
 resources  as  a  result  of  which  the  overdraft
 problem  could  also  be  spived  ?
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 MR.  SPEAKER  :  The  main  question  is
 only  about  overdrafts.  This  supplementary
 question  does  not  arise  out  of  it,  and  as  8
 matter  of  fact,  this  is  not  relevant.

 SHRI  8.  M.  BANERJEE:  May  i  know
 whether  it  is  a  fact  that  the  UP  Government
 had  to  take  this  loan  from  the  Centre  and
 had  also  to  have  resort  to  overdrafting  be-
 cause  of  the  need  to  develop  the  under-
 developed  areas  of  the  eastern  UP  districts
 and  also  to  give  some  relief  to  the  teachers
 and  Government  employees  who  were  agita-
 ting  for  better  service  conditions  and  better
 wages  and  if  so,  in  view  of  the  backwardness
 of  UP,  and  the  fact  that  half  of  UP  practi-
 cally  is  backward,  not  educationally  but
 actually  in  the  matter  of  industries  and  other
 things,  may  I  know  whether  these  loans  will
 be  written  off  or  some  financial  aid  will  be
 given  to  UP  for  the  betterment  of  the
 people  of  UP  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :
 There  is  no  question  of  writing  off  of  the
 debts.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE:  May  Tf  know
 whether  aid  will  be  given,

 MR.  SPEAKER  :  The  hon.  Minister  has
 given  a  categorical  answer  already.

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  Let  him  not
 write  off  the  loans,  but  at  least  let  him  give
 aid  to  the  State.  Otherwise,  all  our  plans
 will  not  succeed,  and  none  of  our  plans_  will
 be  successful.

 Interest  of  Nationalised  Banks  in
 Agricaleural  and  Neglected

 Sectors

 *70,  SHRI  BIRENDER  SINGH  860  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  interest  of  Nationalised
 Banks  in  Agriculture,  smali-scaile  industries
 and  other  hitherto  neglected  sectors  has
 slowed  down  recently;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  reaction  of  Goverament  thereto  ?
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 THE  MINISTER  OF  !  NANCE  (SHRI
 YFSHWANTRAO  CHAVAN):  {a)  to  (०.
 There  has  been  some  slowing  down  in  the
 rate  of  growth  of  advances  to  these  sectors
 in  the  second  year  after  nationalisation.
 There  has,  however,  been  nu  luck  of  interest
 Of  the  banks  in  catending  their  assistance  to
 these  sectors.  The  slow  down  has  occurred
 mainly  because  of  organisational  «onstraints
 on  the  capacity  of  the  banks  to  undertake
 financing  of  these  scctors.  The  pusition  ts
 reviewed  from  time  to  time  and  the  banks
 have  been  asked  to  give  continual  attention
 to  this  task.

 SHRI  BIRENDER  SINGH  RAO:  May
 I  know  the  extent  of  slow-down  and  the
 amount  of  credit  made  available  in  the  agri-
 cultural  sector  during  the  current  year  and
 fn  the  previous  year  ?

 SHRI‘  FSEIWANTRAO  CHAVAN  :  1
 shall  try  to  give  as  much  information  as
 possible,  but  I  do  not  know  how  much
 enlightening  that  will  be  for  the  hon.  Mcm-
 ber.  There  are  two  ways  of  loohing  at  this:
 one  is  from  the  point  of  view  of  the  number
 of  accounts,  and  the  other  is  from  the  point
 of  view  of  the  amounts  outstanding.  These
 are  the  two  ways  in  which  one  can  sec
 the’  position.  I  shall  first  give  the  position  in
 regard  to  the  number  of  accounts.  Al  the
 end  of  June,  1969,  there  were  2,06,777
 accounts,  by  the  end  of  June,  1970,  the
 number  of  accounts  rose  to  (5,83,738,,  By
 June,  1971,  tt  rose  to  801,035,  There  was
 a  sharp  rise  iv  the  first  two  years.  During
 the  six  months  up  to  December,  1971,  the
 number  rose  from  $,01,035  to  9,24, 138.
 That:  means  that  there»  was  certamly  an  in-
 crease,tout  the  rate  af  fsrerease  is  rot  as  high
 as  it  was  in  the  first  two  years.  Phere  is  a
 good  reason  for  this,  because  in  the  begin-
 nihg,  particokirly,.iin  the:  negleoted  sectors,
 shere  were  no:  4ctounts,  and,  therefare,  there
 was  immedittcly  a  spurt  in  the  number  of  acc-
 ounts  and  a  suddenly  nigh  rate  of  increase
 bet  this  rate  cannot:be  maintained  at  the
 same  fovel  for  years  together.  ै  the  same
 time,  there  were  certain  orgatisational  diffi-
 culties  to  which  |  made  a  reference,  becausc
 it  was  necessary  to  open  the,  branches,  and  it
 was  also  necessary  io  have  the  necessary
 trained  perriane]  td  go  into  this  sort  of
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 thing.  So,  there  was  that  constraint  on  the
 Tate  of  growth.  We  arc  pursuing  this  matter
 further,  und  |  hope  that  we  shall  be  able  to
 improve  the  conditions,

 SHRI  BIRLNDER  SINGH  RAO:  I
 would  like  to  know  whether  there  has  been
 a  Similat  reduction  in  bank  credit  to  other
 5९९0५  such  as  the  heavy  industries  or
 medium  industries.  May  I  also  know  whether
 in  view  of  the  organisational  difficulties,
 Government  did  take  adequate  steps  to  sec
 that  the  hopes  raised  amongst  the  farmers
 during  the  first  year  or  the  second  year  were
 Properly  met  and  preparatians  were  made  in
 that  regard  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :  |
 do  not  think  that  there  was  any  reduction  in
 the  other  sectors.  Naturally,  when  a  certain
 amount  is  available  as  credit  for  all  the
 sectors,  put  together,  there  will  have  to  be  a
 little  more  emphasis  on  proper  distribution,
 because  now  we  are  trying  to  emphasise  the
 neglected  sectors  to  a  greater  extent.  Possi-
 bly,  the  rate  of  growth  in  the  other  sectors
 may  not  be  the  same.  Really  speaking,  that
 was  expected.

 SHRI  BIRENDER  SINGH  RAO:  May
 I  know  whether  there  were  definite  direvtions
 issued  only  about  the  agricultural  sector  to
 certain  banks  ?  Is  it  a  fact  that  credits  only
 to  the  agricultural  sector  were  to  be  reduced
 or  curtailed  or  stopped  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :
 No,  not  at  all.

 श्री  विभूति  मिश्र  :  डिफरेंट  सेक्टर्स  के  लिए
 बलों  का  जो  रूपया  एलाट  किया  जाता  है
 उसमे  एग्रीकल्चर  और  स्माल-स्केल  इंडस्ट्रीज  के

 लिए  कम  एलाट  किया  जाता  है।  मैने  दो  तीन
 क्रेडिट  के  बारे  में  मंत्री  महिला  से  पत्राचार
 किया  है  और  उन्होंने  इस  बारे  में  मदद  भी  की

 है  1  किसानों  और  स्माल-स्केल  इंडस्ट्रीज  के

 हितों  को  दृष्टि  मे  रखते  हुए  क्या  मंत्री  महोदय
 बैंकों  को  आदेश  देंगे  कि  एग्रीकल्चर  और

 कमाल-स्कैल  इंडस्ट्रीज  के  लिए  ज्यादा  रुपया

 रखा  जाए  ताकि  बहू  उसको'  मिल  सके  ?
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 SHRI  YESHWANTRAQO  CHAVAN  :
 This  is  the  policy  of  the  Government,  and
 we  are  trying  to  go  in  this  direction,  J,  of
 course,  appreciate  that  it  is  not  fast  enough
 to  meet  the  expectations  of  the  hon.  Mcm-
 bers.  He  knows  that  we  have  discussed
 these  matters  also  many  mes  Qui  efforts
 are  definitely  in  this  direction.

 /
 SHRI  DINESH  CHANDRA  GOSWA-

 MI;  May  I  know  tom  the  hon.  Finance
 Minister  whether  the  Government  is  contem-
 plating  a  reviewing  of  the  procedures  for
 granting  loans  and  making  it  less  rigorous
 so  far  asthe  neglected  sectors  are  can-
 cerned  ?

 SHR]  YESHWANTRAO  CHAVAN  :  !
 think  it  is  a  very  legitimate  question,  because
 T  have  also  found  that  some  of  the  pro-
 cedures  were  lengthy,  and  therefore  there
 were  Certain  difficulties  in  the  case  of  grant-
 ing  loans,  Certain  steps  have  been  taken
 in  this  matter.  The  most  important  thing
 was  that  certain  State  laws  stood  as  obstacles
 in  the  way  of  granting  loans.  So,  a  Com-
 mittee  was  appointed  to  make  suggestions for  those  laws  and  some  of  the  States  have
 started  taking  action  on  that.  That  will
 possibly  solve  the  question.

 As  farasy  the  procedures  in  the  banks
 themselves  are  concerned,  there  are  some
 bottlenecks  which  are  also  being  gradualls
 removed.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  May  |  know
 whether  the  Government  has  taken  a_firal
 decision  in  regard  to  the  introduction  of
 differential  rates  of  interest  for  the  neglected
 sectors  of  our  country  and  whether  it  is  not
 a  fact  that  some  directors  of  nationalised
 banks  have  opposed  it  and,  if  so,  the
 reaction  of  the  Government  thereto  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :
 Shall  I  anawer  this  question,  Sir  ?

 MR,  SPEAKER  :  He  has  gone  a_  little
 Off  the  track,  but  you  may  answer  as  you
 like.

 '  SARI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :
 Sir,  I  did  make  a  mention  in  my  budget
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 speech  yesterday,  about  the  differential  rates
 ot  interest,  on  the  details  of  which  I  propose
 to  make  a  statenrent  in  the  course  of  the
 next  week  of  so.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  :  The  Minis-
 tei  said  a  little  while  ago  that  the  rate  of
 growth  in  the  volume  of  advances  to  the
 hithertc  neglected  sector  was  increasing  but
 that  the  rate  of  growth  had  slowed  down
 somewhat.  if  |  may,  with  your  permission,
 refer  to  a  statement  which  has  been  laid  to-
 day  in  connection  with  another  question,
 Question  No.  73,  the  figures  show  that
 whereas  for  the  year  ending  December,  970,
 the  advance  made  to  agriculture,  small  scale
 industry,  road  transport  operators,  retail
 trade  and  small  business,  professional  and
 self-employed  persons,  and  ¢ducation,  all
 taken  together,  was  23°84  percent  of  the
 total  advances,  in  the  next  year,  that  is
 December,  971,  it  has  gone  down  to  23
 per  cent.  So  it  is  not  as  though  the  growth
 is  there  but  that  the  rate  of  growth  is
 slowing  down.  There  has  been  an  actual
 fall  according  to  these  figures  in  the  percent-
 age  of  advances  to  the  neglected  sectors  as
 a  percentage  of  the  total  advances.

 T  would,  therefore,  like  to  know  from
 him  whether  this  is  not  8  disquieting  trend,
 because  it  shows  that  about  77  per  cent  of
 the  advances  are  still  apparently  going  to
 the  big  busincss,  wholesale  trade  and  to  such
 other  interests.  What  will  he  do  to  see  that
 this  trend  is  reversed  as  a  matter  of  policy  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :  I
 would  like  to  say  that  if  you  look  at  it  only
 in  terms  of  mere  percentages,  1  think  that
 will  give  youa  rather  misleading  picture,
 because  in  the  last  two  years,  the  deposit
 mobilisation  also  was  substantial.  Therefore,
 is  you  just  take  the  percentages  of  the  total
 availability,  possibly  you  will  not  be  able  to
 understand  the  real  position.  But  if  you  see
 it  in  terms  of  actual  number  of  eecounts  and
 the  amounts  outstandingYit  would  be  a
 different  picture  altogether.  would  like  to
 give  you  information  about  those  things,
 give  information  about  the  accounts,  Now,
 in  terms  of  the  amounts  outstanding,  for
 example,  at  the  end  of  June,  969  it  was
 Rs.  235'58  crores.  Forend  of  December?
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 1971,  the  figure  is  Rs.  596°46  crores.  So,
 there  is  a  substantial  increase.  Sometimes,
 it  is  also  very  difficult  for  those  sectors  to
 absorb  credit.  As  I  told  you,  there  are
 certain  organisational  constraints  standing  in
 the  way.  quite  agree  that  onc  will  have  to
 be  watchful  of  this  trend.

 att  नान्हू  साधारण  पांडे  :  इस  बात  को
 देखते  हुए  कि  स्माल-स्केल  इंडस्ट्रीज  और  एग्री-
 कल्चर  के  लिए  लोकरस  जो  एडवांस  किए  जा

 रहे  हैं  उनमें  परसेंटेज  बहुत  कम  है  जैसे  उत्तर
 प्रदेश  में  जो  हैंडलूम  इंडस्ट्री  है  या  पावरलूम
 इंडस्ट्री  है,  वह  स्टार  कर  रही  है,  क्योंकि  उन
 के  पास  पैसा  नहीं  है  और  उनकी  पर चेजिंग
 कंपेसिटी  नहीं  बढ़  रही  है।  मैंने  इस  बारे  में
 मंत्री  महोदय  को  पत्र  भी  लिखा  था,  तो  क्‍या
 माननीय  मंत्री  जी  हैंडलूम  और  पावरलूम
 इंडस्ट्रीज  को  भी  जो  स्माल-स्केल  इंडस्ट्री  मे

 आती  है,  मदद  कराने  के  लिए  कोई  कदम  उठा
 रहे  हैं,  जिससे  इनको  बढ़ावा  मिले  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :
 Certainly  |  am  prepared  to  look  into  this
 matter,  The  hon.  Member  has  written  to
 me  and  I  myself  chose  to  go  to  the  hand-
 loom  and  ;powerloom  industry  centres  in  the
 Eastern  U.  P.,  for  example.  We  are  taking
 core  to  see  that  branches  are  opened  there
 and  certain  responsibilities  are  fixed  to  sec
 that  they  go  down  and  keep  contact  with
 those  people,in  Gorakhpur,  Banaras,  Mhow,
 Faizabad,  ,  (Jaterruptions).  Shoulapur,  I  know
 much  better.

 Deployment  of  IRBMs  by  Chins

 #7],  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  DEFENCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  attention  of  Government  has
 been  drawn  to  the  news  item  which  appeared
 in  the  “Indian  Express"  dated  the  2nd
 February,  972  about  deployment  of  IRBMs
 by  China;

 (b}  if  so,  the  steps  Government  propose
 rs  to  take  to  meet  the  danger;

 MARCH  I7,  972  Oval  Answers  28

 (0)  whether  China  is  also  contemplating
 atest  firing  of  the  IRBM  into  the  Indian
 Ocean;  and

 (d)  if  50०,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE
 (DEFENCE  PRODUCTION)  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA):  (a)  to  (d).  Yes,  Sir.
 No  authentic  information  on  the  reported
 deployment  of  ERBMs  or  on  their  test  firing
 is  available.  The  Implications  of  available
 information  on  the  subject,  in  terms  of
 national  security,  are  periodically  assessed  and
 taken  into  account  in  planning  our  defence
 measures.

 SHRI  NAWAL  KISHORE  SHARMA  :
 Though  the  Minister  has  stated  in  his  reply
 that  no  authentic  information  is  available,
 his  information  looks  to  anthentic  and  there-
 fore  I  would  Jike  to  ask  the  Minister  what
 specific  steps  he  has  taken  or  proposes  to
 take  to  counteract  this  danger  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  It
 is  a  straight  question.  If  there  is  threat  to
 our  national  security  we  do  take  certain
 measures  to  counteract  and  we  need  not  state
 publicly  all  those  secrets.

 SHRI  NAWAL  KISHORE  SHARMA  :  ]
 know  the  reply  of  the  Minister.  May  I  know
 whether  he  could  give  a  specific  assurance  to
 this  House  that  the  danger  would  be  effec-
 tively  met  whenever  it  comes  ?

 SHRI  VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
 That  is  our  effort.

 SHRI  G.  VISWANATHAN  :  In  view  of
 the  fact  that  China  is  equipping  itself  with
 ICBM  and  IRBM  and  in  view  of  the  fact
 that  there  had  been  a  demand  in  this  House
 for  the  tast  so  many  years,  that  we  should
 go  in  for  nuclear  arms,  has  the  Government
 changed  its  policy  or  is  it  going  to  review  its
 policy  on  atomic  weapons  ?

 SHRI
 No,  Sir,

 VIDYA  CHARAN  SHUKLA  :
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 Decline  in  Bank  Credit

 +73,  SHRIS.  R.  DAMANI:  Will  the
 Munister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  sectors  in  which  Bank  credit  has
 shown  a  spurt  or  decline  during  the  current
 year  as  compared  to  last  year  and  the
 reasons  therefor;

 (0)  the  adverse  effect  on  the  cconomy
 noticed  as  4  result  thereof  and  whether  it  has
 any  relation  to  the  slow  growth  of  industrial
 production  and  if  so,  m  what  manner;  and

 (e)  the  measures  taken  to  improve  the
 performance  m  the  sectors  whose  economy
 has  been  affected  ?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  YESHWANTRAQ  CHAVAN):
 (a)  Detailed  information  regarding  sector-
 wise  distribution  of  bank  credit  is  available
 only  with  a  time-lag.  However  a  statement
 showing  the  advances  from  the  public  sector
 banks  to  the  hitherto  neglected  sectors  as  at
 the  end  of  years  969,  970  and  1971  is
 Jard  on  the  table  of  the  House.

 (b)  and  w).  There  is  nv  evidence  to
 suggest  that  the  slow  growth  of  industrial
 production  can  be  attributed  to  the  inade-
 quacy  of  bank  credit.  The  Reserve  Bank  of
 India  keeps  itself  in  close  touch  with  develop-
 ments  in  the  industrial  sector  and  wherevet
 necessary,  appropriate  measures  to  stimulate
 the  flow  of  credit  to  industry  are  initiated.

 Statement

 ADVANCES  TO  AGRICULTURE  AND  OTHER  HITHERTO  NEGLECTED
 SECTORS  BY  PUBLIC  SECTOR  BANKS  (Amount  outstanding  at  the  end  of)

 December  969
 (Amount  in  Rs.  Crores)

 December  970  December  1971"
 Total  Public  Total  200०  Total  Public

 Sector  Banks  Sector  Banks  Sector  Banks

 ,  Agriculture
 (a)  Direct  Finance

 (excl.  plantations)  90°93  20!  83  238°37
 (3°03)  (5  42)  ($23)

 (b)  Indirect  Finance  ‘124-98  42°22  49°23
 (4°6)  (3°82)  (2°86)

 2.  Small  Scale  Industry  (31033  420°04  (48205
 (t0°34)  (iI  28)  (9°55)

 3.  Road  Transport  14°67  37:09  45°29
 Operators  (0°49)  (4°00)  (109)

 4.  Retail  Trade  and  39°50  74°45  80°37
 Small  Business  (°32)  (2:00)  (°92)

 5.  Professional  and  269  $57  !0°40
 self-employed  persons  (0 09)  (O  23)  (0°25)

 6,  Education  134  347  45
 (0°04)  (0°09)  wo  0)

 Total  (I  to  6)  58445  887°67  95966
 (29°47)  (23°84)  (23°00)

 Total  Advances  by  these
 Banks  3002°38  3723-08  4732.4

 *  Provisional.
 Note:  L  Figures  within  brackets  indicate  the  percentage  to  aggregate  advances,

 a  Figures  may  not  add  to  totals  due  ta  rounding.
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 SHRI  S.R.  DAMANI  :  It  is  evident
 that  in  the  courso  of  the  year  industrial
 growth  has  not  been  according  to  the  Plan,
 that  it  is  much  less  than  expected.  It  is  also  a
 fact  that  the  advances  to  industry  have  been
 reduced  from  40  per  cent  to  only  4°6  per
 cent.  May  J  know  from  the  hon.  Minister
 whether  he  has  examined  whether  such  a  big
 reduction  in  the  advances  to  industry  has
 affected  their  growth  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN
 No,  Sir,  because  we  have  taken  care  to  see
 that  there  should  be  some  sort  of  ercdit  con-
 tral  in  the  case  of  wholesale  trade  and
 speculative  activities.  They  might  have  been
 affected,  but  as  far  as  the  production  effort
 is  concerned.  there  is  no  lack  of  credit  to
 industries.

 SHRI  S.  R.  DAMANL:  3  want  to  draw
 the  attention  of  the  Finance  Minister  to  a
 lacuna  in  credit  policy.  All  applicativns  lor
 credit  of  over  Rs.  |  crore  are  scrutinised  by
 the  Reserve  Bank,  whether  the  output  of  a
 unit  is  Rs.  2  capres  or  Rs.  0  crores.  May  L
 know  from  the  hon.  Finance  Mmuste:
 whether  this  policy  hus  come  in  the  way  of
 higher  production,  and  if  so,  whether  he  is
 looking  into  the  matter  to  link  advance  with
 production  ?

 SHRI  YESHWANTRAVO  CHAVAN
 It  8  88  a  result  of  looking  into  the  matter
 that  we  have  put  this  control  on  credit  over
 Rs,  |  crore  to  see  that  the  applications  are
 properly  scrutinised.  That  was  one  of  the
 major  loopholes  in  the  credit  structure.  There
 are  some  other  factors  which  have  to  be
 looked  into,  but  not  credit  availability.

 SHR]  P.  VENKATASUBBAIAH  :  Grant
 of  financial’  assistance  to  the  educated
 unemployed,  especially  technicians,  has  not
 been  as  encouraging  as  it  should  be.  Many
 technicians  why  want  to  start  scll-employing
 industries  are  not  getting  proper  encourage-
 ment  from,  the  nationalised  banks,  What
 steps  do  Government  propose  to  take  to  sec
 that  they  are  encouraged  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  ;  If
 he  sees  Serial  No.  5  in  the  statement,  he  will
 find  that  the  amount  outstanding  at  the  end
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 of  Dec.,  969  was  Re.  2,69,  00,000  and
 by  December  97]  it  has  gone  up  to
 Rs.  10,40,00,000.  So  one  cannot  say  that
 there  is  no  progress.  I  certainly  agree  with
 him  that  this  is  not  enough.  We  have  appoin-
 ted  a  committee  and  it  has  made  very  useful
 recommendations.  If  he  goes  through  the
 report  of  the  committee,  he  will  find  that  we
 have  prepared  many  schemes.  Unfortunately,
 the  tendency  is  to  ask  for  jobs  and  not  to
 show  an  enterprising  spirit  and  go  into  pro-
 duction  activities.  For  that  matter  guidance
 is  being  given  and  schemes  are  being
 prepared.

 SHRI  C.  T.  DHANDAPANI:  Is  it  a
 fact  that  the  Members  of  the  Consultative
 Committee  had  made  some  suggestions
 regarding  advance  to  the  agricultural  sector,
 and  if  so,  what  arc  the  steps  taken  by  the
 Government  m  that  connection  ?  Some
 of  the  nationalised  banks  have  stopped
 advances  to  the  agricultural  sector.  |  can
 give  instances,  but  |  have  no  time.  May  |
 know  whether  Government  would  look  into
 matter?  The  minister  has  mentioned  the
 increased  number  of  accounts.  But  25
 per  cent  of  it  are  bogus.  So  many  persons
 who  are  not  engaged  in  agriculture  are  also
 getting  advances.  In  Delhi  itself,  one  of  the
 telatives  of  the  Custodian  of  the  Syndicate
 Bank,  who  is  not  engaged  in  agriculture,  has
 got  an  advance  of  Rs.  6  lakhs  from  that
 bank.  Will  Government  look  into  the  matter
 and  conduct  an  enquiry  ?

 SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN  :
 The  hon.  member  ts  giving  very  vague  instan-
 ces.  If  he  gives  any  specific  instance,  I  wall
 enquire  into  it.  About  the  suggestions  made
 in  the  Consultative  Committee,  |  do  not
 know  to  which  particular  suggestion  he  bb
 referring.

 MR.  SPEAKER  :  Please  do  not  refer  tu
 the  proceedings  of  the  Consultative  Com-
 mittee  in  the  House.  That  is  the  convention
 here.  You  can  otherwise  put  that  qucstion
 without  any  reference.

 ir  रामचन्द्र  बमियाल:  अध्यक्ष  महोदय,
 सब  में  पहले  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हैं,
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  देते  माल से  पूरक
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 प्रश्न  करत  में  माननीय  सदस्यों  का  कठिनाई
 हाती  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  दश  मे  क्लीन
 का  जा  ऋण  दिया  जाता  है,  उस  पर  जा  ब्याज
 का  दर  ली  जाती  है  वह  और  क्षत्रा  के  मुकाबल
 अधिक  हे  1  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  ऋणी  पर
 ब्याज  की  जा  दर  ह  उसमे  कमी  करन  के  बार
 म  विचार  कर  रह  है  1

 SHRI  YESHWANIRAQ  CHANAN
 That  ts  one  of  the  questions  under  considera
 ton

 WRITTEN  ANSWERS  L0
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 Scheme  to  Establish  Motels  and  Camping
 Sites  for  Tourists

 36८  STIRIM  WK  OKRISHNAN  |  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  static

 (a)  whethe!  Government  have  any
 stheme  to  cotablish  motels  and  camping  sites
 throughout  the  countiv  to  meet  the  immediate
 needs  of  home  and  forcign  tourists

 (b)  whether  Government  have  iecerved
 any  communication  fiom  Kerala  Govern
 ment  regarding  the  Toursts  Centies  tn  the
 State  where  motels  camping  sites  may  be
 established,  and

 {e)  af  80,  the  racton  of  Government
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  IOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR  KARAN  SINGH)
 (a)  tts  proposed  to  put  up  motels  and
 camping  sites  on  road  routes  whe.  the
 density  of  tounst  trafhe  8  high  Details  of
 the  scheme  are  beng  worked  out  in  consul-
 tation  with  the  State  Governments
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 (b)  and  (c)  The  Government  of  Keiala
 has  suggested  the  construction  of  motels  at
 Tellicherry,  Badagara,  Thiruvangoo,  Kottakal
 and  Kondotty  and  camping  sites  at
 Malappuram  Shoranur/Guruvayoor,  Chenga-
 nnu  =  Attingal  and  Neyyaluinkara  =  Final
 selection  of  locations  will  be  made  on  an
 All-India  basis  taking  into  consideration
 flow  of  toursts  traffic  and  availabshty  of
 funds

 Step»  to  bring  down  Prices  of  Drugs
 an  the  Country

 +68  SHRI  HARI  KISHORE  SINGH
 SHRI  kK  MALLANNA

 Wall  the  Minister  of  PLTROLLUM
 AND  CHEMICALS  bc  pleased  to  state

 (4)  whether  diugs  manufacturing  com-
 pames  in  India  have  been  charging  high
 prices  ind  getting  huge  piohts  inspite  of
 Governments  efforts  to  contiol  thar  prices
 undur  Diugs  (Pie  Contiol)  Order,  4970
 ind

 (b)  if'so  the  action  aken  against  the
 detaulters  and  the  steps  taken  to  bring  down
 the  prices  of  drugs  in  the  country  ?

 THE  MINISTLR  OF  LAW  AND
 tSTICH  AND  PITROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  ]  ्र  GOKHAT#E)
 (a)  and  (b)  The  selling  prices  of  all  bulk
 drugs  and  formulations  ale  contiolicd  unde
 the  Drugs  (Pics  Control)  Order  970
 The  contiolled  pries  were  estimated  to
 benciit  the  community  to  the  extent  of  about
 Rs  20  croms  in  an  annual  turn  over  of
 diugs  of  about  Rs  220  crores

 Few  cases  of  oveicharging  by  drug
 manutactuiing  Companies  have  been  brought
 tu  the  notwe  of  the  Government  Since  the
 controlled  prices  came  into  force  from  the
 {Sth  Fanuary,  297I,  the  actual  profitability
 positron  of  the  drug  manufacturing  firms,  as
 aresult  of  thy  controlled  prices,  will  be
 known  only  after  the  balance  shects  become
 available  afier  one  १९७  of  opprauon  of  the
 controlled  prices
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 Manafacture  of  Submarines  in  India

 *72.  SHR]  BHOLA  MANJHI  :  Will
 the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  there  5  2  proposal  to
 manufacture  submarines  in  India;  and

 (by  if  so,  the  main  features  thereof  and
 by  what  time  its  manufacture  is  expected  to
 begin  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a).  The  feasibility  ot
 indigenous  construction  of  Submarine  ts
 under  examination.

 (b)  It  will  not  be  in  public  interest  to
 disclose  details  in  this  regard.

 Allocation  of  Foreign  Exchange  to
 Muslims  for  ‘Zirarat’

 *74.  SHRI  D.  P.  JADLJA  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleascd  to
 state  the  pnnciples  generally  adopted  by
 Government  in  the  matter  of  allocation  of
 foreign  exchange  to  the  Muslims  who  desire
 to  have  ‘Ziarat’  (Pilgrimage)  of  religious
 shrines  situated  in  Iran-Iraq,  Saudi  Arabia
 and  other  countries  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCL  (SHR!
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  The  iten-
 tion  of  the  Hon'ble  Member  appears  to  be  to
 elicit  information  regarding  the  arrangements
 for  release  of  foreign  exchange  for  the  per-
 formance  of  Ziarat.  The  position  iy  that  an
 annual  quota  of  1,500  pilgrms  has  been
 fixed  ip  this  behalf.  Foreign  exchange  is
 released  to  the  extent  of  Rs.  3,575  per  head
 for  performing  Ziarat.  Children  between  the
 ages  Of  3  and  6  are  granted  foreign  ¢s-
 change  to  the  extent  of  Rs.  790  each  and
 for  the  purpose  of  counting,  against  the
 quota  of  500,  2  children  are  counted  as
 being  equal  to  ofe  adult.  The  actual
 selection  bf  pilgrims  is  made  by  the  Central
 Haj  Comtnittee.
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 Villages  captured  by  Indian  and
 Pakistani  Armies  in  Indo-

 Pak  War

 #75,  SHRI  RANABAHADUR  SINGH  :
 Will  the  Minster  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  the  number  of  Indian  villages  cap-
 tured  by  the  Pakistani  Army  during  the
 recent  Indo-Pak  conflict;  and

 (b)  the  number  of  Pakistani  villages  cap-
 tured  by  Indian  Forces  ?

 THE  MINISTLR  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (a)  The  Pakistani  Army
 have  captured  55  Indian  villages  during  the
 Indo-Pak  conflict.

 (b)  Indian  forces  have  captuied  1201
 Pakistani  villages.

 State-wise  allocations  of  Paraffin
 and  other  Waxes

 *76,  SHRI  ISHAQ  SAMBHALI:  Will
 the  Minister)  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  State-wise  allocations  have
 been  fixed  each  year  by  Government  for  the
 supply  of  Parafhn  Wax  and  other  Waxes
 since  967;

 (b)  if  so,  the  present  State-wise  alloca-
 tions  and  the  basis  on  which  these  have  been
 fixed;  and

 (c)  whether  Government  have  taken  into
 consideration  the  commissioning  of  some
 very  important  Wax  consuming  Industries
 which  have  come  into  existance  within  the
 last  three  to  four  years  while  fixing  thesc
 allocations  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE)
 (a)  and  (b).  State-wise  annual  allocations
 of  Paraffin  Wax  have  been  fixed  with  effect
 from  151261971  on  an  ad  hee  basis  keeping
 in  view  the  past  consumption  and  indigencus
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 availability.  A  statement  showing  the  State-
 wise  allocation  is  laid  on  the  Table  of  the
 House.

 ©  Distribution  of  Paraffin  Wax  to  in-
 dividual  industries  is  arranged  by  the  State
 Governments,

 Statement

 Allocation  effective  from  1-12-1971

 (Figures  in  tonnes)

 States  Existing  quota

 Delhi  2,555
 Uttar  Pradesh  2,832
 West  Bengal  7,620
 Bihar  1,484
 Maharashtra  6,500
 Gujarat  704

 Haryana  500
 Andhra  Pradesh  500
 Madhya  Pradesh  500
 Rajasthan  400

 Orissa  460
 Punjab  450

 Mysore  400
 Tamil  Nadu  §,000
 Kerala  974
 Goa,  Daman  &  Diu,  and  Dadar  &
 Nagar  Haveli  456

 Chandigarh  50

 Pondicherry  6
 Himachal  Pradesh  50
 Assam  2,000
 Arunachal  50
 Nagaland  600

 Manipur  00

 Tripera  75

 Meghalaya  500
 J.  &  K.  00
 Andaman  &  Nicobar  Islands  20

 Mizoram
 Laccadive  84

 TOTAL  34,7944
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 Joint  venture  with  Bangla  Desh  for
 Oil  Exploration

 *77,  SURI  S.A.  MURUGANANTHAM:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  State  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  before
 Government  to  eaplore  the  possibilities  of
 a  joint  venture  with  Bangla  Desh  for  oi)
 exploration  and  Its  processing;  and

 (b)  if  so,  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTFR  OF  LAW  AND
 JUSTICF  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE)
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Shortage  of  Kerosene  Oil

 *78.  SHRI  N.E.  HORO  :  Will  the
 Minister  of  PFTROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  a  shortage  of
 kerosene  oil  supply  in  Orissa,  Northern
 Bengal,  Assam,  Bihar  and  parts  of  Eastern
 U  P.:  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefore  and  the
 steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE)
 (a).  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Supply  of  Residual  Fuel  Oil  to
 Dhuvaran  Power  House

 in  Gujarat

 *79,  SHRI  PRABHUDAS  PATEL  :
 Will  the  Minister  of  PETROLFUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Governor  of  Gujarat
 sought  Prime  Minister's  intervention  for
 getting  additional  quantity  of  Residyal  Fuel
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 Oil  for  the  Dhavatan  Power  House  in  the
 State;

 (b)  whether  bis  Ministry  still  holds  the
 view  that  Gujarat  Electricity  Board  should
 pay  the  same  price  as  is  being  paid  by  other
 States  for  the  additional  supply  of  Residual
 Fuel  Oil;  and

 (०)  the  steps  being  taken  to  settled  the
 issue  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROIFUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE)
 (a).  The  Governor  of  Gujarat  had  taken
 up  matter  both  with  the  Prime  Minister  and
 the  Minister  for  Petroleum  &  Chemicals.

 (b)  and  (0),  The  Gujarat  —  Electricity
 Board  and  the  Indian  Oil  Corporation  have
 agreed  that  their  disagreement  on  the  price
 of  LSHS/REO  will  be  referred  to  arbitration.

 Rehabilitation  of  Women  whose
 Husbands  were  killed  in  War

 *80.  SHRI.H.  M.  PATEL:  Will  the
 Minister  of  DFFF  NCE  bc  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  women  whose  hus-
 bands  have  been  killed  in  the  recent  war
 with  Pakistan;

 (b)  steps  taken  lo  cosure  that  the  war
 widows  are  properly  rehabilitated;  and

 (c)  whether  reficf  measures  for  the  wat
 widows  such  as  ex-gratia  payments  decided
 upon  by  Government  have  already  been
 taken  and  if  not,  the  rensons  for  the  delay  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  2  151
 officers  and  men  of  the  Armed  Forces  killed
 in  the  recent  war  with  Pakistan  are  survived
 by  widows.

 4b)  and  (c).  As  an  interim  measure,
 Government  sanctioned  payment  of  full  pay
 and  allowances  for  the  months  of  December,
 1971,  and  January,  972,  to  tbe  families  of
 servicemen  billed  in  action,  A  Scheme  has
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 meanwhile  been  evolved  for  the  rehabilita-
 tron  of  war  widows  and  war  disabled  service-
 men,  The  Scheme  provides  for  liberal
 pensionuy  awards  and  visualises  grant  of
 benefits  in  certain  other  spheres,  such  as
 accommodation,  training,  employment  assis-
 tance,  medical  facilities  and  cducation  of
 children.  Csovernment  orders  sanctioning
 the  liberalised  pensionary  awards  were  issued
 on  24.2.1972.  6  special  Organisation  is
 being  set  up  to  formulate,  coordinate  and
 watch  the  implementation  of  the  various
 measures  needed  to  ichabilitate  the  families
 of  the  servicemen  killed  and  those  who  have
 been  disabled  in  the  recent  conflict  with
 Pakistan.  A  copy  of  Government  order  in
 this  regard  ss  laid  on  the  Table  of  the  House.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT—2453/72].

 Financial  Assistance  to  States  for
 Schemes  to  Help  War  Widows

 450.  SHRI  BISHWANATH  JHUNJHUN-
 WALA  :  Will  the  Minister  of  TINANCF  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  received
 requests  from  the  State  Governments  to  give
 financial  assistance  for  the  schemes  initiated
 by  them  to  help  the  war  widows;  and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  in.  this
 regard  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRIMATI
 SUSHILA  ROHTAGI)  ;  (a)  No,  Sir.

 (by  Does  not  arise.

 Production  of  Slack  Wax  at  Barauni
 Refinery

 451,  SHR]  JSHAQ  SAMBHALI  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHFMICALS  he  pleased  to  state  :

 (a)  the  production  of  Slack  Wax  at
 Barauni  Refinery  duting  the  years  969.70
 and  970-71;

 (b)  the  manuer  in  which  this  production
 has  been  utilised  year  to  year;
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 (c)  since  when  have  the  stocks  at  Barau-
 ni  Refinery  been  lying  at  the  factory  site;
 and

 (d)  the  reasons  for  not  disposing  of  these
 stocks  so  far  and  the  action  Government
 propose  to  take  in  this  behalf  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALE):  (a)  to
 (d).  There  was  no  production  of  Slack  Way
 at  Barauni  Refinery  during  the  years  969.
 70  and  970-71,  In  view  of  this,  the
 question  of  any  accumulation  of  stocks,  etc
 during  these  two  years  does  not  arise.  The
 production  of  Slack  Wax  started  at  this
 Refinery  only  in  October  !974.  Between
 October  97!  to  February  972  a  total  of
 2,509  tonnes  Slack  Wax  has  been  produced
 at  this  refinery.  There  is  no  accumulation
 of  stocks  and  whatever  is  produced  is  being
 moved  out.

 Experiments  conducted  by  Indian
 Oil  Company  for  the  use  of

 Barauni  Slack  Wax

 452.  SHRI  ISHAQ  SAMBHALI  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  he  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Indian  Oil  Company  have
 conducted  experiments  for  the  use  of  Barauni
 Slack  Wax  in  the  manufacture  of  ordinary
 candles;

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof;  and

 (c)  whether  Indian  Oil  Company  have
 made  adequate  distribution  arrangements  for
 the  sale  of  Barauni  Slack  Wax  to  Candle
 manufacturers  at  least  at  big  consumption
 centres  like  Delhi,  Kanpur,  Calcutta,  Bombay
 and  Madras  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  क,  R.  GOKHALE):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  Barauni  Slack  Wax  can  be  used  for
 candle  manufacture  in  suitable  admixture
 with  Digboi  Wax.
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 (c)  Supplies  of  Stack  Wax  are  being
 made  to  all  the  bonafide  customer  at
 Barauni  Refinery.

 Steps  to  bridge  the  gap  between
 Demand  and  Production  of

 Various  Types  of  Wax

 453,  SHRI  ISHAQ  SAMBHALI  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  he  pleased  to  state  :

 (a)  the  level  of  current  annual  produc-
 tion,  Refinery-wise,  both  in  the  private  and
 public  sectors  of  :

 (t)  Paraffin  Wax,

 (ii)  Match  Wax,

 (iit)  Slack  Wax,  and
 (iv)  Any  other  Wax:

 (b)  the  level  of  current  annual  demand
 of  the  industry  for  each  type  of  Wax  refered
 to  above:

 (c)  how  long  the  gap  between  the  demand
 and  production  has  been  in  existence;

 4
 (d)  whether  this  lap  has  been  increasing

 every  year  over  the  ast  two  to  three  years:
 and

 (e)  if  s0,  the  steps  Government  propose
 to  take  to  bridge  the  gap  between  demand
 and  production  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHENI-
 CALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):  (a)  to
 (c).  Until  970  the  production  and  demand
 of  Paraffin  Wax  including  Match  Wax,
 broadly  matched.  Whenever  sporadic  com-
 plaints  were  received  the  same  were  Jooked
 into  and  if  necessary  the  availability  for  sales
 within  the  country  was  improved  by  reducing
 the  quantum  of  exports.  During  1971,
 however,  reports  of  shortages  started  being
 received  almost  from  all  over  the  country,
 principally  due  to  an  increase  in  demand
 for  making  tarpaulins  for  the  refugees.  The
 following  measures  were  taken  to  fill  the  gap
 between  the  availability  and  requirer  ents  :
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 (a)  Steps  were  taken  to  maximise  the
 production  of  Paraffin  Wax  including
 Match  Wax  at  Digboi  Refinery,  the
 only  Refinery  producing  these  two
 grades  of  wax.  Simultaneously,  ex-
 ports  were  discontunued.

 (b)  Arrangements  were  made  for  the
 production  of  Slack  Wax  at  Madras
 and  Barauni  Refineries.  No  other
 type  of  wax  is  produced  at  the  Refi-
 neries  other  than  Digbo.

 (c)  Towards  the  end  of  971,  based  on
 actual  consumption  inthe  various
 parts  of  the  country,  Statewise  allo-
 cations  were  fixed  for  Paraffin  Wax
 including  Match  Wax,  and  the  res-
 ponsibility  for  the  distribution  of
 these  allocations  and  between  the
 various  consumers  was  entirely  en-
 trusted  to  the  State  Governments.
 An  Order  under  the  Essential  Com-
 modities  Act  which  gives  powers  to
 the  State  Government  to  regulate  the
 price,  distribution  and  sales  of
 paraffin  wax,  including  match  wax.
 has  also  since  been  promulgated.
 There  are  no  controls  on  the  distri-
 bution  and  sale  of  Slack  Wax.

 The  Indian  Institute  of  Petroleum  has
 estimated  a  demand  during  972  of  44,656
 tonnes  of  wax  of  all  types.  The  actual!  pro-
 duction  during  the  current  year  is  capected
 to  be  as  under  :

 (a)  Paraffin  Wax  in-
 cluding.  Match
 Wax  from
 Digboi  Refinery  43,000  tonnes

 (b)  Slack  Wax  from
 Barauni  Refinery  5,000  tonnes

 (c)  Slack  Wax  from
 Madras  Refinery  3,000,  tonnes

 eer ee
 TOTAL  61,000  tonnes
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 भारत-पाक  युद्ध  के  दौरान  हिन्द  महा-
 सागर  में  असरीको  पनडुब्बी

 की  गतिविधियाँ

 454.  श्री  जगन्नाथ  राब  जोशी  :
 श्री  इस जीत  गुप्त  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि;

 (क)  कया  उनका  ध्यान  30  दिसम्बर,
 I97]  के  'स्टेट्समैन'  में  फिक्सेशन  देश  मेड
 निक्‍सन  प्रण  “पाकिस्तान”  शीर्षक  से  छपे

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है,

 (ख)  क्या  इस  समाचार  में  कोई  सच्चाई
 है  कि  अमरीकी  पनडुब्बी  ने  भारतीय  युद्धपोत
 “खुखरी  को  अपना  निशाना  बना  कर  डुबोया
 होगा;  और

 (ग)  यदि  हॉ,  तो  क्‍या  इस  प्रश्न  पर

 अमरीकी  सरकार  के  साथ  कोई  बातचीत  की  गई

 हैँ  ?

 रक्षा  मंत्री  (श्री  जगजीवन  राम)  (7)
 जी  हाँ,  श्रीमान्‌  1

 (ख)  तथा  (ग).  सरकार  के  पास  ऐसा
 कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि  एक  अमरीकी  पनडुब्बी
 से  इस  जहाज  को  तारपीडो  मारा  गया  था  ।
 30  दिसम्बर  को  जारी  की  गई  एक  प्रेस
 विज्ञप्ति  में  अमरीका  ने  स्पष्ट  रूप  से  इस
 समाचार  का  खंडन  किया  था  ।

 Import  of  Nylon  Filters  for  increasing
 production  of  Paraffin  Wax

 455.  SHRI  K.  SURYANARAYANA  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 any  applications  for  the  import  of  Nylon
 Filters  for  increasing  production  of  paraffin
 wax;
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 (b)  if  so,  the  number  of  filters  applied
 for  by  the  various  parties  with  dates  and  the
 value  thereof,  and

 (०  the  stage  at  which  the  matter  stands
 now  ?

 IHL  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H  R  GOKHALIL)
 (a)  to  (&).  M/s  Assam  Oil  Company,
 Digboi  are  the  only  producers  of  paraffin
 wax  in  the  country.  A  licence  for  the
 import  of  700  nylon  filter  blankets  has  been
 issued  to  them  in  January  4972  against
 theirs  application’  «sof)—s-:8-44-973  for
 Rs  2,54,520

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  और  भार तोम

 राष्ट्रीय  कांग्रेस  (संगठन)  से  करो
 की  बसूली

 456  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशी  :
 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 (क)  भारतीय  राष्ट्रीय.  काग्रेस  और
 भारतीय  राष्ट्रीय  काग  स  (संगठन)  से  आयकर
 तथा  अन्य  केन्द्रीय  करो  वो  वसूल  करने  के  लिये
 क्या  कार्य  बाहों  की  गई  है,  और

 (@)  गत  तीन  वर्षों  में  इन  दानो  दलों  से
 वर्षवार  कौन-कौन  सा  कितना-कितना  कर  वसूल
 किया  गया  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (श्री  के०
 जार  मेज)  :  (क)  शी  सादिक  अली  की
 अध्यक्षता  बाली  भारतीय  राष्ट्रीय  काग्रेस
 कमतर-मतर  रोड,  सई  दिल्‍ली  ने  कर-निर्धारण

 बर्ष  1962-63  के  लिए  आय-विवरणी  दायर  कौ

 जिसमे  शून्य  आय  दिखाई  थी  ।  यह  विवरणी

 धारा  148  के  अधीन  जारी  किये  गये  तोदी
 के  अनुपात  में  दामन  को  गई  थी।  कर-

 निर्धारण  ब्र  1971-72  के  लिए  भी  धारा,  39
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 (2)  के  अधीन  विवरणी  दायर  की  गई  जिसमे

 शून्य  आय  दिखाई  गई  ।  य  दोनो  कर-निर्धारण
 अलिखित  पड़े  है

 श्री  डी०  सर्जीबंया  की  अध्यक्षता  वाली
 भारतीय  राष्ट्रीय  काग्रेस,  5  राजेन्द्र  प्रसाद  रोड,
 नई  दिल्‍ली  ने  धारा  i39  (2)  के  अधीन
 197-72  की  आय-विवरणी  दायर  की,  जिससे
 7,62,l60  ०  की  हानि  दिखाई  गई।  यह
 कर-निर्धारण  भी  अनिर्णीत  पड़ा  है।  अन्य
 प्रत्यक्ष-करो  में  से  किसी  के  अर्थात  कोई  कार्यवाही
 अलिखित  नही  पडी  है  ओर  न  ही  इस  संगठनों
 की  तरफ  प्रत्यक्ष-कर  से  संबधित  कर  की  कोई
 माँग  बकाया  है  t  अन  करों  की  बसूली  के  लिए
 कोई  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं
 होता  ।

 (@)  यह  लागू  नहीं  होता  ।

 Royalty  to  Gujsrat  State  on  Oil
 and  Natural  Gas

 457,  SHRI  SOMCHAND  SOLANKI
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (१)  the  amount  of  money  given  to
 Gujarat  State  as  rovalty  on  oil  and  Natural
 Gas  during  the  [१७  three  years;  and

 (b)  the  shate  of  the  Central  Governnyent
 in  royalty  trom  ot  and  natural  gas  and
 othe:  natural  resources  available  in  Gujarat
 State  ?

 THE  MINISTLR  OF  LAW  AND
 JUSTICL  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R  GOKHALE):

 (a)  968-69,,,Rs.  342°57  lakhs.

 1969-70  Rs,  36062  lakhs.

 970x7],,,Rs.  386°09  lakhs.

 (b)  Central  Government  has  go  shate
 in  Royalty.  :
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 Export  of  Alcobol  from  U,  P.

 458.  SHRI  NIHAR  LASKAR:  Wil
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  pressed
 the  U.  P.  Government  to  export  more
 alcohol  to  foreign  countries;

 (b)  the  quantity  and  value  of  alcohol
 exported  to  other  countries  during  the  jast
 three  years  and  their  names,  and
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 (0)  whether  the  alcohol  was  exported
 direct  by  the  U.  P,  Government  or  by  the
 Centre  or  through  some  agency  ?

 THE  DEPUTY  MINISIER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  DALBIR  SINGH)  (a).
 No,  Sir,  However,  some  quantity  of  alcohol
 was  released  for  export  in  the  alcohol  yeur
 970-7l  as  the  supply  position  was  com-
 fortable

 (b)  The  intormation  ५  as  under

 Year  Quantity  in  M.  Tonnes

 3969
 4970  §,219  Metric  tonnes
 97]  2,034  Metric  tonnes

 7,198  Metric  tonnes

 (५)  Through  the  State  Trading  Corpora-
 tion  of  India  Ltd.

 Smuggling  of  articles  from  Bangla
 Desh  into  India

 469  DR.  RANEN  SEN  :  Will  the
 Mumster  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  a  large  quantity  of  jutc
 betelnuts  and  other  commodities  has  found
 its  way  into  India  from  Bangla  Desh  after
 Laberation;  and

 (b)  a  $0,  the  persons  tesponsible  for
 the  smuggling  and  the  steps  taken  to
 check  it  ?

 TH  MINISTER  OF  SIATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  (a).  No,  Su.

 (b)  Docs  not  asc  in  view  of  (a)
 above.

 Production  of  atomic  weapons  by
 India

 460,  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK  :

 SHRI  HART  KISHORE  SINGH  :

 Will  the  Minster  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 Rs.  Name  of  the  Country

 Ni...
 Rs  33.4]  lakhs  Switzetland
 Rs  2°36  lakhs  UW

 Japan Rs.  45:07  lakhs

 (a)  whether  Government  have  seen  the
 Book  “Military  Balance  971-72"  (published
 by  the  Institute  of  International  Social
 Studies,  London),  wherein  Indta  has  been
 cnumerated  amongst  the  six  countries  in  the
 world,  which  are  capable  of  producing
 atomic  weapons  and  has  becn  placed  at
 number  four  from  the  viewpomt  of  muhtary
 strength;  and

 (b)  whether  Government  have  again
 exammed  the  question  of  producing  atomic
 weapons  and,  if  so,  with  what  results  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFLNCL
 (SHRI  JAGJIWAN  RAM)  (a).  The  Govern-
 iment  have  scen  the  publication  ‘The
 Militaty  Balance  971-72"  published  by  the
 International  Institute  for  Stragetic  Studies,
 London  and  not  the  institute  of  International
 Social  Studies,  London.  There  is,  however,
 no  mention  ia  this  publication  to  India  being
 “among  the  six  countries  in  the  world  which
 are  capable  of  producing  atomic  weapons”
 or  being  “placed  at  number  four  from  the
 view  point  of  military  strength.”

 (b)  The  Goverpment’s  policy  on  the
 manufacture  of  nuclear  weapons  has  becn
 explained  in  Parliament  on  several  occasions.
 It  is  ta  use  nuclear  energy  for  peaceful
 purposes  only.  Goveinment’s  policy  in  thik
 regard  remains  unchanged.
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 Prices  of  essential  commodities

 46]  SHRI  NIHAR  LASKAR  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  Government  have  recently
 adopted  2  new  approach  to  chuk  the  prices
 of  essential  Commodities

 (b)  whether  the  Committce  constituted
 for  the  purpose  has  since  submitted  its
 report  and

 (c)  if  ५४०  the  recommendations
 thercof  ?

 main

 THE  MINISTIR  0  PEINANCL
 (SHRI  Y  B  CHAVAN)  (a)  to  (ey  The
 Government  makes  use  of  fiscal  monctary
 and  administrative  meiures  in  order  to  pie
 vent  any  undue  rise  m  the  prices  of  cssenti  tl
 commodities  These  measuics  are  constantly
 kept  under  review  and  changes  are  intio-
 duced  as  and  when  necessary  no  separate
 Committee  has  been  constituted  for  the
 purpose

 Suspension  of  American  Aid  to
 India

 462  SHRI  ह  AK  SANGHE  Wil
 the  Minister  of  FINANCL  be  pleased  tu
 state

 (a)  whether  suspension  of  American  aid
 to  India  will  create  a  gap  of  50  crores  of
 rupees,

 (b)  whether  this  gap  is  sought  to  be
 filled  up  with  increascd  assistance  from
 other  countries

 (c)  whether  the  Planning  Commission
 ha»  made  any  study  of  the  likely  consequen-
 ws  on  the  Fourth  Plan  as  a  result  of  the
 squeeze,  and

 (a)  whether  the  Planning  Commission
 has  drawn  up  the  list  of  the  projects  that
 will  have  to  be  reoriented  and  tresh  priontics
 fixed  ?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 Y  8  CHAVAN)  (a)  and  (by  The  suspen-
 ston  of  aid  by  the  U  S  Government  related
 to  an  amount  of  about  875  millon  This
 amount  would  have  been  utilised  for  the
 import  of  items  like  fertilizers,  industrial
 taw  materials  spares  and  components,
 ५५

 Ffforts  are  being  made  to  increase  self-
 ichancc  augmenting  indigenous  production
 and  by  promotion  of  exports  To  the  extent
 that  imports  are  inescapable  alternative
 sources  of  supply  under  other  credits  and
 {rom  rupec  payment  arcas  are  being  located
 and  where  this  is  not  possible  allocation  of
 tree  foreign  cachange  is  being  made  to  the
 extent  possible

 (५)  and  (d)  The  Planning  Commission
 I5  at  present  engaged  in  conducting  certain
 studics  aimed  at  increased  self  reliance
 Whether  i  icvision  of  priorities  in  respect
 of  projects  on  hand  will  be  necessary  or  not
 can  be  determined  only  after  these  studics
 ane  complete

 Loss  of  Foreign  Exchange  due  to
 INegal  Export  of  Hindi  Films

 463  SHRIP  K  DEO  Will  the  Mins-
 ter  of  FINANCL  bc  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  legal  export  of
 Hind:  films

 (b)  whether  the  country  has  been  losing
 precious  foreign  exchange  duc  to  illegal  ex-
 port  of  Hindi  films

 @  if  so,  the  estimated  loss  of  foreign
 cachinge  on  th  account  and

 (9)  the  action  taken  in  this  regard  ?

 rfl  MINISTER  OF  STATE  {N  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K  R
 GANT  SH)  (a)  and  (b)  In  view  of  seizures
 made  by  Customs  authorities  of  Indian  films,
 attempted  to  be  smuggled  out  of  the  country,
 it  can  be  said  that  there  is  legal  export  of
 Hind:  fims  fiom  India  to  other  countries
 resulting  m  loss  of  foreign  exchange
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 (c)  There  are  no  reliable  means  for
 estimating  the  loss  of  foreign  exchange  on
 this  account.

 (d)  The  following  measures  have  been
 taken  to  prevent  the  smuggling  of  goods
 including  illega)  export  of  Indian  films—
 Systematic  collection  and  follow-up  of
 information,  keeping  a  watchful  eye  on  the
 suspected  smugglers,  and  on  vulnerable
 sectors  along  the  coast.  Some  senivr  officers
 of  the  rank  of  Collectors  of  Customs,
 Additional  Collectors  of  Customs  and
 Assistant  Collectors  of  Customs  have  been
 posted  in  vulnerable  areas  to  look  after  anti-
 Smuggling  work  exclusively.  Extra  vigilance
 is  exercised  in  examination  of  suspected
 baggage  and  parcels  sent  out  of  the  country.

 Expansion  in  the  Activities  of
 UNMOGIP

 464.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  DEFENCE
 be  pleassd  to  state  :

 (a}  whether  the  UN  Military  Observer
 Group  in  India  and  Pakistan  has  been
 allowed  to  expand  its  ‘work  in  Jammu  and
 Kashmir;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  whether  the  UNMOGIP,  us  directed
 by  the  U.  हि  O.,  has  requested  for  the  help
 of  third  party  in  its  work  and  whether
 Government  of  India  are  thinking  of  acced-
 ing  to  the  request  and  if  so  the  reasons
 therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  (a)  and  (b).  Under  the
 Karachi  agreement,  UNMOGI]P  had  been
 entrusted  with  the  work  of  supervision  of
 the  949  cease-fire  line  in  Jammu  and
 Kashmir.  The  UNMOGIP  has  not  been
 entrusted  with  any  responsibility  in  regard
 to  the  present  line  of  control.  Therefore,  the
 question  of  expending  its  work  in  Jammu  and
 Kashmir  does  not  aries.

 (c}  The  Government  of  India  are  not
 aware  whether  UNMOGIP  has  asked  any
 third  party  to  help  in  its  work.
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 Option  from  Deputationist  for  Absorp-
 tion  in  Public  Undertakings

 465.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  whether  all  the  Government  officials
 on  deputation  to  Public  Undertakings  have
 since  given  their  option  as  to  whether  they
 want  to  zemain  and  be  absorbed  in  Public
 Undertakings  or  want  to  go  back  to  their
 parent  offices;

 (b)  if  so,  the  position  as  it  stands  at
 plesent;  and

 (c)  whether  the  persons  who  have  opted
 to  go  back  have  since  been  sent  back  to  their
 parent  offices  and  if  not,  when  they  are
 likely  to  be  sent  back  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  and  (b).  According  to  the
 Government  orders,  deputationists  from  the
 permanent  civil  services  (other  than  those
 from  Industrial  Management  Pool)  and  from
 the  Defence  Services  (except  those  employed
 in  the  Defence  Production  Undertakings),
 have  to  exercise  an  option  either  to  be  per-
 manently  absorbed  in  the  enterprises  where
 they  arc  employed  or  ieveit  to  their  parent
 cadres  within  stipulated  periods  varying  from
 two  to  three  years  from  their  date  of  deputa-
 tion.  According  to  the  further  orders  of
 Government,  certain  categories  of  such
 deputationists  who  were  already  in  the
 public  enterprises  at  the  time  of  the  issue  o
 these  orders  were  given  time  to  exercise  thef
 vption  till  August  3,  I97;  others  tir
 exercise  their  option  within  the  prescribeo
 time-limits.  As  such,  the  time-limit  for  exerd
 cise  of  option  would  vary  in  individual  cases-
 and  there  is  no  one  date  for  the  exercise  of
 option  by  deputationists.  According  to  infor-
 mation  available,  the  majority  of  those  who
 had  to  exercise  their  option  so  far  have
 decided  to  permanently  serve  the  public
 enterprises.

 (c)  Government's  orders  require  that  the
 persons  who  have  opted  to  go  back  will,  on
 reaching  the  prescribed  timelimit  for  the
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 exercise  of  option,  be  reverted  to  their  parent
 Offices.  This  is  being  followed.

 Setting  up  of  a  Commission  for  Review-
 ing  the  Working  of  the  Public

 Sector  Undertakings

 466.  SHRI  BIRENDER  SINGH  RAO  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  there  5  any  proposal  under
 consideration  of  Government  to  set  up  a
 high-powered  Commission  to  review  the
 functioning  of  the  Public  Sector  with  par-
 ticular  reference  to  the  criterta  adopted  in
 choosing  locations  for  new  units  and  inter-
 relationship  between  the  Public  and  Private
 Sectors;

 (b)  if  so,  an  outline  thereof,  and

 (c)  the  time  by  which  the  Commission
 is  likely  to  be  set  up  and  what  will  be  its
 terms  of  reference  ?

 THE  MINISTER  OF  STATF  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  to  (९.  Presumably,  the
 hon,  Member  is  referring  to  the  High-level
 Action  committee  recently  set  up  under  the
 Chairmanship  of  Shri  M.  S.  Pathak,  Member,
 Planning  Commission  to  review  the  working
 of  existing  public  sector  undertakings  with  a
 view  to  making  recommendations  for  im-
 proving  the  operations  of  these  underta-
 kings.  The  Action  Committee  will  devise  ways
 and  means  of  improving  the  performance  of
 these  undertakings  nnd  more  particularly  will
 concentrate  on  the  following  aspects  :

 qa  Maximisation  of  production;
 (2)  Minimisation  of  operating  costs;

 (3)  Good  preventive  maintenance;

 (4)  Good  employee/fabour  relations;  and

 (5)  Adequate  R&D  activities;

 The  Committee  is  likely  to  complete  the
 examination  of  most  of  the  public  sector
 undertakings  by  June,  973,  The  Bureau  of
 Public  Enterprises  will  function  as  Secre-
 tarlat  of  the  Action  Committec.
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 There  is  no  proposal  under  consideration
 of  Government  to  set  up  any  other  Commis-
 sion  to  study  particularly  the  criteria  adopted
 in  choosing  location  of  new  units  and  the
 inter-relationship  between  the  public  and
 Private  sector  enterprises.  With  regard  to
 choice  of  location,  Government  have
 emphasized  the  :mportance  of  careful  scrutiny
 of  the  techno-ceonomic  considerations  weigh-
 ing  with  the  location  of  industrial  units  at
 the  feasibility  report  and  the  detailed  project
 report  stages

 Enquiry  into  Debt  Burden  of  Sates

 468.  तारा  KRISHNA  CHANDRA
 HALDER  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  attention  of  Government  has
 been  drawn  to  the  demand  made  by  the
 Tamil  Nadu  Government  for  an  independent
 inquiry  into  the  problems  of  debt  burden  of
 States;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (c  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  MINISTFR  OF  FINANCE
 (SHRI  ४.  B.  CHAVAN)  :  (a)  to  (०).  The
 Government  of  Tami!  Nadu  have  been  referr-
 ing  from  time  to  time  to  the  need  for  setting
 up  a  debt  Commission  for  going  into  the
 problem  of  debt  burden  of  the  States.  The
 Central  Government  have,  however,  been  of
 the  view  that  the  appointment  of  a  Commis-
 sion  would  not  really  ferve  any  useful  purpose.

 Soap  Factories  in  India

 469,  SHRI  JAGANNATH  MISHRA  :
 Will  the  Minister  of  PTEROLFUM  AND
 CHEMICALS  he  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  soap  factories
 registered  so  far  in  India,  under  the  Factories
 Act,  948,  durmg  the  Jast  three  years,  year-
 wise;

 (b)  the  quantity  and  value  of  toilet  and
 washing  soap  manufactured  during  the  last
 threee  years,  year-wise;
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 (c)  the  numbe:  of  workers  employed,
 each  year  for  the  above  period,  and

 (७)  the  States  where  the  industry  5
 centrally  located  °

 THE  DIPUIY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROIFUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  DALBIR  SINGH)
 (a)  and  (c)  Information  ts  not  readily  avail-

 Year  No  of  working  soap  factories

 967  94
 968  U5
 969  07

 (b)  Information  in  respect  of  44  soap
 units  in  the  organised  sector  registered  with

 S  No  Item  969
 Quantity  Value

 t  Laundry  Soap  92957  6753

 2  Torlet,  Soap  42043  I892

 (d)  Distribution  of  the  44  units  registered
 with  the  D  G  T  D  ॥  as  follows

 S  No  Name  of  the  State  No,  of  soup  units

 ]  West  Bengal  i
 2  Maharashtra  0
 3  Tamil  Nadu  3
 4  Uttar  Pradesh  4
 5  Madhya  Pradesh  ]
 6  Andhra  Pradesh  2
 7  Bihar  ]
 8  Kerala  4
 9  Mysore  4

 0  Deiht  2
 ]  Gujarat  4

 is
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 able  However,  estimates  of  average  duily
 employment  in  working  factories  classified  in
 dusty  wise  are  regularly  publisned  in  “Indian
 J  abour  Statistics,’  brought  out  annually  by
 the  Labour  Bureau,  Department  of  Labour
 and  Employment,  Simla  According  to  the
 I97!  sssue  of  this  publication  the  number

 of  soap  working  factorics  and  average
 daily  employment  ॥  such  factor  ies  aie  as
 follows

 dye  age  daily  emplo.  ment

 ५,000
 8,000
 8,000

 the  Directorate  General  of  Technical  Develop-
 ment  WS  given  helow

 Quantity  in  tonnes
 Value  in  Rs  lakhs

 Production  and  production  value

 970  1975
 Quant  Value  Quant  Value

 88424  6584  220000  7700
 appro.

 44286  993  50000  =  2250,
 approx

 Linking  of  Wages  of  Government
 Employees  with  Productivity

 470,  SHRL  JAGANNATH  MISHRA  :
 Will  the  Mimster  of  FINANCE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  are  considering
 any  proposal  to  link  the  wages  of  various
 cutegories  of  Government  employees  with
 productivity,

 (b)  if  so,  by  what  time  the  decision  is
 likely  to  be  taken  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  8.
 GANESH)  (a)  and  (b).  No,  Sir,  There  is
 no  such  proposal  under  consideration  of
 Government  at  present.
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 Dearnens  Allowance  to  Central
 Government  Employees

 47.  SHIR]  JAGANNATH  MISHRA  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
 increase  the  Dearness  Allowance  of  Central
 Government  employees  with  the  increase  of
 Index  number  automatically;  and

 (b)  if  so,  by  what  time  the  final  decision
 will  be  taken  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THF
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  ६.
 GANESH)  (a)  and  (b).  The  Third  Pay
 Commission,  which  has  been  sct  up  to
 examine  the  structure  of  emoluments  and
 conditions  of  service  of  different  classes  of
 Central  Government  employees,  is  likely  to
 consider  the  guestion  of  grant  of  Deainess
 Allowance  also.  Their  recommendations  are
 awaited.

 Adoption  of  Performance  Budget
 by  Public  Undertakings

 472,  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  considering
 a  proposal  to  advise  the  public  sector  under-
 takings  to  adopt  the  system  of  “perfor-
 mance  budget”;  and

 (b)  if  so,  the  merits  of  the  proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  Guidelines  have  alreadv
 been  issued  by  the  Bureau  of  Public
 Enterprises  to  enable  the  public  enterprises

 PHALGUNA  27,  893  (SAKA)  Written  Answers  58

 envisaged  in  the  budget  and  variances  are
 deteamined;  thereafter  causcy  for  such  vatia-
 tions  are  found  and  steps  taken  to  avoid
 then  :ecurrence.  The  management's  attention
 Is  pointed  to  the  variations  and  exceptions
 so  as  to  initiate  necessary  remedial  measures.
 It  also  helps  to  cstablish  the  lines  of  res-
 ponsibility  and  authtority  and  evaluate  the
 performance  of  individuals,  or  a  group  of
 individuals  or  departments  or  units.

 Delay  by  U.  S.  Authorities  in
 Tra  itting  Surrender

 Message  of  Pak  Army
 to  India

 473.  SHRI  ©.  JANARDHANAN  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state

 (a)  whether  Government  of  U.S.  A.  had
 delayed  the  transmission  of  the  ‘surrender
 message’  of  Pak  Command  in  Dacca  to  the
 Government  of  India  by  about  twenty
 hours;

 (b)  if  so,  whether  the  matter  has  been
 investigated:  and

 (c)  the  findings  of  Government  in  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  Government
 have  seen  Press  reports  to  this  effect  but
 have  no  information  in  this  regard.

 (b)  and  (c),  Do  not  arise,

 Raids  by  Income  Tax  authorities

 474,  SHRI  HARI  KISHORF  SINGH  :
 SHRI  K.  MALLANNA  ;  ्

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 to  build  up  a  budgetary  system  which  would
 serve  asa  basis  for  performance  planning
 and  appraisal  of  the  working  of  each  enter-
 prise  and  its  various  departments.

 (a)  whether  the  Income-tax  officials
 raided  same  business  premises  and  residences
 in  various  parts  of  the  country  during  the
 year  1973;

 (0)  Performance  budget  is  था.  overall
 concept  of  planning,  implementation  and
 appraisal.  In  this  system,  the  actual  perfor-
 mance  is  closely  agalysed  against  the  targets
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 (0)  if  so,  the  number  of  raids  conducted
 in  Bombay,  Delhi,  Calcutta,  Madras  and  in
 various  parts  of  Andhra  Pradesh;

 (e)  the  amount  of  mony  and  documents
 unearthed  asa  result  of  these  raids  and  the
 names  of  the  persons  involved;  and

 (d)  the  action  taken  or  proposed  to  be
 taken  in  each  case  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  २.
 GANESH)  ;  (a)  and  (b).  During  the  year
 497]  the  number  of  searches  undertaken
 by  the  Incom-tax  Department  is  352.  Out
 of  these  the  number  of  searches  at  Bombay,
 Delhi,  Calcutta,  Madras  and  in  Andhra
 Pradesh  is  as  under  :

 Bombay  23
 Delhi  69
 Calcutta  2
 Madras  00
 Andhra  Pradesh  68

 (c)  and  (d).  Having  regard  to  the  num-
 ber  of  searches  mentioned  in  reply  to  parts
 (a)  and  (b)  of  the  question,  it  is  not  possible
 to  furnish  the  details  of  te

 (i)  money;
 {ii)  documents;
 (ii)  names  of  persons  involved;  and
 (iv)  the  action  taken  or  proposed  to

 be  taken;

 in  each  of  these  cases,  However,  if  informa-
 tion  is  required  in  respect  of  any  specific
 case  the  same  can  be  furnished.  The  total
 vatue  of  the  assets  seized  in  the  year  972
 is  Rs.  246°69  lakhs  all  over  the  country.

 Scheme  framed  for  assisting  the
 Families  of  the  Soldiers  killed,

 disabled  or  injured  daring
 the  Indo-Pak  War

 475,  SHR]  SHIV  KUMAR  SHASTRI  :
 SHRI  R.  R.  SHARMA  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  framed
 any  scheme  for  assisting  the  families  of  the
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 soldiers  killed,  disabled  or  injured  during
 the  la’t  Indo-Pak  War;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGHIVAN  RAM)  :  (a)  and  (b).  A  copy  of
 the  Government  orders  dated  24-2-72,
 sanctioning  the  liberalised  pensionary  awards
 under  the  Scheme,  is  laid  on  the  Table  of
 the  House.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT-
 1952/72},  A  central  Organisation  is  being
 set  up  in  the  Ministry  of  Defence  to  arrange
 for  the  other  befefits  proposed  to  be  given
 under  the  Scheme  from  various  benevolent
 funds  not  falling  within  the  Consolidated
 Fund  of  India.

 युद्ध  में  बोलती  प्राप्त  हुए  सेनिकों  के  पुत्रों
 को  सेना  में  उच्च  पदों  पर  नियुक्ति

 के  लिए  प्राथमिकता  देना

 476.  श्री  शिव  कुमार  शास्त्री  :  क्या  रक्षा
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  कया  भारत-पाक  युद्ध  में  वीरगति
 प्राप्त  हुए  सशस्त्र  सेनाओं  के  सैनिकों  के  पुत्रों  को
 सशस्त्र  सेनाओं  के  उच्च  पदों  पर  भरती  करने
 के  मामले  में  वरीयता  दी  जाएगी;  और

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  इस  संबंध  में  बनाई
 गई  योजना  की  रूप-रेखा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  (क्रो  जगजीवन  राम)  :  (क)
 जी  नहीं,  श्रीमन्‌।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता।

 477.  श्री  शिवर  कुमार  शास्त्री  :

 श्री  हुकम  चम  कछवाय  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:

 (क)  कितने  पाकिस्तानी  सैनिकों  को  युद्ध
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 बंदी  बनाया  गया  है  और  उनके  परिवारों  के
 कितने  सदस्य  हमारी  अभिरक्षा  में  है  और  क्‍या
 उनके  बारे  में  ब्यौरा  पाकिस्तान  को  दे  दिया
 गया  है;

 (ख)  जिनेवा  कन्वेंशन  के  अनुसार  उनके

 रहने  तथा  खाने-पीने  का  क्‍या  प्रबंध  किया  गया

 है  तथा  उन्हे  अन्य  क्‍या  सुविधायें  दी  गई  हे;
 और

 (ग)  उन  पर  अब  तक  कितना  व्यय  किया

 गया  है  तथा  भविष्य  में  कितना  व्यय  किए  जाने

 की  संभावना  है  और  क्या  यह  व्यय  वहन  करने

 के  लिए  पाकिस्तान  को  कहा  गया  है  ?

 रक्षा  मंत्री  (श्री  जगजीवन  राम)  :  (क)

 कुल  युद्ध  बंदियों  की  सख्या  74,6i5  हैं  जिनमे

 उनके  परिवारों  के  67)  सदस्य  भी  शामिल  है।
 इनमे  से  बहुतों  के  विवरण  रेडक्रास  की  अन्त

 राष्ट्रीय  समिति  के  माध्यम  से  भेज  दिए  गए  हैं
 और  बाकियों  के  विवरण  भेजे  जा  रहे  है  ।

 (ख)  उन्हे  युद्धबंदी  शिविरों  मे  रखा  गया

 है  और  जिनेवा  कन्वेंशन  के  अनुसार  उनके  लिए
 सभी  आवश्यक  व्यवस्था  की  गई  है

 (ग)  इस  समय  यह  बताना  संभव  नही  है
 कि  अब  तक  उन  पर  कुल  कितना  खच  हुआ  है।
 पाकिस्तान  द्वारा  इस  खर्चे  को  पूरा  किए  जाने

 का  प्रश्न  अभी  नही  उठाया  गया  है।

 बंगला  देश  से  भाये  शरणार्थियों  पर  होने
 चाले  व्यय  को  पुरा  करने  के  लिए

 लगाए  गये  नये  कर

 478.  शी  शिव  कुमार  शास्त्री  :  क्या  विश

 मंत्री  मह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  बंगला  देव  के

 शरणार्थियों  के  आने  से  उत्पन्न  हुई  समस्याओं  के

 समाधान  के  लिए  आपातकालीन  कराधान  से

 सरकार  को  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भो  के०  आर०

 गणेश)  334  मार्च,  972  को  समाप्त  होने  वाले
 वित्तीय  वर्ष  में  होने  वाली  उग्रा हियो  के  बारें  मे

 सूचना  राज्य  सरकारों  और  अन्य  संबंधित
 विभागों  आदि  से  एकत्न  की  जायगी  ।  सूचना
 प्राप्त  होने  जाने  के  बाद,  एक  विवरण-पत्र
 सदन-पटल  पर  रख  दिया  जायगा।

 Indian  Prisoners  of  War  in  Pakistan

 479,  SHRER.  S.  PANDEY  :
 SHRI  M.  M.  JOSEPH  :

 Will  the  Minister  of
 pleased  to  state  :

 DEFENCE  be

 (a)  the  total  number  of  Indian  civil  and
 military  personnel,  who  are  prisoners  of  war
 with  Pakistan,  and  whether  their  names  and
 particulars  have  been  released  by  the  Govern-
 ment  of  Pakistan;

 (b)  the  efforts  made  by  the  Government
 of  India  for  thet:  early  telease  and  the  time
 by  which  they  arc  expected  to  be  released:
 and

 (०)  the  facilities  provided  to  them  by
 Pakistan  Government  under  Geneva  Conven-
 tion  and  by  the  Red  Cross  agencies  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  According  to
 information  received  from  Internationa)
 Committee  of  Red  Cross,  there  are  620
 Indian  Pusoners  of  War  held  in  Pakistan;
 their  names  and  particulars  have  been
 received  from  the  Red  Cross.  Complete
 information  is  not  so  fat  available  about
 civilians  who  might  have  been  taken
 prisoner.

 (०)  According  to  International  Commsi-
 ttee  of  Red  Cross,  the  total  number  of
 seriously  sick  and  wounded  Indian  POWs
 fit  to  travel  was  I7;  all  of  them  were  repa-
 tiated  to  India  on  25th  February  1972.
 General  sepatriation  of  POWs  from  both
 sides  is  dependent  upon  Pakistan's  response
 to  suggestions  for  bilateral  talks.
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 (c)  Red  Cross  have  reported  that  the
 Indian  POW»,  who  are  in  Camps,  are  being
 treated  according  to  Geneva  Convention.

 Violation  of  Cease  fire  by
 Pak  Forces

 480.  SHRI  R.  S.  PANDEY  :
 SHRI  P.M.  MEHTA  :

 Will  the  Minister  of  DLIENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  violations  of  the  cease-
 fire  by  Pakistani  forces  since  the  last  Indo-
 Pakistan  War  ind  the  scctois  where  they
 took  place;

 (b)  the  damage  caused  to  [ile  and
 property  as  a  result  theicot,  sector-wisc;
 and

 (४)  the  steps  taken  to  meet  such  viola-
 tions  effectively  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGHIVAN  RAM):  (a)  and  (b).  The  cease
 fire  was  effective  from  2000  hours  on  47th
 December,  971.  On  the  days  immediately
 following  the  cease  fire,  there  were  quite
 a  number  of  violations  but  gradually  the
 position  stablized  itself.  However,  sporadic
 breaches,  particularly  bring  from  across  the
 line  of  actual  control,  still  occur.  These  are
 attempted  to  be  resolved  locally

 There  have  been  light  casualties  in  these
 incidents;  no  artillery  or  aircraft  was,  how-
 ever,  destroyed  as  a  result.

 ©)  Our  security  forces  have  instructions
 to  take  appropriate  counter  measuics  to
 meet  such  violations.

 Possibility  of  Oil  being  found
 between  Kerala  Coast  and

 Laccadive  Islands

 4¥!,  SHRI  C.  M.  STEPHEN  :
 SHRI  A.  K.  GOPALAN  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICATS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  ix  aware  of
 reports  that  there  y  4  promising  sedimentary
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 basin  of  oi!  between  Kerala  Coast  and
 Laccadive  Islands;

 (b)  whether  Government  of  Kerala  haye
 approached  the  Central  Government  with  a
 request  fora  systematic  exploration  in  this
 aica;  and

 (c)  if  so,  the  action  proposed  to  be
 taken  thercon  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PLTROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE)  :
 (a)  The  reconnaissance  scismic  protiling
 conducted  in  the  past  by  ONGC  in  the
 Arabian  Sea  off  Kerala  coast  has  not  indi-
 vated  thick  sedimentation  in  the  Sheif  area
 adjoining  Kerala.

 (b)  On  4th  May,  1971,  the  Munuster
 {or  Industries,  Government  of  Kerala  had
 written  to  the  then  Minister  of  Petroleum
 &  Chemicals,  suggesting  further  seismic
 investigation  for  purposes  of  oil  exploration
 off  the  sea  coast  of  Kerala.

 (c)  In  view  of  the  discouraging  results
 vl  the  seismic  survey  carried  out  so  far,
 ONGC  has  no  present  plans  to  conduct  fui-
 ther  exploration  in  this  area.

 Import  of  ‘Rectifier’  by  Kerala
 Government  for  Caustic.

 Chiorise  Plant

 482,  SHRI  ©.M.  STEPHEN  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND  CHMI.-
 CALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  of  Kerala  has
 sought  sanction  for  the  import  of  “Rectifier”
 in  connection  with  the  seven-crore  expension
 project  of  the  Caustic-Chlorine  plant  in  the
 public  scctor  unit  of  Travancore  Cochin
 Chemicals:  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  of
 India  thereto  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHR?  DALBIR  SINGH)  (a).
 Yes,  Sir.

 4
 ‘
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 (b)  Government  of  India  have  not
 agreed  to  the  import  of  the  Rectifier  as  it
 could  be  obtained  from  indigenous  manu-
 facturers

 दरभगा  जिले  में  झंझारपुर  के  निकट

 बलिराजपुर  में  पर्यटन  केन्द्र  खोलने
 का  प्रस्ताव

 453  श्री  जगन्नाथ  सिश्ष  क्या  पेंशन
 और  नागर  विमानन  मची  यह  बताने  की  कृपा
 बिरंगे  कि

 (क)  क्या  सरकार  का  विचार  दरभगा
 जिने  में  झंझारपुर  के  निकट  बिलासपुर  गांव
 म  राजा  बती  के  कलि  पर  एक  पयटन  चन्द्र
 खाली  और  पय रट का  का  झंझारपुर  से  बता

 राजपुर  जान  मे  सुविधा  दन  हेतु  एक  सर्व  का
 निर्माण  करन  का  है  आर

 (ख)  यदि  नहीं  ता  क्या  उनका  विचार

 इस  उद्देश्य  के  लिए  राज्य  सरकार  का  अनुदान
 देन  का  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  (डा०
 कर्ण  सिह)  (क)  एसा  कार  प्रस्ताव  नहीं  है।

 (ख)  जा  नही  1

 बिहार  राज्य  के  दर भगा  म

 सुबाई  अड्डा

 484  श्री  जगन्नाथ  सिर  क्‍या  पर्यटन
 और  सागर  विमान  मंत्री  यह  बताने  वा  कपा
 करेगे  किः

 (क)  क्‍या  बिहार  राज्य  के  दरभगा  मे  एक

 विशाल  हवाई  अड्डा  है

 (ख)  क्‍या  जनसाधारण  वा  इस  हवाई

 अड्डे  का  उपयोग  करने  की  अनुमति  नहीं  है

 घौर
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 (ग)  यदि  हॉँ,  ता  क्या  सरकार  का  विचार
 जनसाधारण  के  उपयोग  के  लिये  एक  गैर-सैनिक

 हवाई  अड्डा  निर्माण  करन  का  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मारी  (we
 कर्ण  सिह)  (3)  से  (ग)  दर भगा  का  विमान-
 क्षत्र  रक्षा  मवा लय  का  है  रक्षा  मता लय  की

 पुत्र  अनुमति  वर  सिविल  उठाने  भी  दर भगा
 पिमानक्षेत्र  का  प्रयोग  कर  सकती  है,  परन्तु
 टृण्डियन  एग्ररजाइन्स  की  फ्लिहात  दर भगा  के
 नियम  होते  हुए  विमान  संवाद  परिचालित
 करन  क।  काई  योजना  नहीं  हे  ।

 Stoppage  of  Economic  Aid  from
 Abroad

 485  SHRI  CHINTAMANI
 PANIGRAHI

 SHRI  P  VENKATASUBBAIAH

 Will  the  Minister  of
 ple  ised  to  st  ite

 FENANCE  be

 (a)  the  names  of  the  countnes  which
 stopped  cconomn  aid  to  India  during  the
 recent  Pik  iggression  and

 (b)  the  teiction  of  Government  thereto  ?

 TH!  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 Y  RB  CHAVAN)  (a)  Only  the  United
 States  suspended  a  part  of  economic  aid  to
 Indias  tollowing  the  recent)  =  Indo-Pak
 conflict

 (by)  Government  consider  the  unilateral
 suspension  of  aid  as  unyustified  and  un-
 warranted

 Construction  of  Buildangs  for  Dc  fence
 establishments  in  Madras

 486  SHRf  K  GOPAL  Will  the
 Minister  of  DFI  LNCF  be  plcased  to  state

 (a)  whether  these  is  9  proposal  to  cons-
 truct  buildings  to  house  Defence  establish-
 ments  in  Inland  Grounds  in  Madras  City
 and
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 (0)  if  so,  the  broad  outlines  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (४)  and  (b).  Three
 projects  intended  to  provide  office  and  living
 accommodation  for  the  Army  Units  station-
 ed  in  Madras  are  proposed  to  be  put  up  on
 a  portion  of  55  acres  out  of  the  area  of  05
 acres  comprising  Island  Grounds  in  Madras
 City,

 Financial  Assistance  from  Foreign
 Countries

 487.  SHRI  CHINTAMANI  PANI-
 GRAHI  ;  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  assistance  received
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 from  foreign  countries,  country-wise,  from
 April  to  December,  1971;

 (b)  how  does  it  compare  with  the  assis-
 tance  received  from  these  countries  during
 the  corresponding  period  of  970,  and

 (c)  the  amount  of  assistance  likely  to  be
 received  in  the  year  |972  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 Y.B.  CHAVAN  (a):  and  (b).  A  statement
 is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 ©)  Itts  not  possible  to  estimate,  at
 present,  the  assistance  likely  to  be  received
 am  the  year  972,

 Statement

 Country-wise  details  of  agreements  for  assistance  signed  with  foreign  countries  from  April,
 973  to  December,  97]  and  from  April,  970  to  December,  1970.

 S.No.  Country  /Souce

 Rs,  Crores

 Project  &  Non-
 Project  Assistance
 fiom  April  970

 Project  &  non-Proyect
 Assistance  from
 April,  !97]  to
 December,  to  December,
 1971,  1970.

 l  Austria  0°66  °50
 2  Belgium  300  2°63
 3  Canada  39'I5  26°97
 4  France  24-00,  20°63
 §  West  Germany  55-33  55°33
 6,  Japan  45°48  24°30
 7.  Netherlands  0°88  है'्81
 8  Sweeden  3:75
 9  U.K.  76°50  52°38

 0  U.S.  A.  48°55  63°65
 !  .B.R,D  45°00  41:25
 2  LDA.  207'75  03°3

 7  Total  :  560-05  500°58

 FOOD  ASSISTANCE
 I.  Australia  2°83  284.
 2.  Canada  28:00  33°20
 3,  U.K.  144  090
 4.  U.S.  A.  )8°70

 Total  50°97  9व'94
 nen  «मन
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 Performance  of  Indigenous  War
 equipment  in  the  Indo-

 Pak  War

 488.  SHRI  CHINTAMANI  PANI-
 GRAHI:  Will  the  Minister  of  DEFENCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  evaluated
 the  performance  of  the  indigenous  war
 equipment  in  the  recent  Indo-Pak  conflict;
 and

 (b)  if  so,  the  result  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENC?  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (a)  Yes,  Sir.

 (6)  The  performance  of  the  equipment
 has,  by  and  large,  been  satisfactory.  Further
 improvements  are  however  proposed  where
 feasible  and  necessary.

 Youth  Hostei  at  Calicut

 489.  SHRI  M.  K.  KRISHNAN:  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
 establish  an  additional  youth  hostel  at  Calicut
 besides  the  one  sanctioned  for  Veli  in  Tri-
 vandrum  District;  and

 (b)  if  so,  when  a  decision  is  likely  to  be
 taken  in  the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Introduction  of  Night  Boeing  737  Jet
 Flights  on  Trunk  Routes

 by  Indian  Airlines

 490.  SHRI  MUHAMMED  SHERIFF  :
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Indian  Airlines  have
 decided  to  introduce  night  Boeing  737  jet
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 flights  on  their  trunk  route  connecting  Delhi,
 Calcutta,  Bombay  and  Madras  on  cheaper
 fares;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines  of  the
 decision  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  and  (b).  The  Corporation  are  considering
 the  feasibility  of  introducing  such  operations.

 Demand  for  Higher  Prices  of
 imperted  Crade

 491.  SHRI  MUHAMMED  SHERIFF  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHFMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  question  about  the  in-
 crease  in  the  price  of  imported  Crude  Oil  by
 the  three  foreign  Oil  Compames  has  been
 settled:

 (b)  if  so,  the  decisions  arrived  at;

 (c)  the  likely  effect  of  the  increased
 price  on  petroleum  and  oil  products;  and

 (d)  whether  any  programme  has  been
 drawn  up  towards  self-sufficiency  in  Crade
 Gil?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLFUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):  (a)  to
 (c).  Soon  after  the  devaluation  of  the  dollar,
 the  Organisation  of  Petroleum  Exporting
 Countries  asked  the  oil  companies  to  in-
 crease  the  “posted”  prices  of  crude  oil  to  the
 extent  of  the  devaluation.  After  protracted
 negotiations,  an  Agreement  was  reached
 between  0.  P.E.  C.  and  the  oll  companies
 whereunder  the  “posted”  prices  of  crude  oil
 have  been  increased  by  8°499%.  The  oil
 companies  have  intimated  that  effective  from
 26th  January,  972,  their  crude  off  suppliers
 have  consequently  increased  the  price  of
 crude  oils  by  16  to  2'7  cents  per  barrel,
 as  these  amounts  represent  the  actual  increases
 in  the  tax  tealisations  of  the  oil  producing
 countries.  The  Government  have  not  accept-
 ed  thig  increase,  The  increased  price  of
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 crude  oil  claimed  by  the  3  oif  companies
 will,  theiefore,  not  affect  product  prices.

 (d)  The  highest  importance  is  being
 attached  to  the  intensification  of  exploration
 and  other  activities  with  a  view  to  locating
 new  sources  of  ciude  and  to  optinuse  the
 production  fiom  the  oil  fields  already  dis-
 covered.  The  exploration  activity  WS  also
 heing  extended  towards  more  promising  even
 though  difficult  or  relatively  inaccessible
 Structure  such  as  Bombay  High  and  Tripura

 Tax  on  Agriculturaljincome

 492,  SHRI  MUHAMMFD  SHERIF  :
 SHRI  S.  A.  MURUGANAN-

 THAM  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleas-
 ed  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  taken  any
 decision  regarding  the  levy  of  agricultural
 Income-tax  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE,  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  and  (b).  The  Government
 of  India  have  constituted  a  Committee
 headed  by  Dr.  K.  N.  Raj,  to  study  and  give
 MS  recommendations  on  various  issues  rela-
 ting  to  the  taxation  of  agricultural  wealth
 and  income,

 Scheme  to  Replace  old  Aircrafts
 of  Indian  Airlines

 493,  SHRI  MUHAMMFD  SHFRIFF  :
 SHRI  MOHAN  SWARUP  :

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Indian  Airlines  have
 chatked  out  any  programme  to  replace  their
 old  aircrafts;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;  and
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 (c)  the  estimated  eapcendituie  invelved
 and  when  the  scheme  will  be  implemented  ?

 THE  MINISIER  0  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR  KARAN  SING!)  :
 (a)  to  (c).  Indian  Arrlines  are  making  a
 detailed  study  of  its  future  aircraft  rcquire-
 ments,  keeping  in  view  the  necessity  to  phase
 out  older  aircraft  and  the  giowth  of  domestic
 requirements.

 Applications  for  Industrial  Licences
 Referred  to  Monopolies

 Commission

 494.  SHRI  HARI  KISHORF  SINGH  :
 SHRI  K.  MAILANNA  :

 Will  the  Munster  0
 ATFAIRS  be  pleased  to  state  :

 COMPANY

 (a)  the  number  of  applications  for
 Industrial  licences  received  by  his  Mimstry
 during  the  year  97I;

 (b)  the  number  of  applications  which
 have  been  cleared;  and

 (c)  the  number  of  applications  which
 have  been  referred  to  the  Monopolies  and
 Restrictive  Trade  Practices  Commission  and
 the  action  taken  by  Government  thereon  in
 the  light  of  the  Commtssion’s  observations  ?

 THE  MINISTER  OF  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  RAGHUNATHA  RED-
 DY):  (a)  The  Department  of  Company
 Affairs  ieceived  357  industrial  licensing
 applications  for  comments  during  O71.

 (b)  The  Department’s  comments  have
 been  sent  to  the  concerned  Ministries  in  all
 the  cases.

 (c)  Statutory  applications  under  Section
 21  and  22  of  the  M.R.T.P.,  Act  for  subs-
 tantial  expension  or  setting  up  new  under-
 takings  to  which  the  provisions  of  these
 sections  apply  are  different  from  licensing
 applications.  The  Central  Government  has
 received  29  such  statutory  applications  du-
 ring  974  excluding  applications  which  were
 withdrawn  and  I3  of  these  were  referred  to  the
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 M.LR.T.P.  Commission  for  further  enquiry.
 Reports  of  the  M.R.T.P.  Commission  have
 becn  received  so  far  with  respect  to  five
 applications  and  final  orders  have  been  made
 in  respect  of  one  report  received  from
 M.R.T.P.  Commission,  The  remaining  4
 reports  are  under’  consideration  of  the
 Government.

 Indian  POWs  held  in  Pak  Custody

 495  SHRI  NAGESHWARA  RAO:
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  the  number  of  Indian  POWs  who
 dies  while  in  Pakistan's  custody  ?

 THL  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  According  to
 information  made  available  by  International
 Red  Cross,  one  Indian  POW  has  dics  while
 in  custody.

 Setting  up  of  a  Panel  Regarding
 Reorientation  of  Economic

 and  Industrial  Policy

 496.  SHRI  HARI  KISHORE  SINGH  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  he  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  under
 consideration  of  Government  to  set  up  a
 high-powered  panel  to  give  re-orientation  to
 the  economic  and  industrial  policy;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 च,  8.  CHAVAN)  (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Reconstitution  of  Board  of  Directors
 of  Nationalised  Banke.

 497.  SHRI  NAGESHWARA  RAO:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  State  :

 (a)  whether  the  Government  have  decided
 to  reconstitute  the  Board  of  Directors  of
 Nationalised  Banks;  and
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 (b)  if  s0,  when  the  new  board  is  likely
 to  be  constituted  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 Y.  8.  CHAVAN)  :  (a)  and  (b).  The  first
 boards  of  Directors  of  the  Nationalised  Banks
 constituted  on  8th  of  July  I970  under
 Section  7  of  the  Banking  Companies  (Acqui-
 sition  and  Transfer  of  Undertakings)  Act.
 970  have  been  functioning.  The  Board  of
 Directors  in  accordance  with  Clause  3  of  the
 Nationalised  Banks  (Management  and  Misce-
 Haneous  Provisions)  Scheme,  970  are  expec-
 ted  to  be  constituted  shortly,

 Directors  of  Industrial  Credit  and
 Investment  Corporation  of  India

 498.  SHRI  NIMBALKAR  :  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  Directors  of  the  Industrial  Credit
 and  Investment  Corporation  of  India  and
 how  long  they  have  been  on  the  Board  of
 the  Corporation:

 (b)  whether  Companies  associated  with
 any  of  these  Directors  have  taken  rupee  or
 foreign  exchange  loans  from  the  Corporation
 during  the  last  three  years;  and

 (c)  whether  there  is  any  representative  of
 the  small  scale  industry  on  the  Board  of  the
 Corporation  and;  if  so,  his  name  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 Y.  B.  CHAVAN)  :  (a)  The  Industrial  Credit
 and  Investment  Corporation  of  India  Ltd.  is
 a  private  sector  long-term  financial  institution
 incorporated  as  a  public  limited  company
 under  the  Companies  Act,  I956.  All  its
 directors  except  one  nominee  of  Government
 and  a  debenture  director  are  elected  by  its
 general  body  acting  by  a  system  of  rotation.
 The  required  information  is  given  in  the
 attached  stitement.

 (b)  Yes,  Sir.  Of  the  total  rupees  and
 foreign  currency  loans  of  Rs.  2568  and
 Rs.  638  lakhs  respectively  sanctioned  during
 the  last  three  years,  rupees  and  foreign
 currency  loans  of  Rs.  45  and  Rs.  696  lakhl
 respectively  were  sanctioned  to  industrins



 | ‘

 mete  See

 75  Written  Answers

 concerns,  one  or  other  of  whose  directors
 was  also  a  director  of  the  Industrial  Credit  &
 Investment  Corporation  of  India  Ltd.

 (९)  There  is  no  representative  of  the  small
 stale  industry  as  such,  on  the  Board  of  the
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 Corporation,  but  all  the  directors  of  the  Cor-
 poration  take  an  active  interest  in  financing
 projects  of  the  small  entrepreneurs  for  whom
 a  simplified  scheme  has  been  framed  by  the
 Corporation.

 Board  of  Directors  of  Industrial  Credit  &  Investment  Corporation  of  India  Ltd.

 Name  of  Directors

 l.  Shri  H.  T.  Parekh,  Chairman  and
 Managing  Director  :

 2.  Shri  Kasturbhai  Latbhai  :

 3.  Shri  K.  K.  Birla  :
 4,  Shri  D.  P.  Goenka  :
 5.  Shri  N.  A.  Palkhivata  :
 6.  Mr.  L.  J.  Mulkern  :
 7.  Shri  N.  M.  Wagle  :
 8.  Shri  Bhaskar  Mitter  :
 9  ShriM.  V.  Sohonie,  Managing

 Director,  LIC  :
 30)  Mr.  A.  W.  B.  Hayward  :
 l{)  Shri  K.  P.  J.  Prabhu,  Custodian,

 Canara  Bank  :
 12,  Shri  8,  B.  Lal,  Secretary,  Ministry

 of  Industrial  Development  :
 3,  Mr.  J  Russell  :
 4  Shri  V.  M.  Bhide,  Government

 Director  :
 15.  Mr.  M.  L.  Greenberg,  Altenate

 Director  for  Mr.  L.  J.  Mulkern  :
 16.  Mr.  G.  W.  Will.  Alternate  Director

 for  Mr.  J.  Russell  :

 Date  of  their  first  appointment

 January  1,1968  (Appointed  Chairman
 on  January  1,1972)

 January  5.1955  (Named  as  a_  Director
 in  Articles  of  Associa-
 tion)

 February  (25,1959
 June  (25,1959
 October  (28,1959
 January  34,1963,
 September  22.966
 July  24,1968

 December  26,1969
 December  26,1969

 June  Q1971

 September  है, 1971
 December  0,1971

 December  71,1970

 January  4,97I

 December  0,197

 ,

 हिमाचल  प्रदेश  को  ऋण

 499.  श्री  हुकम  पद  कछु वाम  :  क्या  चित्त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  वित्तीय  वर्ष  97I-72  के  दौरान
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  हिमाचल  प्रदेश  को  कितना

 ऋण  दिया  गया,  और

 (ख)  दिये  गये  ऐसे  ऋणों  पर  ब्याज  का
 कितना  रुपया  बकाया  है  ?

 वि  मंत्री  (श्री  मशक्कत  राव  परवाने)  :

 (क)  चालू  वर्ष  के  दौरान,  जनवरी,  972  तक
 केन्द्रीय  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  को  कुल
 3°55  करोड़  रुपये  के  ऋण  लिपि  थे  ।
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 (ख)  बकाया  बजीं  के  ध्यान  के  संबंध  में
 राज्य  सरकार  द्वारा  चालू  वर्ष  में  422  करोड़
 रुपये  की  रकम  अदा  की  जानी  है।

 मध्य  आदेश  के  शहड़ोल  जिले  में

 शब्ट्रीमकृत  बैंकों  की  शाखाएं
 खोलना

 500.  शी  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्‍या  वित्त
 मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  चालू  वर्ष  के
 दौरान  मध्य  प्रदेश  के  शहडोल  जिले  में  राष्ट्रीय-
 कृत  बैकों  की  कितनी  नई  शाखा ये  खोली  गई  ?

 वित्त  मंत्री  (भी  यशवंत  राव  चह्वाण)  :
 [971  के  दौरान  सेन्ट्रल  बंक  ने  गहलोत  में  एक
 कार्यालय  खोला  था  ।  रिजवी  बैक  ने  सेन्ट्रल  बैंक
 आफ  इण्डिया  को  इस  जिले  को  तीन  और  केन्द्रों
 में  कार्यालय  खोलने  की  अनुमति  दे  दी  है

 Opening  of  New  Oil  Refineries

 ‘S01.  SHRI  BIRLNDER  SINGH  RAO:
 SHRI  MUKHTIAR  SINGH

 MALIK  :

 Will  the  Minister  of  PLTROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  numbe:  of  Oil  Rehnertes  Gover  n-
 ment  propose  to  set  up  during  the  next  three
 yeat's;

 (b)  then  location  and  capacity;  and

 (c)  whether  Government  will  give  pre-
 ference  to  the  backward  areas  lor  locating
 such  refineries  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALE):  (a)  and
 (b).  (i)  A  refinery  with  a  capacity  of  2°5
 million  tonnes  per  annum  is  under  constiuc-
 tion  at'  Haldia  in  West  Bengal.  It  ms  expected
 to  go  on  stream  by  the  middle  of  973.

 (ii)  Government  have  approved  the  pro-
 posal  for  the  setting  up  of  an  oil  refinery  at
 Bongaigaon  in  Assam  with  a  capacity  of
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 4  million  tonnes  per  annum.  It  is  expected
 to  be  commissioned  by  carly  1976,

 i)  Government  also  propose  to  set  up
 an  oil  refinery  in  the  North-West  region  of
 the  country  with  a  capacity  of  about  6  million
 tonnes  per  annum.  No  decision  in  regard  to
 its  location  has  yet  been  taken.  This  project
 Is  expected  to  be  commissioned  in  the  fifth
 Plan  period.

 (c)  Location  for  new  refineries  have  to
 be  governed  largely  by  techno-economic
 considerations.

 Setting  up  of  Sixth  Finance
 Commission

 502.  SHRI  BIRENDER  SINGH  RAO.
 SHRI  M.  M.  JOSEPH  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  plea-
 sed  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  propusal  under
 consideration  of  Government  to  set  up  the
 sixth  Finance  Commission;

 (b)  if  so,  its  commission  and  terms  of
 teference;  and

 (c)  the  time  by  which  the  Commission
 will  be  required  to  submit  its  report  to
 Government  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 Y.  Be  CHAVAN)  ;  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  and  (ch.  The  composition  and  terms
 of  retcrence  of  the  Sixth  Finance  Commission
 are  under  consideration  and  an  announce-
 ment  will  be  made  as  soon  asa  decision  is
 taken  on  these  matters.

 Rise  in  Prices

 503.  SHRI  BIRENDER  SINGH  RAO:
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  of  India  have
 noticed  the  steep  price-rise  during  the  year
 i97-72,
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 (७)  the  percentage  of  rive  in  whole-sale
 and  retail  prices  during  1971-72;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Government  to
 stabilise  the  prices  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  ५,  8.  CHAVAN)  :  (a)  and  (b).  The
 Wholesale  Price  Index  (1961-62,  100)  for
 the  period  April  97!—February  972  has
 risen  by  an  average  of  3°8  per  cent  over  the
 corresponding  period  of  the  previous  year.
 No  index  of  retail  prices  9  constructed,  but
 the  All-India  Industrial  Workers’  Consumer
 Price  Index  (1960=  00)  shows  an  average
 increase  of  3-2  per  cent  for  the  period  April
 97  January  972  as  compared  to  the
 same  period  last  year.

 (c)  Government's  fiscal,  hionetary  and
 administrative  policies  are  aimed  at  keeping
 inflationary  pressures  under  check.  A  fairly
 restrictive  credit  policy  iy  being  pursued,  and
 speculative  activities  have  also  becn  curbed
 through  banning/suspension  of  fo:ward  trad-
 ing  in  a  number  of  commodities.

 4

 Price  and  distribution  contiols  are  being
 continued  in  respect  ot  a  number  of  com-
 modities  such  as  iron  and  steel  and  vanas-
 pati;  the  teatile  industry’s  demand  for  higher
 prices  fo:  controlled  cloth  has  been  turned
 down.  Shortages  of  essential  raw  materials
 such  as  cotton,  oils  and  oilseeds,  and  certain
 categories  of  steel]  are  being  met  through
 imports.

 A  net-work  of  ration/fair  price  shops  is
 in  existence;  distribution  of  foodgrains  has
 been  liberalised  and  State  Governments
 instructed  to  open  such  shops  even  in  :cmote
 areas.  In  recent  months,  the  Food  Corpora-
 tion  has  commenced  releases  of  foodgrains
 in  the  open  market.  In  addition,  with  effect
 from  January  972,  60  per  cent  of  the  sugar
 output  is  being  distiibuted  through  ration
 and  fair  price  shops.  [he  question  of  further
 enlarging  the  public  distribution  system  in
 order  to  caver  commodities  other  than  food-
 grains  and  sugar  is  unde:  examination.
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 Survey  for  oil  in  Arabian  Sea  and
 Gulf  of  Cambay

 504,  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :

 SHRI  S.  R.  DAMANI  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 oO  whether  the  Oil  and  Natural  Gas
 Comnussion  has  started  a  seismic  survey  for
 diilhng  in  the  Arabian  Sea  and  Gulf  of
 Cambay;

 (b)  whether  the  drilling  is  being  done
 with  some  foreign  collaboration:  and

 (c)  if  30,  the  progress  made  so  far  and
 the  expected  results  of  the  survey  ?

 THE  MINISTILR  OI  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):
 (a)  to  (c).  Detailed  seismic  surveys  of  the
 Arabian  Sca  adjoining  the  Gulf  of  Cambay
 were  recently  completed  by  using  a  seismic
 ship  and  the  services  of  the  French  Com-
 pany,  CGG  on  contract,  under  French
 Governments  ciedit  assistance.  The  data
 collected  by  the  most  up-to-date  seismic
 digital  equipment  on  board,  the  Fiench  ship
 are  now  being  processed  in  the  CGG's  com-
 puter  centre  im  France.  The  processed  data
 are  expected  to  aul  ONGC  in  pin-pointing
 Jocations  for  exploratory  drilling  on  the
 Bombay  High  and  adjoining  structures.  Drill-
 ing  is  eapected  to  commence  towards  the
 end  of  this  year  using  the  self-propelled
 Jack-up  plattorm  which  is  unde:  construction
 in  Japan  and  35  expected  to  he  delivered  to
 ONGC  by  the  end  of  September.  72.  The
 drilling  operations  will  be  done  initially  using
 the  services  on  contract  basis  of  offshore
 drilling  experts  of  the  American  firm  Offshore
 International  SA,  who  ate  also  the  designers
 of  the  Jack-up  platform,

 Agreement  for  Supply  of  Aircrafts
 to  Bangla  Desh  by  India

 505.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIE  AVIATION  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  an  agreement  between  the
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 Governments  of  India  and  Bangla  Desh  has
 becn  reached  for  the  supply  of  aircrafts  to
 Bangla  Desh;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;

 (c)  whether  the  training  facilities  have
 also  been  offered  to  Bangla  Desh  Govern-
 ment;  and

 (d)  if  so,  an  outline  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  Two  Fokker  Fnendship  aircraft  of  the
 200  series  were  handed  over  to  the  Ban-
 gladesh  Biman  in  the  first  weck  of  March  at
 the  request  of  the  Bangladesh  Goveinment.
 The  necessary  spare  parts  and  materials
 required  for  the  maintenance  of  these  aircrafts
 are  also  being  provided.

 (b)  and  (d).  The  terms  of  the  iclease  of
 the  aircraft  and  the  provision  of  traming
 facilities  are  under  consideration.

 (c)  Yes,  Sur.

 Agrecments  for  Credit  from  Japan

 506.  SHRI  NAWAL  KISHORE
 SHARMA  :

 SHRI  C.  JANARDHANAN  :
 ‘

 Will  the  Minister
 pleased  to  state  :

 of  FINANCE  be

 (a)  whether  three  credit  agrecments  have
 been  reached  between  India  and  Japan
 recently;

 (b)  if  so,  the  amount  of  credit  expected
 to  be  received  thereunder  by  India  and  how
 these  credits  are  proposed  to  be  utilised;  and

 (0)  whether  these  agreements  have  been
 reached  after  the  recent  Indo-Pak  war  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  Y.  B.  CHAVAN)  :  (a)  and  (b).  A
 loan  Agreement  was  signed  with  the  Export-
 Import  Bank  of  Japan  recently  for  Rs.  7326+
 crores  (Yen  34  billion)  comprised  of
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 Rs.  3781  crores  (Yen  46  billion)  for  pro-
 jects  and  Rs.  35°45  crores  (Yen  5  billion)
 for  commodity  imports.  The  project  portion
 of  the  credit  will  be  used  for  the  (i)  Cochin
 Shipyard  Project,  in)  Tuticorin  Fertilizer
 Project,  (iii)  Kota  Fertilizer  (Expansion)  Pro-
 ject,  other  projects  to  be  agreed  upon  and
 for  import  of  capital  goods.  The  commodity
 poition  will  be  used  for  the  import  of  steel,
 raw  materials,  component  and  spare  parts
 for  industry;  and  machinery  for  the  National
 Small  Industries  Corporation.

 (c)  Yes,  Sir.  The  Credit  Agreement  was
 signed  on  the  Ist  February,  972.

 Financial  Aid  from  Britain

 507.  SHRI  BHOLA  MANJHI:  Will
 the  Munister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  aid  received  from  Britain
 in  the  current  yeai,

 (0)  whether  a  part  of  this  aid  is  reserved
 for  the  needs  of  British-owned  firms  in  India;
 and

 (०)  if  so,  the  total  amount  reserved  for
 the  purpose  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  Y.  8.  CHAVAN)  :  (a)  Against  the
 British  aid  pledge  of  £  ‘54:5  million
 (Rs.  O81  crores)  to  India  for  1971-72,  the
 total  amount  of  Joan  agreements  signed  so
 far  is  £  42°5  million  (Rs.  76°5  crores);

 (b)  and  (०).  No  part  of  the  British  aid
 is  reserved  for  British-owned  firms.  However,
 asum  of  £3  million  (Rs.  54  crores)  had
 been  set  aside  for  meeting  the  requirements
 of  British-oriented  firms,  we.  firms  which
 have  been  financially  or  technologically  con-
 nected  with  हा,  K.  firms  or  have  been  tradi-
 tiona)  buyers  from  them.

 Setting  up  of  Import-Export  Bank

 508.  SHRI  D.  P.  JADEJA  :  Will  the
 Minister  of  FINANCE  to  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Banking  Commission
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 has  proposed  establishment  of  an  Import
 and  Export  Bank  in  the  country;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  Y.  B.  CHAVAN)  (a)  No,  Sir.  The
 finding  of  the  Commission  is  that  at  present
 there  is  no  justification  for  the  creation  of
 an  Export-Import  Bank.

 (b)  The  Commission's  recommendations
 will  be  considered  by  Government  as  soon
 as  possible.

 Foreign  Tourists  Visiting  Gujarat

 509.  SHRI  D.  P.  JADEJA  :
 SHRI  VEKARIA  :

 Will  the  Munister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  The  number  of  forcign  tourists  who
 visited  Gujarat  during  the  last  three  years,
 year-wise;

 (b)  the  names  of  countries  from  which
 they  came;  and

 (c)  whether  Government  propose  to
 develop  more  Tourist  Centres  in  Guyarat
 during  the  current  year  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 (a)  and  (b).  Tourist  arrival  figures  are  com-
 piled  on  an  all-India  basis,  not  State-wise.

 (c)  The  Central  Government  is  mounting
 a  son-et-lumiere  show  at  Sabarmati  Ashram
 and  constructing  a  rest  house  in  the  Gir  Wild
 Life  &  Sanctuary.

 Proposal  to  link  Bhopal  with
 Raipur  by  Air

 $i0.  SHRI  RANA  BAHADUR
 SINGH  Will  the  Minister  of  TOURISM
 AND  CIVIL  AVIATION  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  there  os  no  air  link  between
 Bhopal  and  other  important  cities  of  Madhya
 Pradesh;  and
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 (b)  whether  Government  propose  to  link
 Bhopal  with  Raipur  by  air  in  the  current
 year  and  if  so,  when  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 (a)  and  (b).  The  following  two  air  services
 operate  through  Bhopal  :

 LL  Dethi-Gwahor-Bhopal-Indore-Bombay.
 2,  Calcutta-Jamshedpur-Ranchi-Rourkela-

 Raipur-Bhopal

 Recovery  of  Wealth-Tax  from
 M/s  Volga  Restaurant,  Delhi

 Sis.  SHRI  R.  P.  DAS  :  Will  the  Mins
 ter  of  FINANCE  be  pleased  to  state  the
 dsmount  of  Wealth-tax  realised  from  the
 partners  of  M/s.  Volga  Restaurant  and  the
 Group,  Delht  upto  34st  December,  1O7L  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH):  ‘The  amount  of  wealth-tax
 tcalised  was  Rs.  0,968/-

 Foreign  Investment  in  India

 512.  SHR]  N.£.HORO:  Will  the
 Minister:  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  foreign  investment  so
 lar  industry-wise  and  country-wise  in  India
 and

 (b)  the  names  of  the  industries  which
 are  dominated  by  foreign  interest  through
 investment  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  ९,  B.  CHAVAN)  (a)  8  statement
 giving  information  as  at  the  end  of  March
 968  is  attached.  More  recent  information
 is  not  yet  available.

 (0)  From  the  particulars  of  registration
 of  foreign  majority  companies  as  dominant
 undertakings  under  the  Monopolies  and
 Restrictive  Trade  Practices  Act,  and  other
 available  information,  it  would  appear  that
 foreign  capital  is  particularly  entzenched  in
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 plantations,  petroleum,  cigarettes,  matches,
 drugs  and  pharmaceuticals,  automobile  tyres
 and  tubes  and  in  the  following  products

 Aluminium  Foils  &  Container  Sheets
 Industrial  द  Belts  &  Fan  Belts
 Gramophone  Records  &  Record  Playing

 Equipment
 Dry  Cells  and  Battcrie
 Malted  Milk
 Crown  Corks
 Fuel  Injection  Equipment
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 Spark  Plugs
 Lifts
 Typewriters

 The  list  is  not  exhaustive.  In  the  majority  of
 these  cases  foreign  capital  had  already  esta-
 blished  itself  before  India  attained  indepen-
 dence.  While  st  has  grown  over  the  years
 largely  through  retained  earnings,  there  has
 been  progressive  increase  in  the  Indian
 capital  associated  with  it,  though  still  ona
 minority  basis.

 Statement

 Corporate  Industnal  and  Commercial  Enterprises  Outstanding  Long:Term  Foreign
 Private  Investments  by  Country  and  Industry

 (Rs.  in  Crores)
 As  at  the  end  of  March,  7998

 Country  Plantations  Mining  Petroleum  Manufac-  Services  Total
 turing

 Canada  —_  3°5  3°$
 France  12  i°5  4°6  29°4  46°4
 Germany  (West)  —_  32°4  38°8  72
 Italy  150  24°9  0-2  40
 Japan  27  AS3  34:4  8°8
 Switzerland  ही!  25°5  20  28°6
 Sweden  6°0  2°4  8°4
 U.K.  222°0  63  1060  278°5  43°7  625°5
 U.S.A.  0  70.0  871  40°4  97°6
 Other  Countries  03  08  8  43°4  131  394

 TOTAL  :  22°5  83  96°4  ‘581-2  2741  82°5

 SOURCE :  Article  on  “India’s  International  “Investment  Position  in  967-68"  published  in
 the  Reserve  Bank  of  India  Bulletin,  March  97.

 Banking  Facilities  in  Eastern  Region

 ‘$13,  SHRI  N.  E.  HORO:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Eastern  region  of  the
 country  is  heavily  underbanked  as  compared
 to  other  region;  and

 (b)  if  so,  the  steps  Government  have
 taken  or  proposed  to  take  to  remove  the
 imbalance  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  Y.  8,  CHAVAN)  :  (a)  Yes,  Sir.  The
 eastern  region  of  the  country  (comprising
 the  States  of  Assam,  Arunachal,  Bihar,
 Mizoram,  Manipur,  Nagaland,  Orissa,  Tri-
 pura  and  West  Bengal)  is  relatively  under-
 banked.

 (b)  Banks  have  been  asked  both  by
 Reserve  Bank  as  well  as  by  Government  to
 take  special  steps  to  speed  up  the  banking
 development  of  thie  region.
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 Oil  Port  in  Gujarat

 §i4.  SHRI  PRABHUDAS  PATEL  :
 Will  the  Minister  of  PLTROLLUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether:  Government  propose  to  set
 up  an  Oil  Port  in  Gujarat  near  the  mouth
 of  the  Narmada  close  to  Dahej  in  Broach
 District;

 (b)  whether  Government  have  dropped
 the  earlier  proposal  of  having  the  Port  at
 Salaya  near  Okha  and  Jamnagar  in  Sav-
 rashtra;

 (c)  af  so.  when  the  final  decision  for
 location  is  likeiy  to  be  taken;  and

 (d)  the  total  expenditure  thereon  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):  (a)  to
 (da).  To  determine  a  suitable  location  for
 developing  port  facilities  for  the  import  of
 crude  ot!  to  meet  the  requirements  of  Koyali
 Refinery  and  of  the  proposed  oil  refinery  in
 the  North  West  Region  of  the  country,  a
 Working  Group  was  constituted  in  Septem-
 ber  970.  The  Group  iecommended  the
 location  of  a  terimnal  in  the  Gulf  of  Kutch.
 The  actual  site  will  be  chosen  on  the  basis
 of  detailed  hydrogrphic  survey  and  explo-
 ration  of  the  sea  bed  conditions.  It  did  not
 find  Dahe;  suitable  because  of  pvor  draft
 available  off  Dahej  and  in  the  approaches
 such  that  larger  size  tankers  cannot  sail  up
 to  Duhej.  Decision  on  location  would  be
 taken  and  the  preparation  of  estimate  of
 total  expenditure  involved  on  this  project
 taken  up  only  when  the  results  of  detailed
 hydrographic  survey  and  exploration  of  sea-
 bed  conditions  are  known.

 Care  of  depen  of  pers
 killed  in  War

 $I5.  SHRI  PRABHUDAS  PATEL  :
 SHRI  P.  GANGADEB  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (b)  whether  Government  have  decided
 to  take  ful)  care  of  the  dependents  of  the
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 Indian  personnel  killed  in  the  recent  Indo-
 Pak  War;

 (b)  if  30,  the  steps  taken  so  far  in  this
 regaid;  and

 (c)  the  number  of  dependents  and  the
 financial  implications  of  the  decision  ?

 THL  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  and  (bo).
 Government  have  evolved  a  Scheme  for
 rehabilitation  of  the  families  of  the  Armed
 Forces  personnel  killed  and  those  disabled
 due  to  inyury  sustained  in  the  recent  Indo-
 Pak  War.  Under  the  Scheme,  the  rates  of
 pensionaty  awards  have  been  enhanced  and
 the  conditions  for  their  grant  hberalised.  A
 copy  of  the  Government  orders  sanctioning
 the  liberalised  pensionary  awards  is  laid  on
 the  Table  of  the  House.  [Placed  i  Library,
 See  No.  LT—453/72]  The  Scheme  also
 visualises  grant  of  benefits  in  othe:  spheres
 such  as  accommodation,  training,  employ-
 ment  assistance,  medical  facilities  and  edu-
 cation  of  children.  A  Central  Organisation
 is  being  set  up  in  the  Ministry  of  Defence  to
 arrange  for  the  othe:  benefits  proposed  to  be
 given  under  the  Scheme  from  various  bene-
 volent  fund  not  included  m  the  Consolidated
 Fund  of  India,

 (c)  Information  regarding  the  number  of
 dependents  ty  not  available.  The  expenditure
 consequent  on  the  liberalisation  of  the
 pensionary  awards  is  estimated  to  be  of  the
 order  of  Rs.  4°5  crores  non-recurring  and
 Rs.  Ss  crores  recurring  per  year.

 Strike  in  Avadi  Factory  in  Madras

 ‘516,  SHRI  H.M.  PATEL:  Will  the
 Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  were  demonstrations
 and  fathi  charge  within  and  outside  the
 precincts  of  the  Avadi  Factory  in  Madras
 recently:  and

 (b)  if  so,  whether  Government  have
 received  any  report  from  the  Madras  Govern-
 ment  and  from  the  management  of  the
 Avadi  Factory  regarding  the  strike  and  if
 80,  an  outline  thereof  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  (DEFENCE
 PRODUCTION)  (SHRI  VIDYA  CHARAN
 SHUKLA)  :  (a)  and  (b).  During  tte  period
 of  the  strike  of  the  employees  of  the  Heavy
 Vehicles  Factory,  Avadi  between  24.1.72,
 and  7-2-72,  there  were  some  demonstrations
 and  /athi  charge  outside  the  precincts  of  the
 Factory.  The  fathi  charge  was  resorted  to
 by  the  State  Government  due  to  development
 of  a  law  and  order  situation.

 The  reports  received  from  the  Manage-
 ment  during  the  strike  period  have  indicated
 that  the  strike  was  illegal  as  there  was  no
 advance  notice  therefor,  nor  was  there  any
 pending  issue  requiring  settlement.  How-
 ever.  a  list  of  demands  that  was  submitted
 on  behalf  of  the  employees  after  the  com-
 mencement  of  the  strike  was’  discussed  with
 the  emuloyees’  representatives  and  the  strike
 was  Called  off  on  7.2.72.  There  has  been
 no  report  on  the  matter  from  the  State
 Government.

 Condition  of  War  Widows

 5!7.  SHRI  हि  M.  PATEL:
 SHRI  BISWANATH

 JHUNJHUNWALA:

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  attention  of  the  Govern-
 ment  of  India  has  been  invited  to  a  report
 in  the  “Times  of  India®  dated  the  20th
 December,  97]  under  the  caption  “War
 widows  feel  neglected  and  forgotton”:  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  While  it  is  impossible  to  fill  the
 void  created  in  the  life  of  the  widows  of
 Officers  and  jawans  killed  in  the  war,
 Government  has  taken  adequate  steps  to
 relieve  them  of  financial  worries,  Full  sala-
 ries  were  paid  to  them  for  December,  1971
 and  January  1972,  orders  have  been  issued
 on  24-2-1972  providing  for  substantially

 PHALGUNA  27,  893  (SAKA)  Written  Answers  90

 enbanced  rates  of  Special  Family  Pension
 The  rates  of  Dependent’s  Pension  and  family
 giatuily,  etc.,  have  also  been  liberalised.  In
 addition,  the  children  of  the  deceased  aie
 now  entitled  to  free  education  upto  the  first,
 degree  course.  A  copy  of  the  order  is  placed
 on  the  Table  of  the  Sabha  [Placed  in  Library
 See  No.  LT-454/72].  Anew  scheme  for
 providing  other  forms  of  assistance  has  been
 prepared  and  it  has  been  decided  to  create  a
 special  organisation  to  attend  to  all  schemes
 and  all  problems  relating  to  widows  of
 Service  officers  and  Servicemen  killed  in
 action.

 A  t  of  Lo  in  Men  and
 Material  during  War  wos

 §8.  SHRI  NEGESHWARA  RAQ:
 Will  the  Minister  of  DEFENCE.  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  made  an
 assessment  of  our  losses  in  men  and  maternal
 during  last  Indo-Pakistan  war;  and

 (b)  if  so,  an  account  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (a)  and  (b).

 LOSSES  IN  MEN
 (i)  Army  3238

 Navy  200
 Air  Force  33

 (ii)  TOSSES  IN  MATERIAL
 Tanks  73
 Warships  (Frigate)
 Aircrafts  45

 Indo-Iraq  Technical  Talke  for  Colla-
 boration  in  an  Oil  Refinery

 519.  SHRI  ROBIN  SEN  :
 SHRI  ARJUN  SETHI  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  outcome  of  the  Indo-Ir
 technical  talks  held  in  Baghdad;

 (b)  whether  the  Iraq  Government  have
 agreed  to  finance  one  oil  Refinery  in  India;
 and
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 (c)  if  so,  the  main  features  of  the  agree-
 ment  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALE)  :
 a)  to  (c).  No  Agreement  was  finalised  in
 the  Indo-Iraq  technical  talks  held  in
 Baghdad.  Negotiations  are  still  continuing.
 The  iraqui  offer  to  finance  an  oil  refinery
 based  on  Iraqi  crude  featured  m  the  talks.
 However,  this  subject  can  be  further  pursued

 nly  when  an  agreement  is  reached  regard-
 hg  the  terms  and  conditions  of  supply  of
 rude  oil,

 M/s.  Gelcha  Properties  (Private)  Ltd.

 520.  SHRI  T.S.  LATCHUMANAN
 ill  the  Minister  of  COMPANY  AFFATRS
 pleased  to  state  :

 ,
 (a)  the  total  amount  of  money  so  far

 Abliected  by  the  Official  Liquidator  of  M/s
 Goicha  Properties  (P)  Ltd.  now  under
 liquidation;

 (8)  whether  the  claims  of  all  the  credi-
 दि  holding  ‘hundis’  have  since  been  verified

 Y  y  the  Liquidator;  and

 (c)  if  so,  when  the  distribution  of  the

 |i
 instalment  against  the  verified  claims  of

 ditors  will  commence  ?

 THE  MINISTER  OF  COMPANY
 |
 frrAmRs

 (SHRI  RAGHUNATHA  REDDY)
 {p)  As  on  7th  March,  3972  the  Official
 Liquidator  had  collected  a  sum  of
 Rs.  57,85,909.73  by  running  two  cinemas
 of  the  company  in  liquidation  one  at  Delhi
 and  the  other  at  Bombay  including  other
 miscellaneous  proceeds  and  interests  on
 ‘ixed  deposits,

 (b)  The  claims  filed  by  the  creditors  of
 the  company  are  being  verified  by  the
 Mfcial  Liquidator.  So  far,  2242  claims

 ‘or  Rs.  92,79,23°'05  have  been  admitted
 whotly  or  in  part  and  4  claims  rejected.
 Verification  of  same  claims  is  however  pend-
 ing  for  want  of  information/documents  to
 be  furnished  by  the  creditors,
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 (c)  On  a  report  of  the  Official  Liquidator
 the  Hon'ble  Court  has  been  pleased  to
 declare  dividend  of  0  paise  in  the  rupee
 to  the  preferential  crediturs  and  20  paise  in
 the  rupee  to  the  ordinary  creditors,  fixing
 Ist  June,  972  to  30th  November,  972  as
 the  dates  of  payments.

 Recovery  in  Income-tax  from  Golcha
 Properties  (P)  Ltd,

 §2!.  SHRI  ता.  S.  LATCHUMANAN  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state

 (a)  the  total  Income-tax  habilities  out-
 standing  against  M/s  Golcha  Properties
 (Private)  Ltd.,  now  under  liquidation;

 (b)  how  much  of  this  hhabilty  pertains
 to  the  period  prior  to  the  liquidation  of
 this  Company  and  how  much  to  the  past
 liquidation  period,

 (c)  why  the  arrears  of  Income-tax  were
 not  recovered  from  the  Company  prior  to
 its  liquidation;  and

 (9)  whether  the  post-liquidation  arrears
 of  Income-tax  will  be  recovered  from  the
 sale  proceeds  of  the  properties  standing  m
 the  name  of  the  Company  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  (a)  The  total  Income-tax  habili-
 ties  outstanding  against  M/s  Golcha  Proper-
 ties  (P)  Ltd  now  under  liquidation  as  on
 1-3-1972  are  as  under  :

 Assessment  year  Amount  (Rs  )

 1960-61  1,12,583
 1965-66  4,80,660
 1965-66  (Interest  u/s  220(2)  50,353
 ‘1966-67,  3,65,430

 Total  :  10,09  026

 (b)  The  demand  of  Rs,  1,12,583  was
 raised  prior  to  the  liquidation  of  the
 Company.  The  balance  demand  of
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 Rs.  8,96,443  was  created  after  the  date  of
 the  order  of  the  liquidation  of  the  Company.

 (c)  The  arrears  were  not  collected  prior
 to  liquidation  as  the  demands  were
 disputed.

 (9)  Since  the  Company  ts  under  liquida-
 tion  as  per  0965  of  the  Rajasthan  High
 Court,  recovery  of  these  arrears  will  be
 governed  by  such  orders  as  the  Hon'ble
 Company  Judge  of  the  Rajasthan  High
 Court  may  be  pleased  to  pass.

 Amount  Advanced  by  M/s.  Golcha
 Properties  (Pvt.)  Ltd.

 522.  SHRI  T.S.  LATCHUMANAN  :
 Will  the  Minister  of.  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amount  of  moncy  advanced
 by  M/s.  Golcha  Properties  (P)  Limited  to
 their  subsidiary  companies  prior  to  their
 liquidation;

 (b)  whether  the  money  thus  advanced
 be  taken  into  account  while  making  disburse-
 ment  to  the  creditors;

 (c)  what  steps  Governnient  have  so  fur
 taken  to  recover  the  advances  from  the  sub-
 sidiary  companies;  and

 @)  whether  Government  propose  (०
 recover  the  amounts  so  advanced  fron:  the
 assets  of  the  subsidiary  companies  o:  the
 Directors  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  RAGHUNATHA  REDDY):
 (a)  to  (d).  M/s.  Golcha  Properties  (Private)
 Limited  (in  liquidation)  have  no  subsidiary
 company  within  the  meaning  of  provisions
 of  section  4  of  the  Companies  Act,  1956.
 There  are,  however,  some  companies  under
 the  same  management  or  having  common
 or  closely  related  directors  or  shareholders
 to  which  M/s.  Goicha  Propertics  (Private)
 Limited  (in  liquidation)  advanced  money.
 Appropriate  action  has  already  been  initiated
 by  the  Official  Liquidator  for  recoveries
 from  all  such  companies.  Misfeasance  pro-
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 ceedings  against  delinquent  directors  arc
 also  pending  in  the  Court.  The  debts,  what-
 ever  realised,  would  be  available  for  distri-
 bution  to  the  creditors.

 Visit  by  Chief  of  Army  Staff  Abroad

 523,  SHRI  K.  MALLANNA  :
 SHRI  N.  SHIVAPPA  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Chief  of  the  Army  Staff
 visited  USSR  and  certain  other  countries
 during  the  month  of  February,  972;

 (b)  if  90,  the  names  of  countries  visited
 by  him;  and

 (c)  the  nature  of  discussions  held  there
 and  the  results  achieved  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  USSR  and  Britain.

 (०)  The  Chief  of  the  Army  Staff  visited
 Moscow  at  the  invitation  of  the  Chief  of
 the  General  Staff  of  the  USSR  to  attend
 theis  Armed  Forces  Day  Celebrations  on  the
 23rd  February,  1972.  His  visit  to  London
 was  largely  connected  with  matters  relating
 to  the  Military  Adviser’s  establishment  in
 Britain.  During  these  visits,  views  were
 exchanged  on  matters  of  mutual  interest.

 Smuggling  of  Gold  and  Silver  from
 Dubai  and  Kuwait

 524.  SHRU  K.  MALLANNA  :
 SHRI  N.  SHIVAPPA  :

 Will  the  Minster  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 a  huge  quantity  of  gold,  silver  and  other
 luxury  items  is  smuggled  into  India  from
 Dubai  and  Kuwait;  and  ‘
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 (b)  if  so,  the  estimated  value  of  goods
 smuggled  in  297  and  the  preventive
 measures  taken  by  Government  in  this
 tegard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  The  Government  is  aware
 that  gold  and  other  luxury  goods  are  being
 smuggled  into  the  country  from  Dubai  on  a
 Jarge  scale;  and  silver  is  being  smuggled  out
 of  the  country  to  Dubai.  There  is,  however,
 no  such  information  regarding  Kuwait.

 (b)  It  is  not  practicable  to  make  an
 estimate  of  the  value  of  goods  smuggled  in-
 to  or  out  of  India  during  97!.  However,
 goods  valued  Rs.  2083  lakhs  were  seized  by
 the  Customs  authorities  during  the  year
 97i,  most  of  which  aie  likely  to  have
 emanated  from  Dubai.

 The  measures  being  adopted  by  the
 Government  to  check  smuggling  are  as
 tollows  :

 Systematic  collection  and  follow-up  of
 information,  kceping  a  watchful  eye  on
 the  suspected  smugglers,  rummaging  of  sus-
 pected  vessels  or  aircraft,  and  checking  of
 vulnerable  sectors  along  the  coast  and  the
 land  frontiers.  Additional  launches  and
 vehicles  are  being  provided  from  time  to
 time  for  effective  interception,  prevention
 etc.  Some  senior  officers  of  the  tank  of
 Collecturs  of  Customs,  Additional!  Collectors
 of  Customs  and  Assistant  Collectors  of
 Customs  have  been  posted  in  vulnerable
 areas  to  look  after  anti-smuggling  work
 exclusively.  Customs  Act,  962  has  been
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 amended  making  additional  provisions  to
 take  special  measures  for  the  purpose  of
 checking  illegal  import  and  export  of  certain
 commodities  and  facilitating  their  deten-
 tion.  The  position  is  kept  under  constant
 review.

 Money  Invested  as  Shares  by  Credit
 Institutions  and  L.  I.  C.  in  Tata
 Iron  and  Steel  Industries  ETC.

 525.  SHRI  N.  SHIVAPPA  :  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  money  invested  at
 present  in  shares  by  Government  of  India
 Credit  Institutions  and  the  Life  Insurance
 Corporation  in  the  Tata  Iron  and  Steel  Indus-
 tries,  TELCO  and  Indian  Iron  Industries;
 and

 (b)  whether  Government  have  any  con-
 trol  over  the  management  of  these  Companies
 and  if  so,  the  nature  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 Y.  8.  CHAVAN)  :  (a)  A  statement  showing
 the  holdings  of  the  public  sector  financial
 institutions  (including  L.  I.  C.,  U.  T.  J.  and
 General  Insurance  Companies)  in  the  ordinary
 shares  of  Tata  Iron  and  Steel  Co.  Ltd,  Tata
 Engineering  and  Locomotive  Co.  Ltd,  and
 Indian  Iron  and  Steel  Co.  Ltd.  is  attached.

 (b)  Government  have  one  nominee  each
 on  the  Board  of  Directors  of  the  three  Com-
 panies.  In  addition,  there  are  3  Durectors
 representing  the  public  sector,  elected  on  the
 Board  of  Indian  Iron  and  Steel  Co.  Ltd.

 Statement

 Holdings  of  the  public  sector  financial  institutions  (including  LIC,  UTI  and  General
 Insurance  Companies)  in  Ordinary  Shares  of  Tata  Iron  and  Steel  Co,  Ltd.,  Tata

 Engineering  and  Locomotive  Co,  Ltd.  and  Indian  Iron  and  Steel  Cu.  Ltd

 Name  of  the  financial
 institution

 (Face  Value)

 UT.  347  09
 (9°0)

 Lic.  685°72
 (47°8) 4

 Ordinary  Shares

 (Rs.  in  lakhs)

 _ ELS.

 Ordinary  Shares

 T.E.L.  (७.

 Ordinary  Shares
 (Face  Value)  (Face  Value)

 4278  SSO
 (3'0)  (4'6)

 108-04  77930
 (7°5)  (37°3)
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 l  2  3  4

 lD.  BLT.  —_
 lLF.C  L
 Le,  uct  760

 (0  5)
 Nationalised  Banks  2°83  2°25

 (O°)  (0-2)
 General  Insurance  94°62  79°39  45°52
 Companies  (5°0)  (5°5)  (4°8)
 State  Bank  of  India  —_—

 Total  capital  subscribed  123025  240-06  “939-02
 by  financial  institutions  (3°9)  (6°7)  (37°7)

 Total  subscribed  capital  3858-02  1434:93,  2488°i8
 (00°0)  (400°0)  (200°0)

 Note  :  Figures  in  brackets  indicate  percentages.

 Proposal  to  Resume  Direct  Flight  Overdraits  by  States
 between  Cochin  and  Bombay

 526.  SHRI  A.  K.  GOPALAN  :  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA-
 TION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 there  is  very  heavy  Air  traffic  between  Cochin
 and  Bombay;

 (b)  whether  Government  have  made  any
 study of  the  number of  people  left  on  the
 waiting  list  both  at  Bombay  and  Cochia  and
 if  so,  the  outcome  thereof;  and

 (0)  whether  Government  propose  to
 resume  the  direct  flight  from  Cochin  to
 Bombay  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  :  (DR.  KARAN  SINGH)
 (a)  any  (b).  Yes,  Sir.  The  seat  availability
 position  has  considerably  imprayed,

 (0)  Initian  Airlines  do  not  propote  to
 resume  the  direct  flight  in  the  near  future.

 527.  SHRI  K.  SURYANARAYANA  :
 SHRI  HURAM  CHAND

 KACHWAIT:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  plea-
 sed  to  state  ;

 (a)  the  amounts  of  overdrafts  drawn  by
 the  various  States  from  the  Reserve  Bank
 of  India  ag  on  the  29th  February,  1972;

 (b)  the  action  taken  by  the  Reserve  Bank
 to  recover  the  overdrafts;  and

 (c)  the  guide-lines  laid  down  by  Governy
 ment  for  further  overdrafts  by  the  States  from
 the  Bank  and  the  likely  impact  thereof  on
 States  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R,
 GANESH)  :  (a)  A  statement  is  laid  on  the
 Table  of  the  House.

 (9)  and  (c).  Discussions  have  been  held
 recently  with  States  having  overdrafts,  on  the
 Reserve  Bank  of  India.  The  concerned  State
 Governments  have  agreed  to  initiate  suitable
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 measures  to  reduce  the  overdrafts,  including
 econdmies  in  non-Plan  expenditure  and  mobi-
 lisation  of  additional  resources,  Details
 tegarding  the  follow-up-action  that  would
 need  to  be  taken  to  prevent  any  further
 increase  in  the  overdrafts  have  not  yet  been
 finalised,

 Statement

 Overdrafts  of  States  as  on  ‘MQPR-8Q72
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 ve  (Rs.  Crores)

 t.  Andhia  Pradesh  34:5
 2.  Assam  926
 3.  Bihar  33°2]
 4.  Haryana  7°52
 5.  Kerala  49°76
 6.  Maharashtra  ‘18-07
 7.  Mysore  73°55
 8.  Rajasthan  72  18
 ce  Tamil  Nadu  73°69

 10,  West  Bengal  7°53

 Total  :  428'92

 Complaints  Against  Air  India,
 New  Delhi

 ‘528,  SHRI  K.  SURYANARAYANA  :
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  whether  his
 attention  has  been  drawn  to  the  news  item
 appearing  at  page  I  of  the  “Times  of  India”,
 New  Delhi  dated  the  20th  February,  972
 captioned  ‘Maharaja  is  rude  to  his  flock’  and

 if  so,  his  reaction  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 Yes,  Sir.  Some  passengers  holding  tickets
 issued  in  Jondon  with  reservations  from
 Delhi  to  Landon  on  the  flight  of  the  I9th
 February,  972,  operated  by  Air-India
 Charters  Limited,  could  not  be  accommoda-
 ted  since  the  flight  was  already  fully  booked.
 These  passengers  had  not  checked  their  reser-
 vations  or  maintained  any  contact  with  Air-
 India’s  Dethi  office,  but  had  reported  at  the
 aivport  at  the  time  of  the  departure  of  the
 flight  when  no  seats  were  avaiable  for  them,
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 To  avoid  the  recurrence  of  such  incidents,
 Air-India's  stations  have  been  instructed  to
 brief  all  passangers  travelling  by  Ajir-India's
 charter  flights  to  confirm  their  reservations
 with  the  concerned  Air-India  stations  suffi-
 ciently  in  advance  of  the  flight.

 Excursion  Fares  Introduced
 by  Air  India

 529,  SHRI  K.  SURYANARAYANA  :
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Air-India  has  introduced
 recently  some  excursion  fares  for  various
 places  m  Europe,  U.  K.  and  U.S.  A.;

 (b)  if  so,  on  what  routes;

 (c)  whether  these  fares  do  not  permit
 even  a  single  stop-over  enroute  in  either  direc-
 tion;

 (d)  whether  the  reduced  fares  introduced
 by  foreign  Airlines  permit  some  such  stop-
 over  either  way;  and

 (०)  if  so,  the  reasons  for  Air-India  not
 doing  so  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  and  (b).  Air-India  has  established  cheap
 excursion  fares  for  round  trips  between  India
 and  U.  S.  A.  and  vice-versa.  While  no  excur-
 sion  fare  has  been  established  for  places  in
 Europe,  Air-India  has  introduced  a  cheap
 Youth  Fare  for  round  trips  between  India
 and  France  and  vice-versa,

 (०  The  excursion  fares  between  India
 and  U.  S.  A.  and  vice  versa  and  the  France-
 India  Youth  Fare  do  not  allow  for  any  stop-
 overs.  On  the  India-France  round  trip  Youth
 Fare,  however,  one  stap-over  is  permitted  in
 each  direction,  but  journeys  must  be  perfor-
 med  on  the  same  carrier.

 (d)  Foreign  airlines  operating  on  these
 routes  may  match  these  fares  subject  to  com-
 pliance  with  the  prescribed  conditions.

 @  Bogs  not  arise,
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 Advances  given  by  5,  B.  I,  Tadepalli-
 gadem  for  Agricultural  Purposes

 530.  SHRI  K.  SURYANARAYANA  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  the  total  advances  given  by  the  State
 Bank  of  India,  Tadepalligudem  Branch  in
 Andhra  Pradesh  for  the  agricultural  purposes
 during  the  last  three  years  and  the  collections
 made  upto  December,  97  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 Y.  B.  CHAVAN)  :  The  information  is  being
 collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of
 the  House  on  receipt.

 भारत  में  पाकिस्तानी  युद्ध  बन्दियों  के
 भागने  के  मामले  को  जाँच

 53i.  श्री  मोहन  स्वरूप  :
 श्री  राजेश  प्रसाद  यादव  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि:

 (क)  क्या  भारत  में  पाकिस्तानी  युद्ध-
 बंदियों  के  दो  जाये  जब  उन्हें  एक  स्थान  से  दूसरे
 स्थान  पर  ले  जाया  जा  रहा  था,  भाग  गये;

 (ख)  वे  युद्धबंदी  किन  परिस्थितियों  में

 भाग  निकले  और  अब  तक  कितने  युद्धबंदियों  का

 पता  नहीं  चला  है;

 (ग)  क्या  उन  युद्धबंदियों  के  भाग  निकलने
 के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जाँच

 की  गई  है  और  यदि  हाँ,  तो  इसके  निष्कर्ष  क्या

 हैं;  और

 (थ)  भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने

 के  लिए  क्‍या  कार्य  वाही  की  गई  है  अथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्री  श्री  जगजीवन  रास)  :  (क)
 जी  हाँ,  श्रीमन्‌  ।

 ्  7  युद्धबंदियों  का  एक  हत्या  9

 फरवरी,  972  की  बस  से  यात्रा  करते  समय
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 भाग  गया  1  इनमें  से  5  को  पकड़  लिया  गया  है
 लेकिन  2  को  अभी  तक  नहीं  खोजा  जा  सका

 5  युद्धबंदियों  का एक  और  जत्था  8/9  जनवरी,
 972  को  रेल  से  यात्रा  करते  समय  भाग  गया

 लेकिन  सभी  पिचों  को  पकड़  लिया  गया  ।

 (ग)  जाँच  प्रगति  पर  है।

 (घ)  सुरक्षा  प्रबन्धों  को और  कड़ा  करने
 के  लिए  आवश्यक  पग  उठाए  गए  हैं  ?

 Supply  of  Alcohol  to  various  States
 by  Uttar  Pradesh  Government

 532.  SHRI  MOHAN  SWARUP:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Central  Government
 have  asked  the  Government  of  Uttar
 Pradesh  to  supply  more  quantity  of  Alcohol
 to  other  States;

 (b)  if  so,  the  estimated  production  of
 alcoho]  in  U.  P.  this  year  and  the  quantity
 supplied  to  other  States;  and

 (c)  the  total  quantity  produced  in  the
 country  ?

 THE  DEPUTY  MINISTER  IN  THE
 MINISTRY  OF  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  DALBIR  SINGH):  (a)
 and  (b).  The  Uttar  Pradesh  Government
 has  reported  an  estimated  production  of
 962  million  litres  of  alcohol  during  the
 current  alcohol  year.  Taking  into  account
 the  carry  over  stocks  from  the  previous  year,
 the  total  availability  of  alcohol  within  Uttar
 Pradesh  State  is  estimated  to  be  103-0
 million  litres.  Taking  the  estimated  demand
 for  alcohol  within  U.  P.  State  as  89°0,  the
 surplus  of  14  million  litres  has  been  alloca-
 ted  to  deficit  States  like  West  Bengal,  Delhi,
 Punjab,  and  Jammu  &  Kashmir.

 (c)  The  reported  production  of  alcohol
 in  the  alcohol  year  970-7  is  240  million
 litges,
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 Additional  Fare  for  Coach  service
 charged  by  Indian  Airlines

 533.  DR.  SANAKTA  PRASAD  :
 SHRI  PAMPAN  GOWDA  :

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Indian  Airlines  has  decided
 to  charge  additional  fare  for  coach  service
 from  City  Air  Booking  agency  to  Airport;
 and

 (b)  if  s0,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  Indian  Airlines  have  decided  to  impose
 an  appropriate  charge  on  passengers  making
 use  of  their  coaches  between  city  terminals
 and  airports  and  vice  versa.  The  date  of
 Implementation  of  the  scheme  has  not  yet
 been  decided.

 (b)  The  cost  of  providing  free  surface
 transport  has  been  steadily  increasing  and
 is  placing  a  heavy  burden  on  Indian  Airlines,
 Indian  Airlines  has,  therefore,  decided  to
 follow  the  general  worldwide  practice  of
 making  a  small  charge.

 सफदरजंग  सुबाई  अडडे  के  बारे  सें  निर्णय

 534.  Sto  संकटा  प्रसाद  :

 थी  बेकारिया  :

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री

 बहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  ने  सफदरजंग  हवाई

 अड्डे  को  बन्द  ने  करने  का  निर्णय किया  है;
 और

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  इस  के  क्‍या  कारण  हैं?

 बंपंडन  ओर  सागर  विमानन  मंत्री

 (डोक्कर्ण  सिह)  :  (क)  और  (ख).  सफदरजंग
 विमान-क्षेत्र  को  फ्लाइंग  तथा  ग्लाइंडिग  क्लबों,
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 छोटे  विमानों  तथा  कम  स्थान  में  अवतरण

 एवं  उड़ान  की  क्षमता  वाले  विमानों  के  उपयोग
 के  लिये  रखने  का  प्रस्ताव  है।  राजधानी  के
 अन्दर  ही  एक  ऐसे  विमानक्षेत्र  की  मौजूदगी
 आगे  आने  वाले  वर्षों  में  काफी  लाभदायक  सिद्ध

 होगी  ।

 घायल  और  विकलांग  सैनिकों  को
 उनकी  सेवाओं  के  बारे  सें

 दिया  गया  आश्वासन

 535,  डा०  संकटा  प्रसाद  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (क)  क्या  सरकार  ने  हाल  के  भारत-पाक

 युद्ध  में  घायल  और  'विभाग  सैनिकों  को
 आजीवन  सेवा  में  समझने  का  आश्वासन  दिया

 है;  और

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  थी  जगजीवन  राम)  :  (क)
 जी  नही,  श्रीमन्‌  ।

 (ख)  प्रश्न  नहीं  उठता  1

 “Hot-line”  Telephone  connections
 between  Military  Commanders

 of  India  and  Pakistan

 536.  SHRI  C.  T.  DHANDAPANI  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Indian  and  Pakistani  armies
 have  established  ‘Hot-line’  telephone  connec-
 tions  between  their  Commanders  in
 Rawalpindi  and  New  Delhi;  and

 (9)  if  so,  the  purpose  served  thereby  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  and  (७),  No  “HOT
 LINE”  telephone  connection  has  been
 established  for  direct  telephone  conversation
 between  the  commanders  in  New  Delhi  and
 Rawalpindi,  An  exchange  tesmingted  line
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 circuit  to  Rawalpindi  however  exists.  Calls
 can  be  booked  on  this  circuit  as  necessary.

 Violation  of  Cease-fire  by  Pak  Troops
 in  Jalalabad  Sector

 537.  SHRI  C.  T.  DHANDAPANI  :
 SHRI  P,  GANGADEB  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Pakistani  troops  violated
 the  cease-fire  on  the  4th  January,  972  by
 attacking  the  Kilasahu  post  in  the  Jalalabad
 Sector;  and

 (b)  if  so,  an  account  of  the  cease-fire
 violation  and  the  casualties  suffered  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.  On
 the  night  of  3/4  January,  our  post  in  this
 areas  was  attacked  by  the  Pakistani  forces.
 The  attack  was  repulsed.  2  Pakistani
 Other  Ranks  were  taken  prisoners  and  24
 Pakistanis  were  killed.  On  our  side,  one
 Officer  and  two  Other  Ranks  lost  their  lives
 and  3  Other  Ranks  were  wounded.  We
 captured  a  jeep,  medium  machine  guns,  rifles
 and  a  large  quantity  of  ammunition.

 Exchange  of  wounded  POWs  between
 India  and  Pakistan

 538.  SHRI  C.  T.  DHANDAPANI  :
 SHRI  P.  GANGADEB  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  International  Red  Cross
 offered  to  fly  one  aircraft  between  India
 and  Pakistan  to  exchange  the  wounded
 POWs;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto;  and

 \
 (९)  the  number  of  Indian  POWs  flown

 to  India  by  the  Red  Cross  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGHIVAN  RAM)  (a).  Yes,  Sir.

 PHALGUNA  27,  4893  (SAKA)  Written  Answers  06

 (b)  The  Government  accepted  the  offer.

 ©  7.

 Violation  of  Cease  fire  Line  by  Pak
 Forces  in  Uri  Sector

 539.  SHRI  ८,  T.  DHANDAPANI  :
 SHRI  P.  GANGADEB  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  ;

 (a)  whether  Pakistani  Forces  violated
 the  cease-fire  line  in  Uri  Sector  on  the  29th
 December,  1971;

 (b)  the  casualties  suffered  by  our  Forces;
 and

 (c)  whether  Pakistan  succeeded  in
 taking  back  some  territory  in  the  Sector  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  There  were  no  casualties  on  our
 side.

 (c)  No,  Sir.

 Stoppage  of  U.  8.  Aid  to  India

 540.  SHRIC.  T.  DHANDAPANI  :
 SHRI  P.  K.  DEO:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  no  provision  for  aid  to  India
 has  been  made  in  the  U.  S.  Aid  Programme
 for  the  coming  fiscal  year;

 (b)  if  so,  how  the  stoppage  of  aid  is
 likely  to  affect  our  development  projects;

 (c)  whether  India  has  also  decided  not
 to  take  any  aid  from  U.  S;  and

 @®  if  so,  the  measures  Government  pro-
 pose  to  take  to  fill  the  gap  to  be  caused  as  a
 reauit  of  stoppage  of  U.  S.  aid  ?
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 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN):  (a)  The  United
 States  Foreign  Aid  Appropriation  Act,  972
 does  not  indicate  country-wise  details  of  the
 aid  appropriations  for  the  U.S.  fiscal  year
 July  97!-June  1972.  It  is  not  possible  to
 Say,  at  this  stage,  whether  or  not  provision
 has  been  made  for  aid  to  India,

 (b)  Every  effort  would  be  made  to  ensure
 that  development  projects  are  not  affected
 by  any  reduction/stoppage  of  U.  S.  aid.

 (c)  and  (d).  Government  of  India’s  policy
 in  regard  to  foreign  aid  form  the  United
 States,  or  from  any  other  country  is  that  only
 such  aid  will  be  acceptable  which  has  no
 political  strings,  attached  to  it.  Also,  it  is  our
 policy  to  reduce  our  dependence  on  foreign
 aid,  by  pursuing  increasingly  a  policy  of  self-
 teliance,  augmenting  indigenous  production,
 intensifying  import  substitution  and  by
 increasing  exports.  Further,  to  the  extent
 that  imports  are  inescapable  alternative
 sources  of  supply  under  other  credits  and
 from  rupce  payment  areas  are  being  located.

 Pending  Pension  and  other  Cases
 with  A.  GQ  6.  R.

 $41,  SHRI  M.  9,  JAMILURRAHA-
 MAN  :  Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  that
 a  large  number  of  pension  cases  of  the  retir-
 ing  officials  are  pending  with  the  office  of  the
 A.G.C.R

 (b)  whether  there  has  been  delay  of
 many  months  in  the  issue  of  Pay  Slips  in
 certain  cases  resulting  in  hardship  to  officers
 and  staff;  and

 (c)  if  so,  the  steps  Government  propose
 to  take  to  tone  up  the  working  of  the  office  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  ‘1746  pension  cases  were
 received  by  the  A.  G.  0.  R.  from  L471  to-
 date,  out  of  which  only  73  cases  are  pending
 and  these  7!  include  28  cases  where  the
 es  datof  retirement  have  not  been  reached,
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 (b)  Generally,  there  are  no  delays  in  the
 issue  of  pay  slips  in  cases  where  the  relevant
 documents,  are  received  in  time  in  the  office
 of  the  A.  0.  ९.  R.  for  issue  of  pay  slips.
 Even  in  cases  where  delays  are  anticipated,
 provisional  pay  slips  are  issued  to  avoid
 hardships  to  the  Government  servants  con-
 cerned.  Pay  slips  are  not  issued  to  none
 gazetted  staff,  as  their  pay  and  allowances
 are  drawn  by  the  concerned  departmental
 authorities.

 (c)  In  view  of  (a)  and  (b)  above,  this
 does  not  arise,

 भारत  के  विदेशी  ऋणों,  निर्यात  तथा  आयात
 पर  डालर  अवमूल्यन  का  प्रभाव

 542.  श्री  राम  रतन  शर्मा  :
 श्री  नरेन्द्र  सिह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 (क)  डालर  अवमूल्यन  से  भारत  के  योजना

 कार्य  क्रम,  विदेशी  ऋणों,  आयात,  निर्यात  तथा
 अर्थ-व्यवस्था  के  अन्य  अंशों  पर  अब  तक  क्या
 प्रभाव  पड़ा  है;  और

 (ख)  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 है  और  उभार  क्या  परिणाम  निकले  है  ?

 वित्त  मंत्री  ्रो  यदावन्तराव  श्वह्ाण)
 (%)  और  (ख).  दस  ओऔद्योगीकत  देशों  (जो
 ग्रुप  आफ  टेन  के  नाम  से  जाने  जाते  हैं)  की

 मुद्राओं  के  सममृल्यों  का  पुनर्निर्धारण  किये  जाने
 के  संदर्भो  #7  दिसम्बर,  97]  को  स्वीकार
 किया  गया  था,  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  एक
 औंस  सोने  का  मूल्य  35  अमरीकी  डालर  से

 बढ़ाकर  38  डालर  तक  कर  दिया  है  अर्थात्‌
 इसमें  8:57  प्रतिशत  की  वृद्धि  का  प्रस्ताव  किया
 बचतें  कि  अमरीकी  काँग्रेस  उसकी  स्वीकृति  दे
 दे  ।  अमरीकी  डालर  के  रूप  में  सोने  के  मूल्य  में

 हुई  बृद्धि  को  अभी  तक  औपचारिक  स्वरूप  नहीं
 दिया  गया  है  y  भारत  सरकार  ने  इन  घटनाओं



 09  Written  Answers

 पर  विचार  करते  हुए  स्थिति  की  समीक्षा  की
 और  रुपया-स्टिंग  दर  को  पुनर्निर्धारण  पूर्व  की
 दर  के  अनुसार  बनाये  रखने  का  निर्णय  क्या  ।

 इसका  अभिप्राय  यह  हुआ  कि  अमरीकी  डॉलर
 के  चुका बले  में  रुपये  के  मूल्य  में  मोटे  तौर  पर

 3  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो  गयी  ।  चूकि  डालर  के

 अवमूल्यन  के  साथ-साथ  अन्य  बड़े  देशों  को  मुद्राओं
 की  विनिमय-दरों  में  भी  परिवर्तन  हुआ  है,
 इसलिये  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  पर  परिव॑र्तनों  का
 जो  कुल  मिलाकर  प्रभाव  पड़ा  है,  उस  पर  केवल
 रुपया-डालर  दर  में  हुए  परिवर्तन  के  संदर्भ  में

 ही  विचार  नही  किया  जा  सकता  ।  अभी  यह
 ठीक-ठीक  कहना  समय-पूर्व  होगा  कि  हमारी
 अर्थ-व्यवस्था  पर  इन  परिवर्तन  का  कुल
 मिलाकर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा।  किन्तु  यह  महसूस
 किया  जाता  है  कि  इन  परिवर्तनों  के  संयुक्त
 परिणाम  के  रूप  में  अधिकतर  औद्योगीकृत  देशों
 के  मुकाबले  में  कुल  मिलाकर  हमारी  प्रति-
 योगिता  मूलक  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।  डालर

 अवमूल्यन  के  संदर्भ  मे  रुपये  के  विनिमय  दर  के
 संबंध  मे  हमारा  निर्णय  निर्यात  की  आमदनी

 बढ़ाकर  तथा  आयात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के

 स्थान  पर  देश  में  वैसी  वस्तुओं  का  उत्पादन

 बढ़ाकर  आत्म-निर्भरता  को  बढ़ावा  देने  के

 हमारे  बुनियादी  उद्देश्य  के  संदर्भ  में  और  हमारे
 आयातों  तथा  निर्यातकों  को  किसी  प्रकार  की
 परेशानी  से  यथासंभव  अधिक  से  अधिक  बचाने
 की  दृष्ठि  से  किया  गया  है।  अलग-अलग  वस्तुओं
 तथा  मंडियों  के  संबंध  मे  स्थिति  पर  बराबर
 नजर  की  जा  रही  है  और  प्रतिकूल  प्रभावों  का
 यदि  कोई  हो,  प्रतिकार  करने  के  लिये  आवश्य-

 कतानुसार  कदम  उठाये  जायेंगे  ।

 Theft  of  Army  Maps  from  Halwara

 $43.  SHRI  AMAR  NATH  CHAWLA  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE

 aod
 leased

 to  refer  to  the  reply  given  to  Unst  Ques-
 tion  No.  870  on  the  26th  November,  1971
 regarding  theft  of  Army  Maps  from  Halwara
 and  state  ;  '
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 (a)  whether  the  investigation  of  the  case
 has  since  been  completed;

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof  and  the
 action  taken  against  the  persons  responsible
 therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  and  (9).  The
 ivestigation  has  since  been  completed.  The
 case  is  now  under  trial.

 World  Bank  President's  Visit
 te  India

 344.  SHRI  BIREN  DUTTA  :
 SHRI  PILOO  MODY  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  ‘be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Prime  Minister  and  other
 representatives  of  Government  held  tatks
 with  the  World  Bank  President  Mr.  Robert
 McNamara,  during  the  latter's  recent  visit  to
 Delhi;

 (b)  if  so,  the  gist  of  the  discussions;  and

 (c)  the  outcome  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  ९.  8.  CHAVAN)  :  (a)  ५७०  (c).  Dis
 cussions  with  the  President  of  the  World
 Bank  related  to  the  general  econmic  situation
 in  the  country,  the  progress  of  the  Fourth
 Plan  and  the  role  of  the  World  Bank  and  its
 affiliate,  the  International  Development  As-
 sociation  (IDA)  in  assisting  India’s  economic
 development.  Since  no  specific  proposals  were
 discussed,  there  is  no  question  of  any  out-
 come,

 Violation  of  Indian  Air  Space  by
 Pak  Air  Force

 545,  SHRI  0.  ४.  KRISHNAN  :  Will
 the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 state;

 (a)  whether  Pakistani  Air  Force  planes
 itittuded  into  the  Indian  air  space  after  the
 ¢hd  of  the  recent  Indo-Pak  war;  and



 vr  Written  Answers

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Govern-
 ment  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Our  security  forces  are  vigilant  and
 all  precautions  and  measures  are  taken  to
 meet  the  air  space  violations.

 Shortage  of  Small  Coins

 546.  SHRI  6.  Y.  KRISHNAN  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  te  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  have  asked  the
 Central  Bureau  of  Investigation  to  inquire
 into  the  current  shortage  of  small  coins  in
 the  country;  and

 (b)  if  so,  the  findings  in  this  regard  and
 the  steps  Government  have  taken  to  case
 the  shortage  of  small  coins  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  No,  Sir,

 (b)  The  steps  taken  by  Government  to
 ease  the  shortage  of  small  coins  have  been
 indicated  in  the  statement  laid  on  the  Table
 of  the  House,

 Statement

 The  shortage  of  small  coins,  which  was
 acutely  felt  in  the  year  1970-71,  has  con-
 siderably  eased  during  971-72,  The  steady
 improvement  has  been  possible  due  to
 Government  Mints  having  increased  the  pro-
 duction  of  small  coins  sizably  and  the
 Reserve  Bank  of  India  rushing  additional
 supplies  to  scarcity  areas  at  quick  notice.
 The  Alipore  and  Hyderabad  Mints  have  been
 working  60  hours  a  week  since  October/
 November,  1970.  The  Bombay  Mint,  was
 pat  on  two  shift  working  of  9  hours  each
 per  day  from  July,  4970  and  is  continuing
 to  operate  on  this  basis  with  additional  man-
 power  inducted  in  the  coinage  sectigns  from
 Jaunary,  97I.  As  a  result  of  these  किक
 gures,  the  average  daily  output  of  coins  in
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 the  Mints  which  was  about  42  lakh  pieces  a
 day  in  August,  970  had  risen  to  about  65
 lakh  pieces  per  day  by  December,  O71.  The
 tempo  of  production  is  being  consistently
 maintained.  Steps  have  also  been  taken  to
 reform  the  coinage  alloys  in  order  to
 eliminate  the  risk  of  the  coins  being  diverted
 for  melting.  These  include  minting  of  20p.
 coins  in  Aluminium-Magnesium  instead  of  in
 Aluminium-Bronze  from  October,  1971;
 resumption  of  minting  of  25p.  coins  from
 December,  97  but  in  cupro-nickel  instead
 of  pure  nickel;  discontinuance  of  minting  of
 20p.  coins  in  Aluminium-Bronze  which  were
 prone  to  diversion  for  melting  and  minting
 of  50p.  coins  in  cupro-nickel  instead  of
 in  pure  nickel  from  January,  972.  The
 Small  Coins  (Offences)  Act,  97  was
 brought  on  the  statute  book  on  lith  Decem-
 ber,  oT)  providing  for  deterrant  penal
 action  against  those  who  melt  small  coins  or
 hoard  them  with  the  intention  of  melting.

 Proposal  to  take  over  Foreign
 Drug  Firms

 ‘547,  SHRI  GY.  KRISHNAN  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  issued
 directions  to  the  foreign  drug  firms  to  reduce
 their  investments;

 (b)  whether  there  is  any  proposal  under
 Government's  consideration  to  take  over  the
 foreign  firms  under  their  control;  and

 (c)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):
 (a)  No  specific  directions  have  been  issued  to
 foreign  drug  firms  as  such  to  reduce  their
 investments,  but  certain  guid-lines  have  been
 evolved  by  Government  for  reduction  of
 non-residential  share  holding  in  foreign  firms
 {including  drug  firms)  in  cases  where  induc-
 tion  of  further  equity  capital  by  outside
 borrowing  is  involved,

 (0)  No,  Sit.

 (c)  Does  not  arise.
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 Control  on  Bank  Advances  against
 Sugar,  Gur  and  Khandsari

 548.  SHRIMATI  BIBHA  GHOSH
 GOSWAMI  :

 SHRI  SOMNATH  CHATTER-
 JEE  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Reserve  Bank  has  failed
 to  tighten  control  on  Bank  advances  against
 sugar,  gur  and  khandsari;

 (b)  whether  sugar  prices  have  gone  up
 due  to  lack  of  timely  action  on  the  part  of
 Reserve  Bank;  and

 (c)  the  action  taken  by  Government  to
 reduce  the  sugar  price  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANIRAO  CHAVAN)  :  (a)  and  (७).
 No,  Sir.  Reserve  Bank  of  India  takes  suitable
 steps  from  time  to  time  to  so  regulalate  the
 credit  control  to  ensure  that  bank  finance  is
 utilised  for  genuine  productive  and  distribu-
 tion  purposes  and  that  hoarding  and  specula-
 tive  practices  arc  kept  in  check.

 The  increase  in  prices  in  sugar  is  not  due
 to  restriction  of  credit,  but  can  be  attributed
 to  many  other  factors  like  higher  cost  of
 production,  higher  price  to  cane,  shortfall  in
 the  production  of  sugarcane  etc.

 As  to  the  contro!  by  Reserve  Bank  of
 India,  minimum  margin  in  respect  of  sugar
 dealers  has  been  raised  by  the  Reserve  Bank
 of  India  on  December  27,  97  to  65%.  A
 minimum  rate  of  intrerest  of  2°%,  also  has
 been  specified.  Banks  have  also  been  advised
 not  to  extend:  credit  facilities  for  long
 periods  to  sugar  dealers  so  as  to  ensure  that
 the  stooks  move  at  a  reasonable  pace.

 As  regards  sugar  mills,  banks  have  been
 asked  by  the  Reserve  Bank  of  India  to  maintain
 the  usual  margins  on  stocks.  In  addition
 banks  are  also  required  to  charge  a  minimum
 targin  of  40%  on  advances  against  lapsed
 quotes  of  sugar  with  a  permissible  shoréfall
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 upto  10%  of  the  quantity  of  sugar  notified
 to  be  released.  A  minimum  margin  of  65% is  required  to  be  maintained  on  advances
 against  sugar  stocks  which  have  left  the
 factory  or  mill  premises  and  on  which  excise
 duty  has  been  paid;  these  advances  will  also
 attract  minimum  rate  of  interest  at  2°%,
 Reserve  Bank  has  also  advised  the  banks  to
 raise  the  minimum  margin  by  5  to  0  per
 cent  in  the  case  of  advances  to  sugar  mills
 where  there  is  evidence  of  the  lapse  of  re-
 leased  quota  by  the  sugar  mills.

 (c)  Government  has  taken  a  number  of
 steps  to  ensure  equitable  distribution  of  sugar
 throughout  the  year.  To  ensure  regular
 supply  in  the  market,  3°25  lakh  tonnes  of
 sugar  is  released  every  month.  The  period
 for  which  the  sugar  released  could  be  sold
 has  been  reduced  from  45  days  to  30  days.
 Certain  restrictions  have  also  been  put  on
 dealers  and  they  are  required  to  sell  at  least
 20%,  of  the  quota  released  within  each
 week,  Quantitative  restrictions  have  been
 imposed  on  the  holding  of  stocks  by  sugar
 dealers  to  check  the  rise  in  price.  The  manu-
 facturers  have  agreed  to  release  60%  of
 the  monthly  sugar  quota  for  sale  at  a  rate  of
 Rs,  50  per  quintal,  exclusive  of  excise  duty
 for  distribution  through  fair-price  shops.
 Movement  of  sugar  by  licensed  sugar  dealers
 form  one  State  tothe  other  has  also  been
 banned.  Restrictions  have  also  been  imposed
 on  inter-State  movement  of  khandsari,
 bura  etc,

 Decision  to  operate  Air-Buses/Air
 Taxis  from  Safdarjang  Airport

 549.  SHRI  VEKARIA  :  Will  the  Minis-
 ter  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  decision  has  been  taken
 to  operate  air-buses  or  air  taxis  from  Safdar-
 jung  Airport,  New  Delhi;  and

 (b)  if  so,  the  time  when  it  is  likely  to
 be  implemented  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise,
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 Leakage  of  Foreign  Exchange  through
 Invoice  Manipulation

 550.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :
 SHRI  NIHAR  LASKAR  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  decisions  taken  by  Government
 on  the  various  recommendations  made  by
 the  Study  Team  on  the  leakage  of  foreign
 exchange  through  invoice  manipulation;  and

 (b)  the  progress  made  so  far  in  imple-
 menting  the  recommendations  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH):  (a)  and  (0).  Of  the  220  recome
 mendations  made  by  the  Study  Team  on
 Leakage  of  Foreign  Exchange  through
 Invoice  Manipulation,  decisions  have  been
 taken  on  68  recommendations;  of  these  3
 have  not  been  accepted,  others  have  been
 accepted  either  wholly  or  in  principle  or
 with  some  modification,

 The  recommendations  relate  to  different
 matters,  legislative,  procedural,  administra-
 tive  and  organisational,  and  therefore,  call
 for  different  types  of  implementa!  action.
 Appropriate  action  is  being  taken  by  the
 concerned  Minustries/Departments  on  the
 accepted  recommendations  according  to  their
 nature  and  content.

 Memorandum  from  Petrol  Dealers

 Associatt
 ‘on

 ‘55k.  SHRI  SHASHI  BHUSHAN  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  recently
 received  a  Metnorandum  from  the  Petrol
 Dealers  Association;

 (9)  if  so,  the  gist  thereof;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto?

 THE  MINISTER  OF  AW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
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 CALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALE):  (a)  Yes,
 Sir.

 (b)  They  have  represented  against  the
 increases  effected  by  Burmah-Shell  in  the
 throughput  licence  fee  of  their  dealers  on
 the  sale  of  petro!  and  high  speed  diesel  oil.

 (c)  The  question  of  the  licence  fees
 charged  by  companies  from  their  dealers,  is
 a  matter  to  be  settled  between  the  two
 parties.

 Nationalisation  of  Foreign
 Oil  Refineries

 552.  SHRI  BUOY  MODAK  :
 SHRI  SAMAR  MUKHERJEE  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  any  pro-
 posal  to  nationalise  the  foreign  owned  Oil
 Companies  and  Refineries  m  the  near  future;
 and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALE)  :  (a)  and
 (b).  While  there  are  no  immediate  proposals
 for  nationalising  the  refineries  and  other
 operations  of  the  foreign  oil  companies,  8
 detailed  study  has  been  undertaken  of  the
 varies  alternatives  open  to’  the  Govern-
 ment  to  deal  with  the  question  of  refinery
 agreements  and  other  connected  matters  in
 their  entirely.  When  this  study  is  completed
 a  final  view  will  be  taken  in  this  matter.

 Time  Schedule  of  Indian  Airlines
 Flights  from  Kerala

 553.  SHRI  C.  JANARDHANAN  :  Will
 the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  received
 any  complaints  recently  regarding  the  time
 achedule  of  the  Indian  Airlines  Sights
 connecting  Kerala  cities  with  outside;  and
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 (b)  if'so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 °
 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND

 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  Yes  Sir.

 (b)  The  present  time  schedules  have
 been  fixed  after  taking  into  account  all  rele-
 vant  factors  including  availability  of  aircraft
 and  optimum  utilisation.  They  are  kept
 under  careful  review,  but  it  is  not  desirable
 to  change  schedules  too  often  as  that  causes
 considerable  dislocation,  specially  to  tourists.

 Indo-Nepal  Air  Transport  Agreement

 554.  SHRI  M.  M.  JOSEPH  :  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA-
 TION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  fresh  talks  between
 India  and  Nepal  were  held  recently  to  review
 the  air  transport  agreement  between  the  two
 Countries;  and

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Financial  Assistance  to  West  Bengal

 555.  SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  West  Bengal  is  now  facing  a
 Serious  economic  crisis  and  that  it  has  a
 running  deficit  of  Rs.  50  crores  for  the
 Current  year;

 (०)  whether  the  State  Government  has
 approached  the  Central  Government  for
 assistance;  and

 (c)  if  so,  the  decision  taken  in  this
 regard  ?
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 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  to  (c).  Government  are  fully
 awaie  of  the  economic  situation  in  West
 Bengal.  As  regards  the  deficit  in  the  State
 budgetary  resources  in  971-72,  the  actuals
 would  be  known  only  after  the  close  of  the
 financial  year.

 The  State  Government  have  from  time
 to  time  been  requesting  for  assistance  for
 Covering  their  budgetary  deficits.  However,
 a  deficit  does  not  by  itself  qualify  for  any
 Special  assistance.  During  the  Fourth  Pian
 Period,  Government  of  India  are  providing
 Special  accommodation  (by  way  of  foans)
 to  those  States,  including  West  Bengal,
 which  may  be  assessed  by  the  Planning
 Commission  to  have  inescapable  gaps  in
 resources.  The  quantum  of  accommodation
 to  be  given  to  the  State  Government  cach
 year  is  fixed  after  taking  into  account  the
 recommendations  of  the  Fifth  Finance  Com-
 mussion  and  the  assessment  of  the  Planning
 Commission  in  regard  to  unavoidable  non-
 plan  commitments,  the  scope  of  economies
 in  non-plan  expenditure,  the  efforts  to
 improve  the  revenues  and  tax  collections  ard
 mobilisation  of  other  normal  budgetary
 resources  by  the  State  Government.

 Promotion  of  Non  Commissioned
 Officers

 556.  SHRI  MANORANJAN  HAZRA  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  the  number  of  Non-Commissioned
 personnel  in  the  Army  who  have  been  pro-
 moted  as  Commissioned  Officers  in  the  years
 1969-70  and  1970-71  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):

 1969-70  ve  308
 1970-71  tee  283

 Devaluation  of  Indian  Rupee

 557,  SHRI  0.  K.  PANDA:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government’s  attention  has
 been  drawn  to  the  report  ‘Economist  secs
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 another  devaluation  coming’  appearing  in
 the  “Hindustan  Times”  dated  the  2ist
 January  1972;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)
 and  (b).  Government  are  aware  of  the  news
 report.  Whatever  may  be  the  views  or  judge-
 ment  of  a  particular  economist,  Government
 has  no  intention  whatsoever  of  resorting  to
 devaluation.

 Proposal  for  Naval  Training  Centre
 Near  Chilke  Lake

 558.  SHRI  D  K.  PANDA:  Will  the
 Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  state
 whether  Chilka  Lake  has  been  selected  as  a
 new  site  for  naval  training  school  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  Yes,  Sir.

 Setting  up  of  Corporation  to  Stabilise
 Prices

 559.  SHRI  D.  K.  PANDA  :
 SHRI  V.  MAYAVAN  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  plea-
 sed  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  before
 Government  to  set  up  an  autonomous  Cor-
 poration  to  stabilise  the  price  line;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;  and

 (०)  when  the  Corporation  is  expected  to
 be  set  up  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  to  (०),
 It  is  the  constant  endeavour  of  the  Govern.
 ment  to  prevent  any  undue  rise  in  prices.
 There  is  already  inexistence  a  net-work  of
 fair  price/ration  shopsfor  distributing  major

 foodgreins  and  sugar.The  question  of  extend-
 ing  the  scope  of  the  public  distribution
 system,  and  of  devising  suitable  operational
 arrangements  in  this  regard,  is  under
 consideration.
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 Offer  by  Nigeria  for  Supply  of  Crude
 Oil  to  India

 560.  SHRI  D.  K.  PANDA  :
 SHRI  BANAMALI  PATNAIK  :

 Will  the  Minister  af  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Nigeria  has  offered  to  sell
 crude  oil  to  India  and  whether  a  Nigerian
 Delegation  visited  India  recently  in  this
 Tegard;  and

 (b)  if  so,  the  terms  offered  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALE)  :  (a)  and
 (b).  A  four-member  Nigerian  Delegation
 visited  India  in  February,  3972  and  had
 wide  ranging  discussions  on  subjects  of
 mutual  interest,  including  the  possibility  of
 import  of  crude  oil  from  Nigeria.  However,
 nO  concrete  proposal  for  import  of  crude  oil
 from  Nigeria  was  made  by  the  Delegation.

 Submission  of  report  by  Third  Pay
 Commission

 ‘561.  DR.  RANEN  SEN  :
 SHRI  0.  क्,  JADEJA  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleas-
 ed  to  state:

 (a)  how  far  the  work  of  the  Third  Cen-
 tral  Pay  Commission  has  progressed;  and

 (b)  when  the  Commission  is  expected  to
 submit  its  final  report  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  and  (b).  A  number  of  memo-
 randa  were  received  by  the  Pay  Commission
 for  consideration,  including  about  2500
 received  from  Federations/Unions  of  Govt.
 employees  alone.  Replies  have  also  been
 received  in  response  to  the  questionnaire
 issued  by  the  Commission  from  the  Unions/
 Associations  of  Govt.  employees  and  others,
 including  Government  Departments,  The
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 Commission  have  also  held  discussions  with
 representatives  of  well  over  400  Unions/
 Associations/Federations  of  Government  em-
 ployees  by  the  end  of  December,  O71,  They
 are  now  engaged  in  having  discussions  with
 official  witnesses,  including  Secretaries  to
 Govt.  of  India,  Heads  of  Departments,  etc.
 Thereafter  the  Commission  intend  having
 discussions  with  representatives  of  the  State
 Governments  also.  The  Commission  will
 require  some  time  to  finalise  their  study  of
 all  this  voluminous  material  before  drawing
 up  their  recommendations.

 The  Commission  are  making  every  effort
 to  complete  their  work  as  early  as  possible.

 Concentration  of  Audit  Work  in  the
 Hands  of  a  Few  Big  Firms

 562.  DR,  RANEN  SEN:  Will  the  Minis-
 ter  of  COMPANY  AFFAIRS  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  the  audit  work  of  both
 public  and  private  sectors  is  concentrated  in
 the  hands  of  a  few  big  firms;

 (b)  whether  Government  propose  to  take
 measures  to  break  the  concentration  in  audit;
 and

 (c)  if  so,  what  are  the  measures  Govern-
 ment  propose  to  take  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  RAGHUNATHA  REDDY:
 (a)  It  has  been  brought  to  the  notice  of
 Government  that  a  smalf  number  of  firms
 of  Chartered  Ascountants  have  secured  the
 major  portion  of  the  audit  work  in  the  cor-
 porate  sector.

 (b)  and  (०),  The  matter  is  under  consi-
 deration.

 Redaction  in  Imports  of  Crude  Oil
 by  Foreign  Oil  Companies

 $63.  DR.  RANEN  SEN  :  Will  the  Mini-
 ster  of  PETROLEUM  AND  CHEMICALS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  foreign  Oj]  Companies  have
 devided  to  reduce  import  of  crude  oil  from
 thely  sources;
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 (9)  the  reasons  given  by  them  therefor;
 and

 (c)  its  effect  on  production  of  Petroleum
 in  India  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  फ.  R.  GOKHALE):  (a)  and
 (b).  The  price  of  crude  oil  is  posted  in  terms
 of  Dollars.  Soon  after  the  devaluation  of  the
 dollar,  the  Organisation  of  Petroleum  Export-
 ing  Countries  asked  the  oil  companies  to
 increase  the  “posted”  prices  of  crude  oil  to
 the  extent  of  the  devaluation.  After  protracted
 negotiations  an  agreement  was  reached  bet-
 ween  OPEC  and  the  oil  companies  where-
 under  the  “posted”  prices  of  crude  oil  have
 been  increased  by  8°49°,,.  The  Oil  Companies
 have  intimated  that  their  crude  oil  suppliers
 have  consequently  increased  crude  prices  by
 1"  to  1१  cents  per  barrel  effective  from
 26th  January,  4972  as  these  amounts  repre-
 sent  the  actual  increases  in  the  tax  realisa-
 tions  of  the  oil  producing  countries.  The
 Government  have  not  accepted  this  increase,
 and  are  releasing  foreign  exchange  to  the
 three  foreign  oil  companies  on  the  basis  of
 the  earlier  price.  However,  the  oil  companies
 are  importing  lesser  quantity  of  crude  by
 charging  the  higher  price.

 (०)  This  will  result  in  the  reduction  of
 production  of  petroleum  products  which  is
 being  made  good  by  imports.

 Faulty  Design  of  Baraoni  Oil  Refinery

 565.  SHRI  R.  P.  YADAV:  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  base  or  plinth  of  Barauni
 Oil  Refinery  is  so  low  thut  flood  waters
 entered  the  Refinery  last  year  causing  stoppage
 of  production;

 (७)  whether  it  was  due  to  any  defect  in
 the  design  of  the  Factory;  and

 (@)  ह 6  Hy  whether  remedial  measures  have
 been  taketi  in  the  matter  7
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 THB  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.  कर.  GOKHALE):  (a)  No,
 Sir.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.

 Number  of  Pakistani  Planes  Shot
 Down  in  Indo-Pak  War  (1971)

 366,  SHRI  २.  P.  YADAV:  Will  the
 Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  Pakistani  planes  shot
 down  during  the  last  war;  typewise;  and

 (b)  the  number  of  pilots  of  those  planes
 taken  into  custody  as  ?,  0.  Ws,  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (a)  49  Pakistani  Air
 Force  aircraft  were  shot  down  during  the
 last  war.  In  addition,  45  Pakistani  aircraft
 were  destroyed  on  the  ground.  As  most  of
 these  aircraft  were  destroyed  within  the
 Pakistani  territory,  it  is  not  possible  to  give
 full  type-wise  details,

 (b)  Four.

 Unearthing  of  Unaccounted  Money

 567.  SHRI  R.  P.  YADAV:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  chalked
 out  any  fresh  programme  to  bring  out  black
 money  from  film  stars;  industrialists  and
 businessmen;  and

 (b)  if  so,  the  steps  contemplated  in  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  and  (b).  The  problem  of
 black  money  has  been  constantly  engaging
 the  attention  of  the  Government.  The
 Direct  Taxes  Enquiry  Committee  was  appoin-
 ted  to  go  into  this  question.  Its  report  was
 received  in  December.  1971  and  is  being
 examined  by  the  Government.  Till  such
 time  as  the  examipation  is  completed,  it
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 is  nut  possible  to  state  the  action  which  is
 contemplated.

 Proposal  to  set  up  Tourists  Centres
 at  Patna,  Nalanda;  Vaishali

 and  Rajgir

 568.  SHRI  R  P.  YADAV:  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  a  proposal  to  set  up
 new  Tourists  Centres  at  Patna,  Nalanda,
 Vaishali  and  Rajgir;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;
 and

 (c)  when  it  is  likely  to  materialise  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (8)  to  (c),  It  is  proposed  to  construct  a
 Tourist  Reception  Centre  at  Patna  and
 cafeterias  at  Rajgir  and  Nalanda.  The
 work  will  start  as  soon  as  the  State  Govern-
 ment  transfers  the  sites  selected  for  them.

 Proposal  to  start  Helicopter  Service
 from  Madras  to  Mahabalipuram

 569.  SHRI  C.  CHITTIBABU  :  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA-
 TION  be  pleased  to  state  :

 i

 (a)  whether  there  is  any  proposal  to
 start  a  Heliccopter  service  from  Madras  to
 Mahabalipuram  via  Thirukkalugukunram
 for  the  benefit  of  foreign  tourists;  and

 (b)  if  so,  when  it  will  come  into  opera-
 tion  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR,  KARAN  SINGH):
 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  pot  arise.
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 Pilferage  of  Petroleum  Products  on
 Healdia-Berauni-Kanpur  Pipeline

 570.  SIIRI  C.  CHITTIBABU  :
 SHRI  AMAR  NATH  CHAWLA  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  cases  of  pilferage  of
 petroleum  products  in  the  Haldia-Barauni-
 Kanpur  pipeline  and  on  the  40  KM  stretch
 between  Jhajha  and  Madhupur  in  Bihar
 during  the  last  three  years;

 (b)  the  estimated  loss  in  terms  of  rupees
 and  the  amount  spent  on  repair  of  the
 Pipeline  tampered  with  by  cuiprts:

 (c)  the  total  number  of  days  when  entire
 Pipeline  remained  shut  down  for  repairs;  and

 (a)  the  steps  taken  to  protect  the  pipe-
 line  and  to  apprehend  the  culprits  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):
 (a)  In  all  0  cases  were  reported,  out  of
 which  8  cases  pertained  to  the  Jhajha
 Madhupur  section.

 (9)  Estimated  loss  due  to  —-  Rs,  37,080
 loss  of  products

 Cost  of  repairs  Rs,  30,000
 (approx)

 (c)  Haldia-Barauni  section  of  the  pipe-
 line  was  shut  down  for  a  total  number  of
 about  3  days  for  necessary  repairs.

 (9)  The  matter  has  been  reported  to  the
 local  Police  as  well  as  to  the  State  Govern-
 ment.  The  patrolling  in  the  area  has  been
 intensified.

 Committee  on  Overdrafts  by
 States

 511,  SHRI  BANAMALI  PATNAIK  :
 SHRI  RANA  BAHADUR  SINGH:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  3  Committee  ‘hag  deen
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 appointed  to  go  into  the  question  of  over-
 drafts  by  the  States;

 (b)  if  so,  the  constitution  and  terms  of
 reference;  and

 (c)  the  time  by  which  it  is  likely  to
 submit  its  report  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  and  (b).  The  reference  pre-
 sumably  i5  to  the  constitution  recenjly  of  a
 study  group  of  officers  of  the  Planning
 Commission,  the  Reserve  Bank  of  India  and
 the  Ministry  of  Finance.  This  study  group,
 which  has  been  set  up  on  an  informal  basis
 is  intended  to  keep  in  regular  contact  with
 the  State  Governments  regarding  their  ways
 and  means  situation  and  suggest,  as  and
 when  necessary,  appropriate  measures  for
 helping  them  to  avoid  funning  into  over-
 drafts,

 (c)  Does  not  arise.

 United  Nations  Development
 Programme  Report  on

 Tourism  in  India

 572.  SHRI  BANAMALI  PATNAIK  :
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  United  Nations  Develop-
 ment  Programme  Mission  on  Tourism  in
 India  has  suggested  the  establishment  of  an
 Indian  Tourism  Commission  absorbing  the
 present  Department  of  Tourism  and  the
 India  Tourism  Development  Corporation;

 (b)  the  salient  features  of  the  report
 made  by  the  said  Mission;  and

 (0)  the  recommendation  accepted  by
 Government  and  the  steps  taken  or  proposed
 to  be  taken  to  implement  them  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 4a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  other  salient  recommendations
 daal  with  matters  connected  with  the  formu-
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 Jation  of  a  national  tourism  plan,  attitudes
 towards  tourism,  organisational  arrangements
 investment  polices,  transport,  facilitation,
 accommodation,  tour  operations,  entertain-
 ment,  leakage  of  foreingn  exchange  from  Tou-
 tism  marketing,  research  and  statistics,  train-
 ing,  special  projects,  regional  cooperation,
 testaurants  and  food,  wild  life  tourism  etc.

 (c)  The  report  of  the  UNDP  Team  are
 being  given  due  consideration  while  formula-
 ting  and  implementing  tourism  schemes.

 Enquiry  against  Deputy  Marketing
 Manager  of  Fertilizer  Corporation

 of  India,  Trombay  for
 accepting  Bribe

 573,  SHRI  8,  K.  DASCHOWDHURY:
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  refer  to  the
 reply  given  to  Unstarred  Question  No.  827
 on  the  23rd  November,  970  regarding
 Enquiry  against  Deputy  Marketing  Manager
 of  Fertilizer  Corporation  of  India,  Trombay
 for  accepting  bribe  and  state  :

 (a)  whether  CBI  has  submitted  any
 report  in  the  matter;  and

 (b)  if  so,  the  main  featur
 the  action  taken  in  the  matter  ?

 thereof  and

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE)
 (a)  Yea.

 (७)  The  CBI  has  informed  the  Ministry
 that  on  completion  of  the  investigation  Shri
 P.  द  Mane,  former  Deputy  Marketing
 Manager,  F.  C.  l.,  Trombay  has  been  charge
 sheeted  on  3-6-1971  in  the  Court  of  the
 Special]  Judge,  Bombay.  The  charges  are
 under  Section  6]  IPC  and  Section  5(2)
 tlw  5(3)(d)  of  the  Prevention  of  Corruption
 Act.  The  case  is  pending  trial,

 Complaint  against  I.  0,  C.,,  Calcutta

 $m,  SHRI  8,  K,  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  received  any
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 complaint  against  the  Indian  Oil  Corporation
 at  Cakeutta  on  the  3rd  Octobery  970;

 (b)  if  so,  the  nature  of  the  complaint;
 and

 (¢)  the  action  taken  by
 thereon  ?

 Government

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALE)  :  (a)  Yes.

 (b)  and  (c).  The  complaint  related  to  cer-
 tain  alleged  irregularities  in  the  Indian  Qil
 Corporation’s  activities  Government  have
 examined  this  matter  in  consultation  with  the
 Chairman,  Indian  Oil  Corporation  and  have
 suitably  eaplained  the  position  to  the
 complainant.

 Opening  of  Branches  of  Nationalised
 Banks  at  Dewanhat  and

 Pandibari,  Cooch
 Behar

 575.  SHRI  8,  K.  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred
 Question  No.  4427  on  the  9th  July,  971,
 and  state  :

 (a)  whether  Government  have  since
 taken  any  decision  to  open  btanches  of
 nationalised  banks  at  Dewanhat  and  Pandi-
 bari  in  the  District  of  Cooch  Behar  (West
 Bengal);  and

 (b)  if  so,  the  name  of  the  bank  and  how
 soon  the  Branches  wiil  actually  be  opened  ?

 t
 THE  MINISTER  OF  FINANCE

 Te. YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  and  (b).
 The  survey  of  the  district  o  Cooch-Behar  to
 identify  ‘growth  centres  for  opening  new
 bank  offices  bas  not  yet  been  completed.
 However,  survey  has  now  been  taken  np  to
 examine  the  question  of  opening  offices  at
 the  centres  mentioned  by  the  Hon,  Member,
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 Appointment  of  Educational  Advisers
 in  Ministry  of  Education

 576.  SHRI  B.K.  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  Whether  the  Ministry  of  Education
 has  sent  a  proposal  to  his  Ministry  for
 appointment  of  some  Educational  Advisers;

 (b)  if  so,  what  will  be  the  approximate
 expenditure  involved  in  the  form  of  salary
 and  other  uliowances  on  these  posts:  and

 (c)  the  reasons  for  incurring  the  expendi-
 ture  in  view  of  the  present  need  for
 economy  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)
 Yes,  Sir.

 (0)  Rs,  1:80  lakhs  per  annum  approxi-
 mately.

 (c)  No  expenditure  has  been  incurred  so
 far  as  the  proposal  of  the  Education  Ministry
 is  still  under  consideration.

 Work  by  Border  Roads  Organisation
 on  Cooch  Behar-Fulbari-

 Rangpur  Road

 577,  SHRI  B.  K.  DASCHOWDHURY  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  attention  of  Government
 has  been  invited  to  the  extremely  bad  condi-
 tion  of  the  Cooch  Behar-Fulbari-Rangpur
 Road  via  Dinhata  in  the  District  of  Cooch
 Behar,  West  Bengal;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government
 thereto;  and

 (©)  whether  the  said  road  will  be  taken
 up  by  Boarder  Roads  Organisation  for
 metalling  and  other  improvements  7

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 SHRI  JAGIIVAN  RAM)  :  @  to  (c).  The
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 attention  of  the  Honourable  Member  is
 invited  to  the  answer  given  to  Unstarred
 Question  No.  5903  on  26th  July,  1971.

 Proposal  for  strengthening  Indian
 Navy

 578.  SHRI  MUKHTIAR  SINGH
 MALIK  :

 SHRI  RAJDEO  SINGH  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  under
 consideration  of  Government  to  strengthen
 and  modernise  the  Indian  Navy;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  It  will  not  be  in  public  interest  to
 disclose  the  information.

 Proposal  to  Manufacture  Naclear
 Bembs

 579.  SHRI  FATESINGHRAO  GAEK-
 WAD  :  Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  recent  war  with  Pakistan
 has  brought  out  the  necessity  for  India  to
 have  more  modern  weapons;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose
 to  embark  upon  the  manufacture  of  nuclear
 bombs;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  Equipping
 the  Army  with  modern  weapons  is  a  conti-
 nuous  process,  The  experience  gained  in  the
 recent  operations  would  be  taken  into  consi-
 deration  in  modernising  the  army's  weapons
 and  equipment.

 (b)  and  (©).  Government’s  policy  with
 regard  to  production  of  nuclear  weapons  has
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 been  explained  to  the  House  on  many  occa-
 sions.  It  is  to  use  nuclear  energy  for  peace-
 ful  purposes  only.  Government  believe  that
 the  defence  of  our  borders  can  be  best
 ensured  by  adequate  military  preparedness
 based  on  conventional  weapons.  In  their
 view  the  possession  of  nuclear  weapons  is  no
 substitute  for  such  military  preparedness.

 Settlement  of  Claims  of  War  Widows

 580.  SHRI  FATESINGHRAO
 GAEKWAD  :

 DR.  KARNI  SINGH  :

 Wili  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  ;

 (a)  the  total  number  of  claims  preferred
 by  the  war  widows;

 (b)  how  many  of  them  have  since  been
 settled;  and

 (c)  the  steps  being  taken  for  the  expedi-
 tious  settlement  of  the  pending  claims  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  to  (c).  As  an
 interim  measure,  Government  have  sanctioned
 payment  of  full  pay  and  allowances  for  the
 months  of  December,  974  and  January,
 972,to  the  families  of  servicemen  killed
 in  action.  Government  orders  sanctioning
 liberalised  pensionary  awards  under  the
 Scheme  for  the  rehabilitation  of  war  widows
 and  war  disabled  servicemen  were  issued  on
 (24,2.72,  The  authorities  concerned  are
 taking  action  to  arrange  for  disbursement  in
 accordance  with  the  orders.  The  need  for
 sanctioning  pensions  urgently  has  been
 impressed  upo i"  them.  Information  regard-
 ing  the  total  number  of  claims  preferred  by
 the  war  widows  and  the  number  settled  so
 far  is  not  available.

 Agreements  with  Foreign
 Oil  Companies

 ‘581,  SHRI  N.  K.  SANGHI  :
 SHRI  VARKEY  GEORGE  :

 Will  the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  propose  to
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 revise  the  existing  agreements,  with  foreign
 Oil  Companies,  particularly  the  provision
 which  give  them  the  right  to  import  Crude
 for  their  own  Refineries,  in  view  of  the
 continuous  rise  in  the  price  of  Crude  from
 the  Persian  Gulf  area;  and

 (b)  if  so,  an  outline  of  the  proposal  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALF):  (a)  and
 (b).  A  detailed  study  has  been  undertaken
 of  the  various  alternatives  open  to  the
 Government  to  deal  with  the  question  of
 refinery  agreements  and  other  connected
 matters  in  their  entirety.  This  examination
 is  being  made  after  taking  into  account  all
 possible  considerations,  When  this  study  is
 completed  in  consultation  with  the  concemned
 ministries  a  final  vicw  will  be  taken.  It
 would  not  be  in  the  public  interest  to  dis-
 close  any  details  at  this  stage.

 Bank  Loans  to  Farmers

 582,  SHRI  N.  K.SANGHI:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  bank  loans  to  farmer
 and  professionals  have  failed  to  grow  at  |  the
 desired  pace  during  the  last  three  years;

 (b)  whether  recently  an  enquiry  into  the
 matter  was  held  to  find  out  the  causes  there-
 for;  and

 (०७  it  so,  the  findings  of  the  enquiry  and
 the  action  taken  to  improve  the  situation  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  No,  Sir.

 From  the  following  table  it  will  be  observed
 that  amount  of  outstandings  of  direct  adven-
 ces  to  farmers  and  of  professionals  and  self
 employed  persons  from  commercial  banks
 show  a  constant  increase  during  the  period
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 between  June,  969  and  November,  971

 June  969

 Direct  finance  to  farmers  53,59°0
 Professional]  and  7  self-

 employed  persons  33°]

 (b)  and  (c).  Even  though  no  need  has
 been  felt  for  an  enquiry  as  such  the  position
 of  bank  advances  to  the  hitherto  neglected
 sectors  including  agriculture,  professionals
 and  self  employed  persons,  i8  reviewed  from
 time  to  time  and  the  banks  are  asked  to  give
 priority  to  such  lending.

 Arrears  of  Income  Tax

 583.  SHRI  N.  K.  SANGHI  :  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  total  amount  of  arrears  of
 Income-tax  as  on  3ist  March,  970  and
 the  amount  of  arrears  relating  to  assessment
 years  prior  to  1965-66;

 (b)  how  much  demand  was  created  du-
 ring  the  current  financial  year  ended  on
 34st  March,  1971;

 (c)  year-wise  figures  for  assessment  years
 1966-67,  1967-68,  1968-69  and  1969-70;
 and

 (d)  the  arrears  of  advance-tax,  if  any,  on
 3ist  March  97  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  Amount  of  net  arrears  of
 income-tax  outstanding  as  on  3ist  March,
 970  was  Rs.  507°9  crores.

 As  the  statistics  relating  to  income-tax
 are  maintained  financial  year-wise  and  not
 according  to  assessment  years  the  arrears
 relating  to  assessment  years  prior  to  965-66
 as  asked  for  are  not  available.

 The  extent  of  the  demand  raised  prior
 to  1965-66  which  is  remaining  uncollected

 PHALGUNA  27,  893  (SAKA)  Written  Answers  34

 (latest  available)  :—
 (Rs.  in  lakhs)

 Amount  of  loans  outstanding  as  on

 June  970  June  97]  Nov.  974

 ,83,98°0  2,36,35°0  2,58,19  0

 6,749  8,58,0  9,26°0
 (upto  Septem-
 ber,  97)

 and  is  included  in  this  amount  is  not  readily
 available.  The  information  is  being  collected
 and  will  be  placed  on  the  table  of  the  House.

 (b)  Demand  of  income-tax  created  du-
 ring  the  financial  year  ended  3ist  March,
 97I  was  Rs.  780°65  crores.

 (c)  As  mentioned  in  reply  to  part  (a)  of
 the  question,  the  statistics  are  not  maintained
 according  to  assessment  years  and,  therefore,
 yearwise  figures  for  assessment  years  966-67
 to  1969-70,  are  not  available.  However,  the
 demand  raised  during  the  financial  years
 1966-67  to  969-70  are  as  under  ;

 Demand  raised
 (in  crores  of  rupees)

 Financial  Year

 1966-67  §22°49
 ‘1967-68  (581:86.
 1968-69  677°60
 1969-70  73°53

 (da)  Arrears  of  advance-tax  as  on
 31-3-1971  were  Rs.  63°86  crores.

 Presentation  of  I,  O.C’s  Case  before
 Pipeline  Enquiry  Commission

 584.  SHRI  SARJOO  PANDEY:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Indian  Oil  Corporation
 has  been  asked  by  Justice  J.  M.  Takru
 to  appoint  a  new  person  to  present  the
 Corporation's  case  before  the  Pipelines  En-
 quiry  Commission;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICB  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
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 CALS  (SHRI  H.  7२.  GOKHALE):  (a)  and
 (b).  On  an  objection  raised  before  the  Pipline
 Enquiry  Commission  on  !5th  January,  972
 by  the  counsel  for  the  National  Committee,
 constituted  to  assist  the  Pipelines  Enquiry,
 the  Commission  while  rejecting  the  objection,
 observed  that  either  the  Board  of  IOC
 should  permit  its  Managing  Director  to  do
 all  such  things  in  connection  with  the  enquiry
 as  were  prmitted  to  him  by  law  or  if  for
 some  reason  the  Board  was  unable  to  place
 complete  confidence  in  its  Managing  Direc-
 tor  in  the  discharge  of  his  duties  before  the
 Commission  it  should  make  some  other
 arrangement  in  this  connection.  Thereupon,
 the  IOC  Board  passed  a  resolution  on
 22.1.1972  fully  authorising  the  Managing
 Director  IOC  (Refineries  &  Pipelines  Divi-
 sion)  to  deal  with  all  matters  coming  before
 the  Commission  and  to  sign  and  file  any
 affidavits,  documents  etc.

 Setting  up  of  an  autonomous
 Organisation  for  Major

 Airports

 585.  SHRIMATI  SAVITRI  SHYAM  :
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  set  up  an
 autonomous  organisation  to  take  charge  of
 major  airports  in  the  country;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  the  functions  of  the  organisation;  and

 (d)}  how  it  will  improve  the  present
 traffic  facilities  available  to  the  passengers  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 (a)  and  (b).  In  view  of  the  rapid  develop-
 ment  in  Civil  Aviation,  both  as  regards
 capacity  and  speed  of  future  aircraft,  it  was
 considered  necessary  that  a  commercially
 Oriented  organisation  should  be  set  up  with
 adequate  autonomy  and  flexibility  to  provide
 the  necessary  dynamism  for  the  development
 and  management  of  our  International  air-
 ports.  Accordingly,  the  international  Air-
 ports  Authority  of  India  has  teen  constituted
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 with  effect  from  1.2.1972  under  the  Inter-
 national  Airports  Authority  Act,  971.

 (c)  and  (d).  The  Authority  will  be  res-
 ponsible  for  the  management,  operations  and
 development  of  the  four  international  airports
 at  Bombay,  Calcutta,  Delhi  and  Madras  and
 will  provide  at  the  airports  such  services  and
 facilities  as  are  necessary  for  the  efficient
 operations  of  air  transport  services.

 Reduction  in  Price  of  Darius  Crade
 by  National  Iranian  Oil  Company

 586.  SHRI  BAKSHI  NAYAK:  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  National  Iranian  Oil
 Company  has  agreed  to  reduce  the  price  of
 Darius  Crude  being  supplied  to  the  Madras
 Oil  Refinery  ;

 (b)  if  so,  the  extent  of  reduction:  and

 (c)  the  extent  to  which  Government  are
 likely  to  be  benefited  as  a  result  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):  (a)  to
 (c).  In  negotiations,  the  Company  has  agreed
 to  discounts  ranging  from  approximately
 6  cents  to  7  cents  per  barrel  of  crude  oil
 supplied  to  Madras  Refinery.  The  saving
 on  this  account  is  likely  to  be  of  the  order
 of  $4°33  million  up  to  the  end  of  972.

 Son-et-Lumiere  in  Konark

 587,  SKRI  P.  K.  DEO  :  Will  the  Minis-
 ter  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIATION
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  latest  position  regarding  Son-et-
 Lumiere  in  Konark;  and

 (9)  when  the  work  is  proposed  to  be
 started  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 (७)  and  &.  The  Department  of  Tourism
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 has  no  plans  to  put  up  a@  Son-et-Lumiere
 show  at  Konark.  However  the  monument  is
 being  flood-lit  by  the  Archaeological  Survey
 of  India  and  the  work  is  expected  to  be  com-
 pleted  during  the  next  financial  year.

 Control  on  Non-Banking  Financial
 Institutions,  Corporations

 and  Chit  Funds

 588.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :
 SHRI  S.  M.  BANERJEE  :

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :  ५

 (a)  whether  Government  contemplate  to
 take  any  measure  to  control  the  non-banking
 financial  institutions,  Corporations  and  Chit
 funds  to  ensure  effective  monetary  control;
 and

 (b)  if  so,  an  outline  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  and  (b).  The  Banking  Com-
 mission  in  its  Report  submitted  recently  has
 recommended  certain  measures  in  this  regard
 for  Government's  consideration.  These  recom-
 mendations  are  being  examined.  A  copy  of
 the  Banking  Commission's  Report  is  being
 laid  today  on  the  Table  of  the  House.

 New  Oil  bearing  areas  found  in
 Assam  and  Gujarat

 589.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI.
 CALS  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  two  more  oil  bearing  areas,
 one  in  Assam  and  the  other  in  Gujarat,  were
 successfully  explored;  and

 (b)  if  so,  the  prospects  for  commercial
 exploitation  there  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE)  :
 (a)  During  the  current  year  GTI  Oil  has
 been  struck  in  Jorajan  and  Amguri  in  Assam
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 by  Oil  India  Limited  and  Oil  and  Natural
 Gas  Commission  respectively.  Oil  was  also
 Struck  in  Dabka  structure  in  Gujarat  by
 oO.  N,  Gc

 (b)  The  prospects  for  commercial  exploi-
 tation  will  be  known  only  after  some  more
 wells  are  drilled  and  detailed  tests  under-
 taken.

 Production  of  Fertilizers

 590.  SHRI  RAJDEO  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  be  pleased  to  sttae  :

 (a)  whether  production  of  fertilisers  has
 so  far  failed  to  catch  up  with  the  demand;
 and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALE)  :
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  gap  between  the  demand  for
 fertilizers  and  indigenous  production  is
 mainly  attributable  to  :

 (i)  failure  to  firm  up  enough  projects  and
 implement  them  for  the  creation  of
 additional  capacities  to  the  extent
 necessary  to  meet  the  demand;  and

 (ii)  low  utilisation  of  capacity  in  some  of
 the  existing  plants  on  account  of
 technological  and  other  difficulties.

 Filing  of  Wealth  Tax  Returns  by
 the  Partners  of  M/s.  Volga

 Restaurant,  Delhi

 591.  SHRI  DINESH  JOARDER  :
 SHRI  DINEN  BHATTA-

 CHARYA  ;

 Will  the  Minirter  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  +

 (a)  the  years  in  respect  of  which  wealth-
 tax  returns  are  due  to  be  filed  by  the  par-
 tners  of  M/s.  Volga  Restaurant,  Delhi;  and
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 (b)  the  action  taken  by  Government  in
 the  matter  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 (GANESH)  :  (a)  The  wealth-tax  returns  due
 from  the  partners  of  M/s.  Volga  Restaurant,
 Delhi,  are  as  under  :

 Name  of  Partner  Assessment  year

 (i)  Smt.  Kammi  Lamba  1969-70
 1970-71
 1971-72
 1961-62,

 (Reopened  case)
 1970-71
 (1971-72

 (iii)  Smt.  Vidyawanti  Lamba  1971-72,
 (iu)  Shri  Madan  Lamba  1961-62

 (Reopened  case)
 1969-70
 1970-71
 (1971-72

 (ii)  Smt.  Ananti  Devi

 (b)  Penalty  proceeding  under  scction  8
 qd)  (a)  of  the  Wealth-tax  Act,  957  have
 been  initiated.

 Ceiling  on  the  Unsecured  Loans
 of  Companies

 592.  DR.  SARADISH  ROY  :  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Reserve  Bank  has
 prescribed  any  ceiling  on  the  unsccured  loans
 of  the  Companies;  and

 (b)  if  so,  an  outline  of  the  orders  issued
 in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  and  (b).
 Yes,  Sir.  The  Reserve  Bank  issued  in  Decem-
 ber,  973  a  set  of  Directions  amending  the
 existing  Directions  governing  acceptance  of
 deposits  by  non-banking  companies.  The
 amendment  which  came  into  force  from  Ist
 Jamuary,  972  prescribes  that  the  amount
 outstanding  in  respect  of  all  unsecured  loans
 (except  such  loans  from  its  Directors)
 guaranteed  by  Directors,  Managing  Agents.or
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 Secretaries  or  Treasurers  should  not  at  any
 time  exceed  twenty-five  per  cent  of  the  aggre-
 gate  of  the  paid-up  capital  and  net  free
 reserves  of  the  companies.  This  ceiling  would
 be  in  addition  to  a  similar  ceiling  applicable
 in  respect  of  deposits.  The  companies  which
 have  accepted  unsecured  loans  ason  Ist
 January,  972  in  excees  of  the  ceiling  ment-
 ioned  above,  have  been  allowed  time  upto
 3st  March,  975  to  adjust  such  excess  in  a
 phased  manner.

 World  Bank’s  Aid  for  Transport
 Projects  in  India

 593.  SHRI  C.  K.  CHANDRAPPAN  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  world  Bank  has  agreed  to
 give  aid  for  transport  projects  in  India;

 (b)  if  so,  the  projects  to  be  aided  by
 World  Bank,  and

 (c)  the  terms  of  aid  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Govarnment  of  India  has  signed  an
 Agreement  with  the  International  Develop-
 ment  Association  (IDA),  an  affiliate  of  the
 World  Bank,  on  the  24th  January,  972,  for
 a  Credit  of  US  Dollars  75  million  for  financ-
 ing  a  part  of  the  foreign  exchange  require-
 ments  of  the  Railways.  The  Board  of  Execu-
 tive  Directors  of  the  IDA  have  recently
 approved,  subject  to  availability  of  funds,  the
 proposal  for  a  credit  of  US  Dollars  83
 million  for  the  procurement  of  4  crude  oil
 tankers  and  2  refined  product  tankers.

 (c)  Credits  from  IDA  carry  no  interest
 but  only  a  service  charge  of  2  of  1%,  per
 annum,  and  are  repayable  over  a  period  of
 50  years  with  a  grace  period  of  0  years.

 Financial  Assistance  From  U.  K.

 594.  SHRI  con  6.  CHANDRAPPAN  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 @)  whether  U.  K.  has  given  India  the
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 largest  amount  of  foreign  aid  in  the  year
 1971-72;

 (b)  the  amount  of  foreign  aid  received
 by  us  from  various  countries  during  1971-72;
 and

 (c)  whether  we  are  trying  to  get  similar
 aid  in  future  too  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN):  (a)  The  U.K.’s
 pledge  of  £  S545  million  (Rs.  98*I  crores)
 for  971-72  is  the  largest  amount  so  far
 given  to  India  by  the  Government  of  the
 United  Kingdom;

 (b)  The  total  value  of  loan  agreements
 Signed  with  the  various  countries  so  far  during
 97I-72  is  $972-37  million  (Rs.  707°8
 crores);  and

 (०)  Aid  necessary  for  India’s  maintenance
 and  dovelopment  purposes  and  forthcoming
 on  acceptable  terms  can  be  availed  of  in
 future.

 Performance  of  Indian  Navy  in
 Indo-Pak  War

 595.  SHRI  ron  K.  CHANDRAPPAN  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  Government  have  made  an
 evaluation  of  the  performance  of  the  Indian
 Navy  during  the  last  Indo-Pak  war;  and

 (b)  if  so,  an  account  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM):  (a)  An  evaluation  of
 the  performance  of  the  Indian  Navy  during
 the  last  Indo-Pak  War  is  in  progress.

 (b)  Does  not  arise.

 Foreign  Tax  Division

 $96.  SHRI  DASARATHA  DEB:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  :

 {a)  whether  there  is  any  propose!  to  open
 a  Foreign  Tax  Division  to  deal  mainly  with
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 various  aspects  of  Taxation  in  respect  of
 foreign  collaborations  in  India,  Indian  Colla-
 borations  abroad,  agreements  on  double  taxa-
 tion  and  allied  matters;

 (b)  If  so,  when  it  is  likely  to  be  opened;
 and

 (c)  the  reasons  for  opening  this  division  ?

 THE  MINISTFR  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  and  (b).  Yes,  Sir.

 The  Foreign  Tax  Division  has  been  set
 up  in  the  Central  Board  of  Direct  Taxes  with
 effect  from  I5th  Decomber,  971,  for  handl-
 ing  all  the  items  of  work  in  the  field  of
 foreign  tax,  a  g.,  Income-tax  assessments  of
 non-residents  and  their  associated  Indian
 concerns  including  cases  of  foreign  collabora-
 tions  in  India  and  Indian  collaborations
 abroad,  formulation  of  policy  regarding
 avoidance  of  double  tuaation  of  income  and
 negotiation  of  agreements  for  this  purpose
 with  other  countries,  devising  suitable  steps
 against  tax  evasion  and  avoidance  and  neces-
 sary  supervision  of  the  field  organisations,
 etc.

 (c)  The  work  in  the  sphere  of  foreign
 tax  is  of  a  highly  specialised  and  important
 nature.  Formerly,  the  various  items  of  work
 were  interspersed  in  different  sections  of  the
 Central  Board  of  Direct  Taxes,  It  was  con-
 sidered  necessary  to  form  a  separate  Division
 for  ensuring  that  these  items  of  work  receive
 due  attention  and  are  disposed  of  expedi-
 tiously  and  efficiently.

 Schemes  operated  by  Nationalised
 Banks  to  help  Educated/Un-

 educated  Unemployed

 597.  SHRI  PRIYA  RANJAN  DAS
 MUNSI  :  Will  the  Minister  of  FINANCE
 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  schemes  to  help  the
 unemployed  young  people,  both  educated
 and  uneducated,  which  aré  being  operated
 by  the  nationalised  banks;  and
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 (b)  the  actual  amount  already  advanced
 for  the  purpose  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN):  (a)  Individual
 banks  prepare  their  own  schemes  to  help  the
 unemployed  young  people,  both  educated  and
 uneducated,  under  which  facilities  are
 extended  to  small  farmers,  small-scale  indus-
 trialists,  technocrats  interested  in  setting  up
 small  scale  units,  small  busincssmen  and
 retailérs,  transport  operators,  professionals
 and  several  other  self-employed  categories  of
 Persons,

 (b)  The  total  amount  of  advances  by  the
 nationalised  banks  under  the  above  schemes
 Temaining  outstanding  as  at  the  end  of
 December  97]  was  Ra.  52,5°6  lakhs.

 Agreement  between  Persian  Gulf
 States  and  Western  Oil

 Companies

 599.  SHRI  K.  BALADHANDA-
 YUTHAM  :  Will  the  Minister  of  PETRO-
 LEUM  AND  CHEMICALS  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  six  Persian  Gulf  States  and
 the  Western  Oi]  Companies  inave  signed  an
 agreement  which  will  increase  the  Dollar
 posted  price  of  Crude  by  8°49  cent;  and

 {b)  its  effect  on  our  interests  and  the
 steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):
 (a)  Yes,  Sir.

 {b)  The  additional  foreign  exchange
 outgo  on  this  account  is  expected  to  be
 about  $  66°l  lakhs  or  Rs,  4°8  crores  per
 annum  for  the  three  foreign  oil  refineries
 baad  on  imported  crude.  The  Government
 have  not  accepted  the  increase  in  prices  and
 are  releasing  foreign  exchange  on  the  basis
 of  the  earlier  price.  However,  the  oi!  com-
 panies  are  importing  lesser  quantity  of  crude
 99  charging  higher  price.  Government  have
 fecified

 to  meet  the  situation  by  the  import
 of  products.
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 Credit  Policy  of  the  Reserve
 Bank  of  India

 600.  SHRI  JHARKHANDE  RAI  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  basis  of  the  present  credit  policy
 of  the  Reserve  Bank  of  India;  and

 (b)  whether  Government
 change  the  present  policy  ?

 propose  to

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  and  (b).
 The  Reserve  Bank  of  India  follows  a  policy
 of  controlled  expansion  of  credit  with  a  view
 to  meet  all  genuine  requirements  of  credit  for
 Productive  purposes  and  thereby  maintain
 reasonable  stability  of  prices.  The  credit
 policy  is  continually  reviewed,  in  the  light  of
 changes  in  the  monetary  and  price  situation
 in  the  country  and  suitable  adjustments  in
 the  credit  control.

 Enquiry  regarning  I.  N.  8.  ‘Khukri’

 60i,  SHRI  S.N.  MISRA  :  Will  the
 Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  enquiry  has  been  made
 into  the  circumstances  leading  to  the  sinking
 of  the  J.  N.  S.  ‘KHUKRI’  by  Pakistani  Forces
 during  the  last  war;

 (b)  if  so,  the  outcome  thereof;  and

 (0)  whether  necessary  measures  have
 been  taken  to  safeguard  our  Naval  fleet
 against  such  incidents  in  future  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  and  (b).
 Since  J.  N.  S.  KHUKRI  was  lost  in  action,
 no  Board  of  Enquiry  is  required.

 (c)  Navy  is  well-equipped  against  torpedo
 attacks.  However,  these  safeguards  are  being
 further  strengthened.
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 Indian  Casualties  in  the
 Indo-Pak  War

 602.  SHRI  S.  N.  MISRA  :
 SHRIMATI  BHARGAVI  THAN-

 KAPPAN  :

 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  total  number  of  Officers  and
 Other  Ranks  of  the  three  wings  of  the  Armed
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 Forces  declared  dead  or  missing  during  the
 last  Indo-Pak  war;

 (b)  whether  Pakistan  has  not  disclosed
 the  correct  particulars  of  Indian  P.  O.  Ws.
 in  her  custody;  and

 (c)  sf  so,  the  measures  which  Govern-
 ment  propose  to  take  in  the  matter  7

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  (a)

 Officers  JCOs/CRs/NCsE  Total

 (i)  Army
 (a)  Killed  175  3063  3233
 (b)  Missing  0  294  304

 (ii)  Navy
 (a)  Killed  20  180  200
 (b)  Missing  2  !  3

 (iti)  Air  Forec
 (a)  Killed  26  7  33
 (b)  Missing  7  ]  8

 TOTAL  :  250  Jm6  6

 (b)  Pakistan  has  so  far  given  the  par-
 ticulars  of  ‘541  Members  of  Indian  Armed
 Forces  who  are  Indian  Prisoners  of  War  held
 in  custody  in  Pakistan.

 (c)  Efforts  are  being  made  through  the
 International  Committee  of  Red  Cross  to
 ascertain  the  position  of  the  remaining  miss-
 ing  personnel.

 Recoupment  of  War  Losses

 603.  SHRI  S,  C.  SAMANTA  :  Will  the
 Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  steps  being  taken  to  recoup  the
 war  losses  sustained  by  all  the  Wings  of  the
 Indian  Armed  forces;  and

 (b)  by  what  time  this  process  will  be
 completed  and  at  what  cost  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  The  losses
 suffered  by  the  Defence  Services  are  proposed
 to  be  replenished  by  production  within  the
 country  and  where  necessary  by  procurement
 from  abroad.

 (b)  It  will  not  be  in  public  interest  to
 disclose  these  details.

 E:  So  of  Internal  and  External
 Air  Services

 604.  SHRI  S.  C.  SAMANTA  :  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA-
 TION  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  steps  being  taken  to  expand
 further  the  air  services  in  the  interbal  and
 external  fields;

 (b)  the  number  of  planes  being  acquired
 for  the  purpose  and  the  cost  thereof;  and
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 (c)  the  losses  suffered  by  Air  India  and
 Indian  Airlines  as  a  result  of  the  last  Indo-
 Pak  conflict  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  and  (b).  Air  India  is  continuously  assess-
 ing  the  possibility  of  expanding  its  services.
 There  is,  however,  no  immediate  proposal  to
 open  any  new  routes.

 It  has  already  acquired  two  Boeing  747
 aircraft  and  two  more,  which  are  on  order,
 are  to  be  delivered  shortly.  The  total  cost
 of  these  four  planes  is  approximately
 Rs.  97°58  crores,

 Indian  Airlines  has  ordered  0  more
 HS-748  aircraft  at  an  approximate  cost  of
 Rs.  {  crore  each  and  proposes  to  increase  its
 capacity  on  the  major  trunk  and  tourist
 routes.

 Both  Corporations  are  in  the  process  of
 assessing  their  long-term  requirements  of
 air-craft.

 (9)  The  loss  of  revenue  suffered  by  Air-
 India  and  Indian  Airlines  was  Rs.  7  lakhs
 and  Rs.  2°0!  crores  respectively.

 Proposal  to  set  up  a  Tourist  Centre
 in  Betla  National  Park,  Palamau

 (Bihar)

 605.  KUMARI  KAMALA  KUMARI:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  there  is  any  proposal  with
 Government  to  set  up  a  Tourist  Centre  in
 Betla  National  Park,  Palamau  (Bihar);  and

 (०)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  No.  Sir.

 (b)  Does  not  arive.
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 Opening  of  Sainik  Schools  in  Bihar

 606.  KUMARI  KAMALA  KUMARI  :
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  number  of  Sainik  Schools  in
 Bihar  at  present;

 (b)  the  number  of  Sainik  Schools  opened
 or  proposed  to  be  opened  during  the  year
 1971-72;  and

 (c)  the  special  facilities  provided  by
 Government  for  the  children  of  servicemen
 and  cx-Servicemen  in  these  Schools  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE  (SHRI
 JAGJIVAN  RAM)  :  (a)  One  at  Tilaiya
 Dam  in  Hazaribagh  District,  Bihar.

 (b)  One  Sain:k  School  was  opened  in
 Imphal  (Manipur  State)  in  October,  O71,
 No  proposa]  for  opening  Sainik  Schools  was
 received  from  any  other  State.

 (c)  The  children  of  Scrvicemen  and  Ex-
 Servicemen  have  the  facility  of  getting  ad-
 mission  to  the  Sainik  Schools  to  the  cxtent
 of  ३३९५  of  the  admissions  each  year.  Such
 children  who  pass  the  Entrance  Examination
 and  are  admitted  to  the  School  are  provided
 with  merit-cum-means  scholarships  by  the
 Ministry  of  Defence.

 Loan  from  Internationa)  Develep-
 ment  Association  for  purchase

 of  Oil  Tankers

 607.  SHRI  BHOGENDRA  JHA:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  Government  have  sent  a
 delegation  to  Washington  for  negotiating
 terms  and  conditions  for  a  50  million  dollar
 loan  from  the  International  Development
 Association  for  buying  six  oil  tankers;

 (b)  whether  Government  have  made  any
 effort  to  get  this  loan  from  any  other  source;
 and
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 (0)  the  conditions  attached  to  the  loan
 sOught  from  the  International  Development
 Association  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  to  (c).
 Negotiations  have  been  held  with  the  Inter-
 National  Development  Association  for  an
 IDA  credit  of  $  83  million  for  the  procure-
 ment  of  4  crude  oil  tankers  and  2  refined
 Product  tankers  by  the  Shipping  Corporation
 of  India.  TheExecutive  Directors  of  IDA
 have  approved  the  credit  proposal  subject  to
 availability  of  funds  with  IDA.  The  credit
 agreement  has  not  yet  been  signed.

 Credits  from  IDA  carry  no  interest  but
 only  a  service  charge  of  3  %  and  are  repay-
 able  over  50  years  with  a  grace  period  of
 0  years.

 Loans  on  terms  similar  to  IDA  credit
 terms  arc  not  available  from  any  other
 source  for  the  acquisition  of  the  oil  tankers.

 The  proceeds  of  the  IDA  credit  will  be
 re-lent  by  the  Government  to  the  Shipping
 Corporation  of  India  through  the  Shipping
 Development  Fund  Committee  at  the  rate  of
 interest  of  B19  per  annum  and  amortization
 period  of  6  years.  The  crude  oil  tankers
 will  be  chartered  by  the  Indian  Oil  Corpo-
 ration  for  the  transport  of  crude  for  the
 Haldia  and  Barauni  refineries;  the  refined
 product  tankers  will  be  used  for  coastal
 transport  of  products,

 Companies  functioning  uader  Bajoria
 Jalan-Group

 608.  SHRI  SYOTIRMOY  BOSU  :  Will
 the  Minister  of  COMPANY  AFFAIRS  be
 pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  Companies  with  total
 capital  investment  in  each  of  them  under  the
 Control  of  Barjoria-Jalan  group,  Calcutta;

 (b)  whether,  sometime  in  June  971  the
 Central  Bureau  of  Investigation  conducted
 raids  on  the  offices  of  the  concerns  controlled
 by  this  group  and  seized  incriminating  docu-
 ments;
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 (c)  whether  this  group  has  been  charged
 with  fraudulent  transactions  amounting  to
 several  crores  of  rupees;  and

 (d)  if  so,  the  charges  levelled  against  it  ?

 THE  MINISTER  OF  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  RAGHUNATHA  RED-
 DY):  (a)  वा  referring  to  Bajoria-Jalan
 group,  the  Hon'ble  Member  has  presumably
 in  mind  the  erstwhile  Soorajmull  Nagarmull
 group  which  has  been  listed  an  one  of  the
 larger  industrial  houses  in  Volume  II  of  the
 Appendices  to  the  Report  of  the  Industrial
 Licensing  Policy  Inquiry  Committee.  The
 names  of  the  0  companies  belonging  to
 Soorajmull  Nagarmull  group  together  with
 their  paid-up  capital  have  been  given  on
 pages  34  to  38  of  the  said  publication.

 (b)  In  the  course  of  investigating  a
 complaint  against  M/s.  Britannia  Eng,  Co.
 Ltd.  Calcutta,  the  CBI  conducted  certain
 searches  in  June,  97  and  seized  some
 documents.

 (c)  In  the  case  against  Britannia  Engg.
 Co.  Ltd.,  it  is  suspected  that  there  has  bzen
 misrepresentation  and  fraudulent  transactions
 running  into  over  40  lakhs  of  rupees,  but
 the  exact  amount  cannot  be  precisely  stated
 now  as  the  case  is  stif]  under  investigation.

 (d)  The  case  under  section  420,409
 IPC  and  20-B  IPC,  conspiracy  to  commit
 the  same,  is  under  investigation.

 Findings  of  U.  N.  Study  Team  regarding
 Foreign  Exchange  Earnings  from

 Tourism

 609.  SHRI  JYOTIRMOY  8050  :
 SHRI  NARENDRA  SINGH  :

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  according  to  the  finding  of
 a  U.N.  Study  team,  more  than  one  third  of
 the  country’s  foreign  exchange  earnings  from
 tourism  move  through  illegal  channels;
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 (b)  if  so,  whether  Government  have
 investigated  the  matter  and  if  so,  the  out-
 come  of  investigation;  and

 (c)  the  steps  being  taken  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 {a)  Such  an  estimate  was  made  by  a  United
 Nations  Development  Programme  Team.

 (b)  Leakage  of  foreign  exchange  earned
 from  tourism  occurs  through  various  channels
 such  as  hotels,  restaurants,  travel  agencies,
 transport  operators,  shops  etc.

 (c)  Vigilance  is  being  maintained  through
 the  Directorate  of  Enforcement  to  curb  these
 maipractices,  and  other  remedial  measures
 are  also  under  active  consideration.

 Profits  made  by  Foreign  Drug
 Firms  in  India

 610.  SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  gross  profits  and  net
 profits  made  by  each  of  the  foreign  Drug
 firms  operating  in  India,  year  wise,  during
 the  last  three  years;  and

 Financial  year

 49  68-69  3,21,998
 1969-70  417,796
 ‘1970-71  2,95,946
 1971-72  4,84,298
 (up  to  9.3.72.)
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 (b)  profitability  of  each  of  these  firms,
 year-wise,  during  the  above  period  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  (SHRI  H.  R.  GOKHALE):  (a)  and
 (b).  The  information  is  being  collected  and
 will  be  placed  on  the  Table  of  the  House.

 Realisation  of  Income  Tax  from
 M/e.  Volga  Restaurant  and

 the  Group

 é1l.  SHRI  JYOTIRMOY  8080  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state:

 (a)  the  amount  of  income-tax  collected
 from  M/s.  Volga  Restaurant  and  the  group
 (Delhi)  in  each  of  the  years  1968-69  to
 1971-72;

 (b)  whether  the  tax  was  paid  on  due
 date;  and

 (0)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 THE  M:NISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  The  requisite  information
 is  givan  below  :

 Advance  tax  Total

 318,296  6,40,  294
 2,96,971  ‘7,514,767
 2,98,410  5  (94,356

 76,603  5,60,901

 (b)  Regular  tax  was  paid  by  instalments
 granted  by  the  Income-tax  Department  from
 time  to  time.  Advance  tax  demands  have
 been  paid  on  due  dates.

 (c)  The  question  does  not  arise  as  the
 tax  was  paid  either  on  the  due  dates  or  in
 accordance  with  the  time  allowed  for  pay-
 ment  by  instalments.

 Loan  given  to  Industrialists
 by  L  LG.

 612.  SHRI  MOHAMMAD  ISMAIL  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  the  total  amount  of  loan  given  to
 the  Industrialists  by  the  Life  Insurance
 Corporation  in  971;  and
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 (b)  the  total  amount  of  loan  given  to
 the  Monopoly  Industrialists  by  the  Life  In-
 surance  Corporation  during  the  above
 period  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K,  R.
 GANESH)  :  (a)  and  (b).  A  total  amount  0९
 Rs.  94  lakhs  was  disbursed  as  loans  by
 the  Life  Insurance  Corporation  to  the  indust-
 rial  concerns  in  1971  and  of  this  Rs.  44
 lakhs  was  disbursed  to  the  Companies  belong-
 ing  to  the  monopoly  groups.

 Steps  to  attain  Self-Sufficiency  in
 Conventional  and  Sophisticated

 Weapons
 613.  SHRI  S.  M.  BANERJEE  :  Will

 the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 state  H

 (a)  what  further  steps  have  been  taken
 to  attain  self-sufficiency  in  the  matter  of  con-
 ventional  and  sophisticated  weapons;  and

 (b)  whether  the  full  capacity  of  the
 Ordnance  Factories  is  being  utilised  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE
 (DEFENCE  PRODUCTION)  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA):  (a)  Efforts  for  the
 attainment  of  self-sufficiency  in  conventional
 and  sophisticated  weapons  form  part  of  a
 Continuous  process  of  evolution  and  pro-
 gress  in  this  direction  is  receiving  constant
 attention  of  the  Government.  It  will  not  be
 in  the  public  interest  to  disclose  details.

 (b)  The  capacity  of  the  old  ordnance
 factories  is,  by  and  large,  being  utilised  to
 the  fullest  extent  possible,  consistent  with
 the  requirements  of  the  Services.  With  regard
 to  the  new  factories;  utilisation  of  full  capa-
 city  could  be  possible  only  after  the  complete
 Commissioning  of  the  plant  and  machinery.

 Regularisation  of  Accommodation
 for  Defence  Employees  in

 Kenpar

 614,  SHRI  S.M.  BANERJEE  :  Will
 the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  a  final  decision  has  since
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 been  taken  regarding  the  regularisation  of
 occupancy  of  Defence  employees  in  Kanpur
 staying  in  vorious  labour  colonies  constructed
 under  the  Industrial  Housing  Scheme;  and

 (b)  whether  State  Government  has
 approached  the  Centre  for  a  change  in  the
 rules  in  this  regard  and  if  so,  the  reaction  of
 Government  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE
 (DEFENCE  PRODUCTION)  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA)  (a)  Government  is
 seized  of  the  whole  case  and  it  is  expected
 that  a  decision  would  soon  be  taken,

 (b)  In  July  969  the  State  Government
 suggested  enlargement  of  the  scope  of  the
 scheme  so  as  to  cover  the  Defence  employees.
 The  proposal  however  has  not  heen  agreed
 to  till  now  by  the  Minister  of  Works  and
 Housing.

 Facilities  for  Canteen  Employees
 attached  to  Defence

 InstaJlations

 615.  SHRI  5.  M.  BANFRJEE  :  Will
 the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  Industrial  Council  at  its
 meeting  held  at  Aruvankadu  in  97]  took  a
 decision  to  give  certain  facilities  to  the
 Canteen  employees  attached  to  the  various
 Defence  installations,  including  Ordnance
 Factories;  and

 (b)  if  so,  whether  it  has  since  been
 implemented  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE
 (DEFENCE  PRODUCTION)  IN  THE
 MINISTRY  OF  DEFENCE  (SHRI  VIDYA
 CHARAN  SHUKLA)  :  (a)  In  the  Industrial
 Council  Meeting  held  at  Aruvankadu  in
 September  97  the  view  taken  was  that  the
 Canteen  employees  of  the  Ordnance  Factories
 should  be  given  the  same  wages  as  admissible
 to  workers  of  corresponding  categories  in
 these  Factories  including  D.  A.  etc.  in  addi-
 tion  to  statutory  obligation  liké  Provident
 Fund,  uniform  (where  provided).
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 (b)  The  matter  is  still  under  considera-
 tion  of  the  Government.

 Withdrawal  of  Extra  Levies  on  Postal
 Articles  and  Newspapers

 616,  SHRI  NIHAR  LASKAR:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 State  !

 (a)  whether  Government  were  consider-
 ing  withdrawal  of  five-paisa  extra  postage
 charge  and  the  two-paisa  levy  on  newspapers
 and  periodicals;  and

 (b)  if  so,  when  the  decision  is  likely  to
 be  taken  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  and  (b).  On  present  indica-
 tions,  the  levies  are  expected  to  continue  for
 1972-73  Financial  Year.

 होटल  अकबर,  नई  दिल्‍ली

 6I7.  st  मूल  द्वन्द  डागा  :  क्या  पर्यटन
 और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (क)  क्‍या  होटल  अकबर,  नई  दिल्ली  का
 निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया  है;

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  उसके  निर्माण  पर
 कितनी  राशि  खर्च  हुई  है  और  कितना  समय

 लगा  है;  और  :

 (ग)  इस  होटल  पर  प्रति  वर्ष  कितनी
 शशि  खर्च  होने  और  उससे  कितनी  आमदनी

 होने  का  अनुमान  है  ?

 पर्यटन  और  मगर  विकास  मंत्री  (डा०
 कर्ण  सिह)  :  (क)  और  (ख).  इस  होटल  की

 इमारत  का  निर्माण  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका

 द्वारा  अपनी  एक  वाणिज्यिक  प्रायोजना  के  रूप
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 में  किया  गया था।  दिसम्बर,  970  %  इसे
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  ने  पट्टे  पर  ले
 लिया  तथा  इसको  होटल  अकबर  का  नाम
 विया  ।  इमारत  में  काफी  सुधार  एवं  परिवर्तन
 करने  की  आवश्यकता  थी  तथा  इसमें  फर्नीचर

 एवं  सजावट  आदि  की  व्यवस्था  की  जानी  थी  t
 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  इस  कार्य  पर  अब
 तक  लगभग  62  लाख  रुपये  खर्च  कर  चुका  है  |

 इस  होटल  को  27  जनवरी,  972  को  चालू
 किया  गया  |

 (ग)  1972-73  के  लिए  अनुमानित  आय
 तथा  व्यय  निम्न  प्रकार  है

 आय  :  80°8l  लाख  रुपये

 व्यय  :  77:84  लाख  रुपये

 लाभ  के  आने  वाले  वर्षों  मे बढने  की  आशा

 है  1

 सेनिक  आवश्यकताओं  में  स्वावलम्बी  होना

 618.  श्री  मूलचन्द  डागा:  क्या  रक्षा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 (क)  क्‍या  सरकार  सैनिक  आवश्यकताओं
 में  स्वावलम्बी  होने  का  प्रयत्न  कर  रही  है;  और

 (ख)  यदि  हाँ,  तो  हमारा  देश  इस  संबंध
 में  कब  तक  स्वावलम्बी  हो  जायेगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  (रक्षा  उत्पादन)  में  राज्य

 मंत्री  (भी  विद्या  चरण  शुक्ल)  :  (क)  जी  हाँ  ।

 (@)  रक्षा  उत्पादन  में  आत्म-निर्भरता  के

 लिए  कोई  समय-मामा  निर्धारित  नहीं  की  जा

 सकती,  क्‍योंकि  रक्षा  टैक्नोलोजी  में  तीब्र  उन्नति
 के  कारण  रक्षा  आवश्यकताओं  में  परिवर्तन

 होता  रहता  है  |
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 Steps  to  reduce  the  Deficit  in  Air
 India  and  Indian  Airlines

 619,  SHRI  P.  VENKATASUBBAIAH  :
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Air  India  and  Indian  Air-
 lines  ar:  likely  to  face  the  highest  amount  of
 deficit  this  year  since  their  nationalisation;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  estimated  loss  this  year  and  the
 steps  taken  or  proposed  to  be  taken  to  reduce
 the  same  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  &
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  main  reasons  are  :

 (i)  Substantial  increases  in  wages  follo-
 wing  wage  settelments,

 (ii)  Disruption  of  services  on  account
 of  Pakistani  aggression,

 (iii)  The  adverse  impact  on  tourism  from
 Europe  and  the  USA  created  by  the
 monetary  crisis  there.

 (iv)  Increase  in  insurance  rates  to  cover
 hijacking  risks.

 (v)  Increase  in  the  price  of  fuel  and
 other  operational  costs.

 (vi)  The  inhibitory  effect  on  foreign
 travel  as  a  result  of  the  foreign
 travel  tax.

 (vii)  Additional  expenditure  on  account
 of  circuitous  flying  to  avoid  Paki-
 stani  territory.

 (०)  The  estimated  loss  is  Rs.  4°38  crores
 in  Air-India  and  Rs,  $20  crores  in  Indian
 Airlines,

 Both  Airlines  are  making  strenuous  efforts
 to  effect  economies  in  expenditure,  optimise
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 flect  utilisation  and  to  promote  traffic.  Air-
 India  has  also  established  a  charter  company
 for  cheap  charter  operations.

 Methods  adopted  to  Curb  Inflation

 620.  SHRI  ५,  MAYAVAN  :  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  in  a  statement  made  at
 Baroda  on  February  20,  972,  he  observed
 that  ‘‘Government’s  experience  with  controls
 is  that  they  are  not  always  successful  in  curb-
 ing  inflation  and  other  methods  will  have  to
 be  thought  about";  and

 (b)  if  so,  what  other  methods  have  been
 adopted  in  this  regard  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Fiscal,  monetary  and  administrative
 controls  are  already  being  used  in  order  to
 contain  inflationary  pressures.  In  addition,
 the  check  on  speculative  activities  has  been
 intensified  since  last  year  and  certain  Jacunae
 in  the  Forward  Contracts  (Regulation)  Act
 have  also  been  removed.  The  question  of
 enlarging  the  coverage  of  public  distribution
 system,  which  at  paesent  operates  only  in
 regard  to  major  foodgrains  and  sugar,  is
 under  examination.

 Conducting  of  Economic  Survey
 by  NCAER

 621.  SHRI  ५,  MAYAVAN:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state
 whether  the  National  Council  for  Applied
 Economic  Research  is  receiving  grants  from
 Government  and  also  charges  fees  for  con-
 ducting  surveys  on  behalf  of  the  State  Gove-
 raments  in  the  country  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  Ke  R.
 GANESH)  :  The  National  Council  of  Applied
 Economic  Research,  which  is  an  indepen-
 dent  research  organisation  established  in
 956  as  a  Society  under  the  Societies  Regis-
 tration  Act  to  undertake  and  promote
 research  on  economic  and  industrial  problems
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 and  allied  matters,  gets  a  token  recurring
 gtant  of  Rs.  +2,00,000/~  per  annum  from  the
 Government.  It  does  not  get  at  present  any
 other  grant  from  any  other  organisation  but
 Charges  the  project  fees  from  the  sponsors  of
 projects  which  include  Central  and  State
 Governments,  public  and  private  undertak-
 ings  etc.

 World  Bank  Aid

 622.  SHRI  NARENDRA  SINGH  :  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  the  World  Band  President,
 while  on  a  visit  to  our  country,  recommended
 @  mew  approach  to  aid  to  help  promotion  of
 social  justice  and  if  so,  the  main  features
 thereof;

 (0)  whether  under  this  approach  the
 schemes  would  include  credit  facilities  for
 small  farmers  and  projects  of  urban  develop-
 ment;

 (c)  a  gist  of  the  discussions  held  by  him
 with  Government  in  this  regard;  and

 (d)  the  programme  chalked  out  by
 Government  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  asit!  (b).
 During  his  recent  visit  to  New  Delhi,  the
 World  Bank  President  indicated  the  will-
 ingness  of  the  World  Bank  Group  to  assist
 India's  programmes  for  growth  with  social
 justice  such  as  schemes  for  urban  develop.
 ment,  rural  works  and  credit  facilities  for
 sysal]  and  marginal  farmers.

 (c)  and  (d).  Discussions  with  the  President
 of  the  World  Bank  related  to  the  general
 economic  situation  in  the  country,  the  pro-
 gtess  of  the  Fourth  Plan  and  the  role  of  the
 World  Bank  and  its  affiliate,  the  International
 Development  Association,  in  assisting  India’s
 eaonomic  development.  Government  of
 India’s  proposals  for  projects  in  the  fields  of
 agricultural  credit,  family  planning,  agricul
 tural  universities,  fertiliser  projects  etc.  are
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 at  various  stages  of  discussions  with  the
 World  Bank.

 Financial  Assistance  to  Bibar

 623.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  in  view  of  the  serious  set-
 back  caused  to  the  economy  of  Bihar  by  the
 floods,  the  Government  of  Bihar  have
 demanded  special  assistance  from  the  Central
 Government  to  rephase  and  execute  develop-
 ment  works  in  the  State;  and

 (b)  if  so,  the  various  heads  under  which
 assistance  has  been  sought  and  the  reaction
 of  Government  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  (a)  and  (b).  The  reference
 piesumably  is  to  the  memorandum  sent  by
 the  Bihar  Government  in  August,  ‘1972
 requesting  for  special  Central  assistance  for
 the  State’s  development  plans,  law  and  order
 problems  and  flood  relief  measures.  The
 memorandum  also  suggested  rescheduling  of
 the  repayment  of  Central  loans  and  reduc-
 tion  of  the  rate  of  interest  on  these  loans.

 Central  assistance  to  all  States,  including
 Bihar,  whether  for  Plan  or  non-Plan  purposes,
 is  being  provided  in  accordance  with  criteria
 applicable  to  all  States,  The  proposal  for
 rescheduling  of  the  repayment  of  Central
 loans  or  the  reduction  of  rate  of  interest,
 made  by  Bihar  and  some  other  States,  was
 examined  but  was  not  found  acceptable.  As
 regards  flood  relief  measures,  Central  assis-
 tance  is  being  given  in  the  light  of  the  pro-
 gtess  of  expenditure  reported  by  the  State
 Government,  subject  to  ceilings  recommended
 by  the  Central  teams  which  have  assessed
 the  requirement  of  funds  for  this  purpose.
 An  amount  of  Rs.  0  crores  has  so  far  been
 sanctioned  to  the  State  Government  in  this
 connection  during  the  current  financial  year.
 In  addition,  an  amount  of  Rs.  25  crores
 has  been  sanctioned  as  short-term  Joans  for
 agricultural  japute,
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 Proposal  to  tract  Hotels  at
 Tourist  Centres  in  Bihar

 624.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  :
 KUMARI  KAMLA  KAMARI  :

 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  Tourist  Centres  in
 Bihar;

 (b)  the  centres  where  there  are  no  hotels;
 and

 (c)  whether  Government  propose  to  con-
 struct  hotels  there  for  the  convenience  of
 tourists  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 (a)  to  (०),  There  is  no  specific  list  of  tourist
 centres,  as  the  development  of  places  of
 interest  is  a  continuing  process  related  to
 the  attractions  they  have  to  offer.  In  Bihar,
 facilities  for  tourists  have  been  provided  or
 will  be  provided  by  the  Government  at
 Patna,  Nalanda,  Rajgir,  Bodh  Gaya  and
 Vaishali.  In  the  private  sector,  hotels
 approved  by  the  Department  of  Tourism  are
 functioning  at  Dhanbad,  Patna  and  Ranchi
 and  three  new  hotel  projects  have  becn
 approved  at  the  planning  stage  at  Patna.
 Government  does  not  propose  to  construct
 hotels  in  Bihar,  but  the  construction  of  a
 Tourist  Reception  Centre  is  contemplated  at
 Patna  which  along  with  other  facilities,  will
 ‘Include  residential  accommodation  for
 tourists.

 Development  of  Patna  Airport

 625,  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI  :
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  chalked
 out  any  scheme  for  the  development  of
 Patna  Airport;

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof;

 (c)  whether  Government  have  decided  to
 shift  the  Hindustan  Vehicles  Company
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 situated  nearby  for  expanding  the  said  Air-
 Port;  and

 (d)  if  so,  when  and  the  terms  under
 which  it  will  be  shifted  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH):
 (a)  No,  Sir.  The  existing  runway  fength  is
 adequate  for  the  operations  of  Indian
 Airhnes.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  and  (d).  The
 sideration.

 matter  is  under  con-

 Import  of  Petroleum  Products

 626.  SHRIMATI  JYOTSNA  CHAN-
 DA:  Will  the  Minister  of  PETROLEUM
 AND  CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  decided  to
 import  about  2:75  million  tonnes  of  finished
 Petroleum  products;  and

 (b)  if  so,  the  amount  of  foreign
 exchange  involved  and  whether  the  price
 level  of  petroleum  products  will  be  maintain-
 ed  thereby  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHR!  हि  R.  GOKHALE)  :
 (a)  The  finished  petroleum  product  imports
 during  4972  are  estimated  to  aggregato  3°7
 milhon  tonnes.

 (b)  About  Rs.  56  crores.  The  pricing
 basis  of  petroleum  products  is  not  related  to
 the  quantum  or  value  of  product  imports,  but
 is  determined  by  the  Government  on  the  basis
 of  recommendations  made  by  Oil  Pricing
 Committees.

 Proposal  to  introduce  Shuttle  Air
 Service  on  Calcutta:

 Silchar  Sector

 627.  SHRIMATI  JYOTSNA  CHANDA:
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  Government  propose  to
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 introduce  a  shuttle  Air  Service  on  the
 Calcutta-Silchar  Sector  from  April  next;  and

 (b)  if  so,  whether  it  is  proposed  to  bring
 Agartala  also  on  the  route  of  the  service  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIAT'ON  (DR,  KARAN  SINGH):
 (a)  and  (b)  Indian  Airlines  have  plans  to
 introduce  an  additional  flight  on  the  Calcutta-
 Agartala-Silchar  route  five  times  a  week,
 from  the  middle  of  April,  972  if  two  more
 HS-748  ascraft  on  order  are  received  in
 time.

 Decision  on  location  of  Second
 Fertilizer  Factory

 628.  DR.  KARNI  SINGH  :  Will  the
 Minister  of  PLTROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  be  picased  to  state  :

 (a)  whether  a  second  fertiliser  factory  is
 proposed  to  be  set  up  soon;

 (b)  whether  the  Commission  appointed
 by  Government  under  the  Chairmanship  of
 Shri  B,  S.  Mukerjee  had  recommended
 Bikaner  Division  to  be  the  most  suitable
 place  for  the  location  of  the  proposed
 factory  in  view  of  the  availability  of  gypsum
 and  water  in  required  quantities  and  also  the
 gheap  labour;  and

 (c)  if  so,  the  decision  of  Government
 regarding  its  location  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE)  :
 (a)  Two  fertilizer  units  are  already  located
 in  Rajasthan—one  at  Kota  and  the  other  at
 Udaipur.  A  third  project  is  also  under  imp-
 lementation  at  Khetri.  Further,  the  question
 of  setting  up  a  fertilizer  complex  in  Rajas-
 than  based  on  the  locally  available  rock
 phosphates  and  pyrites  is  also  under  con-
 sideration  of  Govt.

 (b)  and  (ch  The  Mukherjee  Committee
 which  was  set  up  in  954,  did  not  make  any
 final  recommendation  in  regard  to  location
 of  a  fertilizer  foctory  in  Rajasthan.

 MARCH  17,  972  Written  Answers  464

 Expansion  of  Track  Production
 by  TELCO

 629.  SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN  :
 Will  the  Minister  of  COMPANY  AFFAIRS
 be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Monopolies  and  Restiic-
 tive  Trade  Prvctices  Commission  recently
 considered  an  application  from  TIELCO  for
 expansion  of  its  Truck  production  capacity;
 and

 (b)  if  so,  the  decision  taken  m_  this
 regard  ?

 THE  MINISTER  OF  COMPANY
 AFFAIRS  (SHRI  RAGHUNATHA
 REDDY)  :  (a)  The  application  from  TELCO
 was  referred  to  the  Commission  for  enquiry
 and  the  Commission  has  submitted  its
 report.

 (b)  The  matter  is  being  processed
 further.

 Conatruction  work  in  Karipur  for
 Calicut  Airport

 630.  SHRI  K.  P.  UNNIKRISHNAN  :
 Will  the  Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  construction  work  for
 Calicut  Airport  has  begun  on  the  land
 acquired  in  Karipur  (Kerala);

 (b)  if  so,  at  what  stage  it  is  at  present;
 and

 (c)  when  it  is  expected  to  be  completed  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 (a)  to  (c).  The  fencing  work  has  almost  been
 completed.  Estimates  have  been  prepared
 for  levelling  and  construction  and  are  under
 examination.  Efforts  will  be  made  to  finish
 as  much  of  the  work  as  possible  within  this
 Plan  period,  but  it  is  anticipated  that  it  will
 spill  over  into  the  next  Pian,
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 Shaw  Wallace  Company

 631.  SHRI  K.P.  UNNIKRISHNAN  :
 Will  the  Minister  of  FINANCE  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  Company  Law  Adminis-
 tration  has  been  approached  by  the  Foreign
 Shareholders  of  M/s.  Shaw  Wallace  Com-
 pany  for  sale  and  transfer  of  their  shares  to
 Indian  Nationals.

 (b)  if  so,  whether  permission  has  been
 granted;  and

 (०)  whether  Government  have  also
 received  representations  in  this  regard  from
 the  Indian  employees  of  the  firm  and  if  so,
 the  reaction  of  Government  thereto  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  No  such
 proposal  has  yet  been  received  by  the
 Government.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Yes,  Sir.  The  representations  will  be
 given  consideration  if  and  when  there  is
 occasion  to  consider  the  kind  of  transaction
 apprehended  by  the  Indian  employees  of  the
 Company.

 Aid  to  Bangla  Desh  for  Development
 of  Civil  Aviation

 632.  SHRI  B.  V.  NAIK:  Will  the
 Minister  of  TOURISM  AND  CIVIL  AVIA-
 TION  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  any  aid  is  proposed  to  be
 given  to  Bangla  Desh  for  development  of
 civil  aviation  or  for  setting  up  international
 aviation  links  in  that  country;  and

 (b)  if  so,  the  amount  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  TOURISM  AND
 CIVIL  AVIATION  (DR.  KARAN  SINGH)  :
 (8)  and  (b).  Two  Fokker  Friendship  aircraft
 of  the  200  ‘serics  were  handed  over  to  the
 Rangiadesh  Biman  in  the  first  week  of
 March  at  the  request  of  the  Bangladesh
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 Government,  The  necessary  spare  parts  and
 materials  required  for  the  maintenance  of
 these  aircraft  are  also  being  provided.
 Aeronautical  communication  equipmens
 valued  at  approximately  Rs.  29000/-  it
 being  provided  to  the  Bangladesh  Govern-
 ment  in  response  to  their  request.  Training,
 familarisation  and  conversion  facilities  are
 alsu  being  given.

 The  terms  of  the  release  of  the  aircraft
 Spares  etc.  and  provision  of  training  facilities
 are  under  consideration.

 Overdraft  by  Mysore

 633.  SHRI  8.  ५.  NAIK:
 SHRI  BISHWANATH  JHUN-

 JHUNWALA:

 Will  the  Minister  of  FINANCE  be
 pleased  to  state  :

 (a)  whether  representatives  of  Mysore
 Government  recently  had  talks  with  the
 Planning  Commission  and  other  Government
 representatives  on  the  question  of  Mysore’s
 dwindling  resources  and  the  consequent  over
 draft  which  the  State  had  run  with  the
 Reserve  Bank  of  India;

 (b)  if  so,  the  precise  case  as  presented
 by  Mysore  Government  representatives;  and

 (c)  Government’s  reaction  thereof  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  कर,
 GANESH):  (a)  to  (०).  The  Government  of
 Mysore  had  represented  that  they  would  try
 to  liquidate  their  overdraft  liability  if  special
 accommodation  was  provided  to  the  State
 on  the  basis  of  the  non-Plan  gap  as  estimated
 at  the  beginning  of  the  Fourth  Plan  period.
 The  matter  has  been  discussed  with  the  State
 Government  representatives  and  the  princi-
 ples  governing  the  release  of  special  accom
 modation  explained  to  them.  Such  accom.
 modation  is  given  only  towards  the  inesca-
 pable  gaps  in  the  resources  of  the  States  as
 may  be  assessed  by  the  Planning  Commission
 each  year,  subject  to  criteria  which  are
 applicable  to  all  States.
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 Under  Utilisation  of  Fertiliser  iv  remained  unutilised  and  the  main  reasons
 Production  Capacity  in  the  therefor;  and

 Country
 (c)  the  steps  being  taken  to  fully  utilise

 634,  SHRI  8.  V.  NAIK:  Will  the  this  capacity  ?
 Minister  of  PETROLEUM  AND  CHEMI-
 CALS  be  pleased  to  state  :

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND  JUS-
 (a)  whether  fertiliser  production  capacity  TICE  AND  PETROLEUM  AND  CHEMI-

 in  the  country  still  gocs  un-utilised  to  a  large  CALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE):  (a)  The
 extent;  full  rated  capacity  could  not  be  attained  in

 some  of  the  fertilizer  plants.
 (b)  if  so,  the  total  production  capacity

 in  the  public  and  private  sectors,  separately.  (b)  and  (c).  The  required  information  is
 during  970-71  and  1971-72  and  how  far  given  in  the  attached  statement.

 Statement

 Installed  capacity  and  capacit)  which  remained  un-utilised  in  970-71  and  1971-72
 are  given  below  ;

 000  tonnes)
 —  et

 Installed  capacity  Actual  production  ९५  of  un-utilised  capacity
 1970-71  =  =97I-72  1970-71  1971-72,  1970-71  1971-72

 (upto  Jan.  72)  (upto  Jan.  72)

 A.  Nitrogen
 Public  Sector  684  860  379  350  42°77  38-8*
 Private  Sector  660  660  45i  432  317  25°]

 344  520  830  762  373  32९2

 B.  Phosphate
 Public  Sector  05  90  50  53  524  460%
 Private  Sector  36  36  379  72  43°4  34:7

 421  506  229  225  45९6  377
 meee  teeter  mene

 *Calculated  for  cy  months  in  the  case  of  plants  in  regular  operation  and  preportionate
 capacity  for  the  actual  period  of  operation  for  new  plants  which  went  into  production  during
 the  year.  Further,  the  percentage  non-utilisation  of  capacity  for  the  public  sector  units  has
 been  worked  out  after  taking  into  account  4,000  tonnes  of  nitrogen  in  970-71  and  12,000
 tonnes  of  nitrogen  in  97i-72  (April-January)  sold  for  industrial  use.  The  capacity  utilisation
 in  the  public  sector  plants,  other  than  Rourkela,  Neyveli  and  F.A.C.T.,  which  were  confronted
 with  serious  technological  and  other  problems,  was,  however,  about  69%  during  970-71  and
 1971-72.
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 The  reasons  for  non-attainment  of  rated
 capecities  were  as  follows  :

 (a4)  Inadequate  availability  of  coke  oven
 gas  at  Rourkela.

 (b)  Inadequate  supply  and  poor  quality
 of  gypsum  and  coal  at  Sindri.

 (c)  Operational  and  maintenance  prob-
 lems  and  design  and  equipment  deficiency  in
 some  of  the  units.

 (d)  Low  efficiency  of  equipment  opera-
 ting  over  long  periods  of  more  than  two
 decades  as  at  Sindri  unit  and  certain  sections
 of  the  Alwaye  unit.

 (९)  Lmposition  of  power  cuts  at  Nangal
 and  Power  interruptions/dips  in  some  of  the
 units  resulting  in  direct  and  consequential
 losses,

 (f)  Labour  troubles  in  some  of  the  units.

 Every  endeavour  is  being  made  to  over-
 come  these  problems  and  optimise  produc-
 tion.  Wherever  necessary,  particularly  in
 matters  like  labour  situation,  power  supply,
 etc,  the  corporation  and  assistance  of  States
 is  also  being  enlisted.  Some  improvement
 is  already  noticeable  in  the  production  per-
 formance  of  the  fertilizer  units  and  produc-
 tion  should  be  even  better  in  coming  months,
 Provided,  among  other  things,  adequate
 power  and  industrial  harmony  are  assured.

 Financial  Assistance  to  Students  at
 Khadakvasala  Academy

 635.  SHRI  RAMAVATAR  SHASTRI:
 Will  the  Minister  of  DEFENCE  be  pleased
 to  state  ;

 (a)  the  limits  of  income  of  parents  for
 entitlement  of  financial  assistance  to  their
 sons  admitted  in  the  N.D.A.,  Khadakvasals;

 (b)  when  was  this  limit  last  fixed;

 (c)  whether  any  representations  have
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 been  received  to  revise  the  limit  upward;
 and

 (d)  if  so,  the  decision  taken  in  the
 matter  ?

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM):  (a)  The  limit  of
 income  is  Rs.  350/-  per  month.  However,
 in  cases  where  two  sons/wards  are  under
 training  at  the  same  time,  the  limit  of
 income  applied  is  Rs.  400/-  per  month,  but
 only  one  cadct  is  entitled  to  this  assistance.

 (b)  July,  964,

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  It  was  not  found  necessary  to  revise
 the  limit  of  income,  It  may  be  mentioned
 in  the  N.D  A.  no  fees  are  charged  for  train-
 ing  or  board  or  lodging.  Cadets  are  also
 provided  with  uniform  and  equipment  at
 Government  cost.  Where  the  income  of  the
 Parents  1S  less  than  Rs.  350/-  p.m.  the
 cadets  are  paid  pocket  money  of  Rs.  40/-  to
 45  by  Govt.  In  other  cases  the  pocket
 money  has  to  be  provided  by  the  parents.

 “Duty  Allowance”  to  Central
 Government  Employees

 treated  as  Part
 of  Pay

 636.  SHRI  DALLP  SINGH:  Will  the
 Minister  of  FINANCL  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  “Duty  Allowance”
 granted  for  additional  responsibilities  entrus-
 ted  to  the  Central  Government  employess
 has  been  treated  as  part  of  the  scale  of  pay
 or  “absorbable”  personal  pay  for  purposes
 of  fixation  of  pay  on  promotion;

 (b)  if  so,  since  when;  and

 (c)  whether  this  has  necessitated  the
 upward  fixation  of  the  pay  of  the  senior
 officers  so  as  to  be  brought  at  per  with  that
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 of  the  junior  officers  in  order  to  remove
 anomaly  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  In  the  Fundamental  Rules
 as  followed  on  the  Civil  side,  there  is  no
 such  recognised  term  as  ‘‘Duty  Allowance”.
 According  to  the  existing  orders,  an  em-
 ployee  transferred  on  deputation  to  an  ex-
 cadre  post  is  allowed  deputation  (duty)  allow-
 ance.  But  such  deputation  (duty)  allow-
 ance  is  not  taken  into  account  for  the  pur-
 pose  of  fixation  of  pay  on  promotion.  Also,
 additional  remuneration  is  sometimes  granted
 for  holding  additional  charge  of  another
 independent  post  under  the  provisions  of
 1-3  R.  49.  Such  additional  pay  is  also  not
 taken  into  account  for  the  purpose  of  fixation
 of  pay  on  promotion.  In  some  cases,  how-
 ever,  special  pay  is  granted  in  lheuofa
 separate  higher  scale  of  pay.  Such  kind  of
 special  pay  is  treated  as  part  of  pay  for  the
 purpose  of  fixation  of  pay  on  promotion  to
 a  higher  post  provided  it  has  been  drawn  in
 the  lower  post  continuously  for  8  minimum
 period  of  three  years.  If  the  special  pay  is
 not  drawn  for  3  years,  it  ss  not  treated  as
 part  of  basic  pay,  but  the  difference  between
 the  pay  fixed  under  the  normal  iules  and  the
 pay  plus  special  pay  drawn  in  the  lower  post
 is  allowed  in  the  form  of  perscnal  pay  to
 be  absorbed  in  future  increases  of  pay

 (b)  It  was  for  the  first  time  that  gencral
 orders  treating  special  pay  drawn  in  the
 lower  post  as  part  of  pay  for  the  purpase  of
 fixation  of  pay  on  promotion  were  issued  on
 22.6.62.  The  said  orders  were  subsequently
 modified  on  6.63,  25.2.65  and  81  68.

 (c)  Yes,  Sir.  In  cases  where  fixation  of
 pay  by  taking  into  account  the  special  pay
 drawn  in  the  lower  post  results  in  the  senior
 officer  getting  lower  pay  than  his  junior,  the
 pay  of  the  former  is  stepped  upto  the  level
 Of  pay  of  the  junior  from  the  date  of  pro-
 motion  of  the  latter,  provided  the  junior
 Was  not  drawing  a  higher  pay  than  the
 senior  from  time  to  time  in  the  lower  post.
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 Loans  given  by  Industrial  Credit
 and  Investment  Corporation

 of  India

 637.  SHRI  C.C.  DESAI:  Will  the
 Minister  of  FINANCE  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Industrial  Credit  and
 Investment  Corporation  of  India,  Bombay,
 and  the  Industrial  Finance  Corporation,
 New  Delhi,  give  foreign  exchange  loans  to
 companies  in  the  small  industries  sector;

 (b)  the  number  of  such  loans  given  in
 1969-70,  1970-71  and  the  current  year
 1971-72;

 (c)  the  total  loan  sanctioned  and  dis-
 bursed  and  what  has  been  the  rate  of  inter-
 est  on  these  foreign  exchange  loans  to  small
 scale  industiy  and  how  does  the  rate
 comp.ue  with  the  interest  charged  from  large
 industries;  and

 (a)  whether  Government  propose  to
 reserve  a  fixed  percentage  of  foreign  exchange
 available  with  these  Corporations  for  the
 sinall  scale  industry  ?

 THE  MINISTER  OF  FINANCE  (SHRI
 YESHWANTRAO  CHAVAN)  :  (a)  Yes,  Sir.
 Towcver,  under  the  Industrial  Finance  Cor-
 poration  Act,  948,  only  public  limited
 companies  and  cooperative  societies  arc
 ehgible  for  term  financial  assistance  from  the
 Jndustual  Finance  Corporation  of  India  and
 these  usually  establish  medium  and  large
 industrial  units.

 (b)  and  (c).  During  the  financial  years
 1969-70,  970-71  and  the  current  year
 1974-72,  no  assistance  by  way  of  foreign
 currency  sub-loans  has  been  sanctioned  to
 any  small  scale  unit  by  the  Industrial  Finance
 Corporation  of  India.  The  information  in
 respect  of  the  Industrial  Credit  and  Invest-
 ment  Corporation  of  India  is  as  follows  :
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 Foreign  Currency  Sub-loans

 Total  amount  Total  amount
 sanctioned  disbursed

 (Rupees  in  lakhs)

 il6°95  50-56

 Year  No.  of  Foreign  Currency
 (April-March)  sub-loans  Sanctioned

 1969-70  ry
 970-7i  2I
 97I-72  (upto  December,

 973)  5

 Total  ra

 The  rate  of  interest  of  9%  charged  on  for-
 ¢cign  currency  sub-loans  is  the  same  for  small,
 medium  and  large  scale  industries.

 (b)  No,  Sir.

 Steps  to  avoid  Wastage  of
 Public  Money

 638,  SHRLH.  N.  MUKERJEE:  Will
 the  Minister  of  FINANCE  be  pleased  to
 state  ;

 (a)  the  total  sum  of  infructuous  and
 wasteful  expenditure,  as  revealed  by  the
 Public  Accounts  Committee’s  sample  survey
 during  969-7  year-wise;  and

 (b)  whether  any  special  steps  have
 recently  been  taken  to  minimise  the  waste  of
 public  money,  as  reported  in  successive  PAC
 Report  ?

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  (a)  The  Public  Accounts  Com-
 mittee,  in  their  Reports  issued  during  the
 years  1969,  970  and  97)  have  referred
 to  certain  specific  cases  of  wasteful  and
 infructuous  expenditure.  These  Reports  have
 been  laid  on  the  Table  of  the  House.  On
 the  basis  of  information  culled  out  of  these
 published  reports  the  total  amount  of  stated
 infructuous  and  wasteful  expenditure  referred
 to  in  the  Reports  for  each  of  the  three
 years  viz.  969  to  97]  is  as  under  :

 i969  Rs.  6,90,08,674/-
 970  ....—siRs._:,46,36,877/-
 i97)  tee  s#RS.—s-2,36,637/-

 (b)  Adequate  provisions  already  exist  in
 the  extant  financial  rules  and  departmental
 codes  to  safeguard  the  interests  of  the
 Government,  and  wasteful  and  infructyous
 expenditure  generally  occurs  due  to  non-
 observance  of  the  existing  rules  and  instruc»
 tions.  However,  whenever  such  lapses  come
 to  notice,  appropriate  instructions  are  issued
 to  the  administrative  Ministries  with  a  view
 to  preventing  recurience  of  such  lapses  and
 existing  instructions  arc  also  reviewed,

 Progress  of  Pipelines  Enquiry
 Commission

 639.  SHRI  VARKEY  GEORGE  :  Will
 the  Minister  of  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  be  pleased  to  state  :

 (a)  what  progress  has  been  made  by  the
 Pipelines  Lnguiry  Commission;  and

 (b)  when  the  Report  ts  expected  to  be
 submitted  ?

 THE  MINISTER  OF  LAW  AND
 JUSTICE  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  H.R.  GOKHALE)  :
 (a)  and  (b).  The  Commission  was  appointed
 in  August  970.  In  December  970  it  issued
 notices  asking  persons  having  knowledge  of
 the  facts  relevant  to  its  terms  of  reference,
 to  file  statements.  In  sesponse  to  those  not-
 ices,  3  parties  including  the  Minisiry  of
 Petroleum  and  Chemicals  and  the  Indian  Oi
 Corporation  have  filed  their  statements.
 Three  items  were  added  to  the  Commission’s
 terms  of  reference  in  October,  J971,  For
 these  also  the  Commission  issucd  notices
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 calling  for  statements,  in  response  to  whi&h
 statements  have  been  filed  by  all  parties
 except  Shri  Arun  Roy  Chodhury  who  has
 been  allowed  by  the  Commission  further
 time.  M/S  Snam  of  Italy  and  M/S  Bechtels
 of  U.  S.  A,  have  also  filed  statements  before
 the  Commission.  The  Commission  is  now
 considering  as  to  the  persons  to  whom
 notices  should  issue  under  Section  8  B  of
 the  Commissions  of  Inquiry  Act  952  as
 amended  by  Act  79  of  I97],  kL  e.  persons
 whose  reputation  is  likely  to  be  preyudicially
 affected  by  the  enquiry.  Time  for  Commi-
 ssion  to  submit  its  report  has  now  been
 extended  to  the  3Jst  August  1972.

 29.08  hrs.

 CALLING  ATTENTION  TO
 MATTER  OF  URGENT

 PUBLIC  IMPORTANCE

 ReporteD  AntI-IndiA  RALLY
 in  SAIGON

 SHRI  R.  K.  SINHA  (Faizabad)  :  Sur,  |
 call  the  attention  of  the  Minister  of  External
 Affairs  to  the  following  matter  of  urgent
 public  importance  and  request  that  he  may
 make  a  statement  thereon  :

 “The  reported  anti-India_  rally  in  Saigon
 protesting  against  India’s  Chairmanship
 of  the  International  Control  Commi-
 ssion,””

 THE  DEPUTY  MINISTFR  IN  THE
 MINISTRY  OF  EXTERNAL  AFFAIRS
 (SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH):  Con-
 sequent  on  the  upgradation  of  our  mission  in
 Hanoi  to  Embassy  level  on  January  17,1972,
 ona  reciprocal  basis,  a  number  of  hostile
 demonstrations  in  front  of  the  ICSC
 Headquarters  and  our  Consulate-General  in
 Saigon  have  taken  place.

 Two  demonstrations  had  earlier  taken
 place  in  front  of  the  ICSC  Headquarters  on
 the  lith  January,  972,  and  23rd  February,
 ‘1972,  The  latest  incident  took  place  on  the
 morning  of  March  14,1972,  when  South
 Vietnamese  local  employees  of  the  ICSC
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 struck  work  and  displayed  slogans  on  the
 walls  uf  the  Indian  Delegation  building  dem-
 anding  immediate  replacement  of  Indian
 Delegation  on  the  ICSC.

 As  repeatedly  pointed  out  earlier,  India’s
 decision  to  raise  the  level  of  its  mission  in
 Hanoi  was  not  in  any  way  directed  against
 South  Vietnam.  It  was  a  recognition  of  the
 realities  of  the  situation  and  in  exercise  of
 our  sovereign  rights.  The  ICSC  in  Vietnam

 an  international  body  created  by  the
 nations  participating  in  the  Geneva  Con-
 ference  of  954  and  any  attempt  by  any  one
 of  the  parties  to  unilaterally  alter  its  composi-
 tion  or  prevent  its  functioning  is  totally
 unwarranted.

 The  Government  of  India  would  still
 hope  that  wiser  counsels  will  prevail  and  the
 South  Vietnamese  Government  would  take
 effective  steps  to  prevent  recuricnce  of  such
 incidents,

 SHRI  R.  K.  SINHA  ;  कप  the  hon.  Minis-
 ter  aware  that  Indian  flags  were  burnt,  the
 shops  and  property  of  people  who  had  Indian
 citizenship  was  destroyed  and  some  people
 were  injured  ?  In  view  of  this,  will  he  infrom
 the  House  whether  this  was  officially  inspired
 or  done  by  a  non-official  agency  ?  This
 country  is  aclient  State  of  the  imperialist
 forcign  powers  and  this  is  probably  being
 done  because  of  the  defeat  of  the  American
 imperialism  in  the  Indian  sub-continent
 during  the  last  conflict  in  December.  Is  it
 because  of  that?  Is  it  because  of  the  fact
 that  today  the  CIA  comes  out  with  publicity
 that  Hindus  are  ruling  Bangla  Desh  ?  Is  it
 because  of  the  fact  that  imperialism  has  been
 defeated  in  the  Indian  sub-continent  ?

 SHRI  SURENDRA  PAI.  SINGH  ;  It  is
 true  that  during  the  earlier  two  demonstra-
 tions,  which  took  place  outside  our  Cone
 sulate  General,  some  ugly  incidents  did  take
 place;  for  instance,  our  National  Flag  was
 torn  and  even  the  efligy  of  our  Prime  Minis-
 ter  was  burnt  outside  our  Consulate  General
 apart  from  shouting  anti-India  slogans,

 SOME  HON.  MEMBER
 shame  |

 Shame,
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 SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH  :  Svon
 after  these  incidents,  we  took  up  the  matter
 with  the  South  Vietnamese  authorities  and
 we  told  them  how  unhappy  we  were  and
 how  strongly  we  felt  about  it  all.  A  little
 time  after  that,  they  expressed  their  regrets,
 apologised  for  the  incident  and  assured  us
 that  in  future  such  things  would  not  take
 place.

 As  to  who  was  at  the  back  of  it  all  and
 who  instigated  ail  these  demonstrations,  it  is
 very  difficult  for  us  to  say.  The  Government
 or  South  Victnam  have  told  us  officially  that
 they  were  not  at  the  back  of  it.  They  tried  to
 prevent  all  these  demonstrations  but  in  view
 of  the  strong  feelings  in  that  country  and
 the  large  numbers  of  people  involved,  their
 police  authorities  were  not  able  to  contro!  it.

 SHRI  R.  K.  SINHA  :  ]  would  like  to
 ask  the  Minister  whether  he  would  examine

 (Interruption)

 MR.  SPEAKER  :  That  is
 Dr.  Karni  Singh.

 enough.

 DR.  KARNI  SINGH  (Bikaner)  :  The
 hon.  Minister  just  now  mentioned  that  the
 upgrading  of  our  embassy  in  Hanoi  was  in
 the  exercise  of  our  sovereign  rights  which,  of
 course,  nobody  can  dispute.  But,  as  the  hon.
 Minister  knows,  there  are  certain  parts  of  the
 world  where  the  situations  is  delicate,  like  in
 Korea,  Victnam  and  Germany.  In  each  of
 these  places  a  country  like  India  will  have  to
 exercise  its  prudence  and  judgment  to  see
 that  we  do  not  alient  our  friends  both  in  the
 Communist  and  the  non-Communist  blocs.
 Even  a  country  like  the  United  States  has
 learnt  to  live  with  China.  4  feel  that  in  our
 foreign  policy  India  will  also  have  to  learn
 to  live  with  the  Communist  and  the  non-
 Communist  blocs.  Therefore,  I  would  like  to
 know  whether  Government  has  any  proposals
 to  avoid  in  future  such  complications  and
 anger  in  our  friendly  countries  in  both  blocs.

 SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH  :  It
 is  mot  Government  of  India's  policy  to
 annoy  anybody  orto  create  enemies  and
 annoy  our  friends,  Each  case  is  taken  on  its
 merits  and  a  decision  is  taken  by  the
 Government  of  India  keeping  in  view  our
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 national  interests  and  good  relations  all  over
 the  world.  In  this  case  the  reason  for  taking
 this  decision  was  that  we  felt  that  we  must
 take  stock  of  the  situation  as  it  exists  on  the
 ground  and  our  relations  which  were  impro-
 ving.  It  was  not  because  we  were  under  the
 pressure  of  somebody.  We  do  not  listen  to
 anybody  or  submit  to  pressure  of  any  coun-
 try.  It  is  our  sovercign  right  to  decide  about
 our  representation  in  any  foreign  country.
 In  this  particular  case  we  felt  that  in  North
 Vietnam  there  was  one  government,  there
 was  no  dispute  of  any  kind  whatsoever  and
 our  relations  were  improving.  Therefor  e,  we
 thought  it  fit  and  proper  that  we  should  raise
 the  level  of  our  representation  in  Hanoi.

 SHRI  FATESINGHRAO  GAEKWAD
 (Baroda)  :  In  view  of  the  fact  that  these
 hostile  demonstrations  have  become  a  regular
 feature—in  fact,  almost  a  regular  monthly
 feature—I  would  like  to  know  (a)  whether
 these  demonstrations  have  only  been  directed
 against  the  ICSC  and  our  Consulate  General
 or  have  they  been  directed  against  Indian
 residents  and  their  properties;  (b)  whether
 any  damage  was  done  to  our  Consulate
 General  and,  if  so,  to  what  extent;  and  (c)
 what  concrete  steps  are  proposed  to  be  taken
 to  ensure  the  safety  both  of  lives  and  of
 properties  of  Indians  there  and  has  the
 South  Vietnamese  Government  given  any
 guarantee  or  assurance  in  this  respect  ?

 SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH:  Of
 the  first  two  demonstrations,  one  took  place
 outside  the  Consulate  General  and  the  other
 outside  the  headquarters  of  the  ICSC.  During
 these  demonstrations,  as  |  have  said  earlier
 on,  it  has  been  reported,  some  Indian
 nationals  in  Saigon  were  also  involved.  Some
 shops  were  looted  and  some  damage  was
 done  to  their  property  etc.  But  the  subse-
 quent  demonstration,  which  took  place  outside
 the  headquarters  of  the  ICSC  in  March,  was
 not  a  violent  demonstration;  it  was  a  peace-
 ful  demonstration  and  only  the  focal
 employees  of  the  ICSC  struck  work,  They
 shouted  a  few  slogans  and,  I  think,  after  a
 day  or  two  they  came  back  to  work,

 As  regards  the  assurance  of  the  South
 Vietnamese  Government,  I  have  already  said
 that  they  have  assured  us  that  the  life  and
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 [Shri  Surendra  Pal  Singh]

 property  of  all  Indian  nationals  in  South
 Vietnam  will  be  given  full  protection.

 SHRIN.  K.  SANGHI  (Jalore):  India
 has  been  one  of  the  champions  of  peace-
 keeping  operations,  whether  it  be  Korea  or
 West  Asia  or  Congo.  The  outrageous  dem-
 Onstrations  that  have  been  taking  place  in
 South  Vietnam  cannot  be  overlooked.  Even
 during  Chinese  aggression  and  Pakistani
 agercssion,  there  have  been  such  demonstra-
 tions  against  Embassies  in  India  also  and
 the  Government  had  taken  proper  care  to
 see  that  their  National  Flag  and  their
 National  Emblem  were  not  defiled  ?  In  South
 Vietnam,  we  have  seen  such  outrageous
 behaviour  against  our  National  Flag  which
 no  self  respcting  country,  democratic  country,
 would  like  to  tolerate.

 The  hon.  Minister  has  said  that  this  has
 been  due  to  the  upgrading  of  the  Hanoi
 Embassy  by  the  Indian  Government.  From
 these  demonstrations,  one  thing  is  very  clear
 that  the  South  Vietnamese  Government  does
 not  want  India  to  be  the  Chairman  of  the  In-
 ternational  Control  Commission.  In  view  of
 this  background,  I  would  like  to  know  from
 the  hon.  Minister  whether  the  South  Vietna-
 mese  Government  has  taken  up  the  question
 of  the  Chairmanship  of  India  of  the  Inter-
 national  Control  Commission  with  the  Geneva
 Conference  countries  who  alone  can  make
 any  change  in  the  set-up.  Has  the  South
 Vietnamese  Government  taken  up  the  matter
 with  the  4-nation  Geneva  Conference  and,
 if  so,  what  is  your  attitude  to  it  ?

 In  view  of  the  prescnt  circumstances,
 would  you  not  consider  to  remove  the
 present  headquarters  of  the  Commission  to
 some  other  country,  say,  North  Vietnam,
 Cambodia  or  some  other  place,  where  the
 International  Control  Commission  can
 operate  better  ?

 SHRI  SURENDRA  PAL  SINGH:  It
 is  a  fact  that  this  demonstration  took  place
 because  India  raised  the  level  of  her  Mission
 in  Hanoi.  I¢  was  an  experession  of  dis-
 appointment  against  India.  That  is  why  these
 things  were  staged.  As  regards  the  respect
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 to  be  shown  to  our  National  Flag,  it  is  their
 responsibility  to  see  to  it.  They  should  pro-
 tect  our  property,  our  members  of  the  diplo-
 matic  corp  and  also  our  National  Flag.  The
 fact  that  they  were  not  able  to  do  it  was
 pointed  out  to  the  South  Vietnamese  Govern-
 ment  very  strongly  and  as  I  said,  they
 expressed  regret  and  apologised  for  the  in-
 cident  and  they  also  assured  us  that  such
 incidents  will  not  occur  again.  It  is  a  fact
 that  in  the  subsequent  demonstration,  there
 was  no  violence  involved.

 As  rcgards  the  position  of  India  on  the
 International  Control  Commission,  it  is  true
 that  the  Saigon  Government  has  told  us  that
 as  we  have  taken  the  decision  to  raise  the
 level  of  our  Mission  in  Hanoi,  we  have  lost
 our  neutrality,  and  impartiality,  etc.  which
 is  required  for  the  Chaitmanship  of  the
 Commisston,  Our  view  is  that  this  is  purely
 a  bilateral  matter  and  that,  as  far  as  our
 position  on  the  International  Control  Com-
 mission  is  concerned,  that  has  not  changed.
 We  continue  to  be  objective  and  impartial  in
 all  matters  referred  to  the  Commission.  It  is
 not  upto  the  South  Vietnamese  Government
 or  any  Government  to  make  any  suggestion
 as  to  what  should  be  the  composition  of  the
 Commission.  This  Commissien  is  a  creation
 of  the  Geneva  Conference,  an  international
 body,  and  any  decision  or  any  question  of
 change  can  only  be  taken  up  by  another
 Conference  of  this  type  and,  not  by  any  one
 country,  unilaterally.

 SHRI  P.  GANGADEB  (Angul)  :  The
 External  Affairs  Minister  said  yesterday  io
 the  Rajya  Sabha  that  when  India  protested
 to  the  South  Vietnamese  Government  against
 anti-India  demonstration,  they  gave  an
 assurance  that  in  future  such  things  will  not
 take  place.  On  the  other  hand  their  attitude
 seems  to  be  quite  contrary.  May!  therefore,
 draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  as  to
 what  the  South  Vietnamese  Government,
 rather  their  Foreign  Minister,  has  indicated  ?
 He  has  said  that  the  Saigon  Government
 will  not  accept  or  recognise  India’s  role  as
 the  Chairman  of  the  International  Control
 Commission  and  that  they  will  refuse  to
 allow  the  head  of  the  Indian  Delegation,
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 Mr.  L.  N.  Ray,  to  enter  Saigon.  That  is  one
 thing.  Secondly,  he  says  that  they  will  stop
 renewal  of  resident  permits  to  30  members
 of  the  Indian  Delegation  after  the  expiry  of
 those  permits.  Further,  we  find  that  one  of
 the  Cabinet  Ministers  of  the  South  Vietna-
 mese  Government  has  demanded  the  expul-
 sion  of  all  Indians  from  Saigon.  00  Vietna-
 mese  employees  of  the  Indian  Delegation
 have  already  left  their  jobs,  if  I  am  right.

 Tn  view  of  these  facts  and  the  circums-
 tances  that  |  have  stated,  may  J  know  from
 the  hon.  Minister  whether  our  Government
 have  discussed  this  unwarranted  situation,  as
 was  said  by  the  hon.  Minister,  with  the  co-
 members  of  the  Commission  and  if  so,  what
 has  been  the  outcome  of  this  discussion,
 and  secondly,  what  steps  have  been  taken
 for  the  protection  of  the  Indian  citizens  in
 Saigon  ?  Lastly,  how  far  does  the  Govern-
 ment  feel  confident  to  discharge  international
 obligations  and  the  responsibilities  under  the
 Geneva  Agreement  ?

 SIIRI  SURENDRA  PAL,  SINGH  :  The
 hon.  Member  has  spoken  about  there  being
 a  contradiction  in  my  statement  made  in  the
 other  Lfouse  yesterday.  do  not  see  any  con-
 tradiction  anywhere  whatsoever.  I  have  said
 that  we  had  been  assured  by  the  South
 Vietnamese  Government  that,  in  future,  such
 incidents  would  not  take  place—I  mean,
 violent  incidents.  As  far  as  the  fulfilment  of
 that  assurance  is  concer  ned,  I  think,  they
 have  fulfilled  it  because  in  the  subsequent
 demonstration  that  took  place  in  March,
 there  was  no  violence,  though  the  demonstra-
 tions  were  not  to  our  liking  and  they  were
 unjustified.

 As  regards  our  position  on  the  Interna-
 tional  Control  Commission,  our  position
 remains  the  same.  We  do  feel  that  this  action
 in  raising  our  representation  in  Hanoi  to  the
 Embassy  level  does  not  affect  our  position
 in  the  International  Control  Commission.
 We  can  function  there,  and  have  been  func-
 tioning  there,  impartially  and  with  objectivity;
 and  we  propose  to  continue  that  position  in
 future  also.

 We  have  consulted  the  other  Members  of
 the  Commission;  a  meeting  has  already  taken
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 place  and  there  was  a  unanimous  opinion  in
 the  Commission  itself  that  perhaps,  for  the
 time  being,  we  should  not  take  any  action,
 we  should  lie  low,  until  the  present  passions
 die  out  and  things  become  a  little  calm,
 and  if  later  on  we  find  that  the  South  Vietna-
 mese  create  conditions  which  make  it  difficult
 for  the  Commission  to  function  properly,  we
 may  have  to  bring  this  matter  to  the  notice
 of  the  Co-Chairmen.

 xa.38  hrs,

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 ReEPortT  07  BANKING  COMMI88I0N

 THE  MINISTER  OF  FINANCE
 (SHRI  YESHWANTRAO  CHAVAN):  I
 beg  to  lay  on  the  Table  :-—

 (i)  A  copy  of  the  Report  of  the  Banking
 Commission.

 (2)  A  statement  explaining  the  reasons
 for  not  laying  the  Hindi  version  of
 the  above  Report  simultaneously.
 [Placed  im  Library.  See  No.  LT-
 1433/72.)

 Norirications  unper  Navy  Act,  AND
 Ternitorial  ARMY  AcT

 THE  MINISTER  OF  DEFENCE
 (SHRI  JAGJIVAN  RAM)  :  I  beg  to  lay
 on  the  Table  :

 ra)  Acopy  cach  of  the  following  Noti-
 fications  (Hindi  and  English  versions)
 under  section  I85  of  the  Navy  Act,
 957  :—

 (i)  The  Naval  Cermonial,  Conditions
 of  Service  and  Miscellaneous
 (Fourth  Amendment)  Regulations,
 1971,  published  in  Notification
 No.  S.  R.  0.  464  in  Gazette  of
 India  dated  the  25th  December,
 1971,

 (li)  The  Naval  Ceremonial,  Condi-
 tions  of  Service  aad  Miscellaneous
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 (Fifth  Amendment)  Regulations,
 1971,  published  in  Notification
 No.  Ss.  R.  0.  465  in  Gazette  of
 India  dated  the  25th  December,
 1971,  [Pluced  in  Library.  See

 No.  LT—434/72.]

 (2)  A  copy  each  of  the  following  Noti-
 fications  (Hindi  and  English  versions)
 issued  under  the  Territorial  Army
 Act,  948  :—

 (i)  The  Territomal  Army  (First
 Amendment)  Rules,  1972,  pub-
 lished  in  Nottfication  No.  S,  R.
 39  in  Gazette  of  India  dated
 the  l2th  February,  972,

 (ii)  The  Territorial  Army  (Second
 Amendment)  Rules,  1972,  pub-
 lished  in  Notification  No.  S.  ्,
 oO.  40  in  Gazette  of  India
 dated  the  42th  February,  1972,
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT
 1435/72.)

 PARAFFIN  Wax  (SUPPLY,  DisirRiBUtI0N
 AND  Price  Fixation)  Ornprr  972

 THE  MINISTLR  OF  LAW  AND
 JUSTICE,  AND  PETROLEUM  AND
 CHEMICALS  (SHRI  Il.  R.  GOKHALE)  :
 ]  beg  tolay  on  the  Table  a  copy  of  the
 Paraffin  Wax  (Supply,  Distribution  and  Price
 Fixation)  Order,  972  (Hind)  and  English
 Versions)  published  in  Notification  No.  G.
 S.  R.  7]  (E)  in  Gazette  of  India  dated  the
 4th  February,  1972,  under  sub-section  (6)
 of  Section  3  of  the  Esscntial  Commodities
 Act,  955,  [Placed  in  Library  ,  See  No.  LT—
 1436/72.)

 Notiricationws  Unpen  Centran  Excise
 AND  Sar  Act,  Income  [ax  AcT  anp

 Frnance  (No,  2)  Act,  prc,

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  FINANCE  (SHRI  K.  R.
 GANESH)  :  I  beg  to  ay  on  the  Table  :

 rep)  A  copy  each  of  the  following  Noti-
 fications  (Hindi  and  English  versions)
 under  section  38  of  the  Central
 Excises  and  Sait  Act,  944  :—
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 (i)  The  Central  Excise  (Eighteenth
 Amendment)  Rules,  97]  pub-
 lished  in  Notification  No.  G.  S§,
 है,  90]  in  Gazette  of  Iddia
 dated  the  ]8th  December,  971,

 (ii)  The  Central  Excise  (First  Amend-
 ment)  Rules,  1972,  published  in
 Notification  No.  G,  $.  R.  30  (8)
 in  Gazette  of  India  dated  the
 17th  January,  1972.  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT—437/72.]

 (2)  A  copy  each  of  the  following  Noti-
 fications  under  Section  296  of  the
 Income-tax  Act,  1961  i

 (i)  S.  0.  5504  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  I5th  Decem-
 ber,  1971,  containing  corrigenda
 to  the  English  version  of  Noti-
 fication  No.  Ss.  0.  9I7  dated
 the  22nd  February,  1971,

 (ii)  $.  0.  5502  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  I5th  Decem-
 ber,  O71,  containing  corigenda
 to  the  Hindi  version  of  Notifica-
 tion  No.  Ss.  0.  4937  dated  the
 22nd  February,  1971,  [Placed  in
 Library,  See  No.  LT—  438/72.)

 (3)  4  copy  each  of  the  following  Noti-
 fication  (Hindi  and  English  versions)
 under  section  5]  of  the  Finance
 (No.  2)  Act,  1971  :—

 (i)  6.  $.  8.  44  (E)  published  in
 Gazette  of  India  deted  the  3rd
 January,  972  :—

 (ii)  6.  Ss.  ९,  2  (E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  3rd
 January,  4972  :—

 dil)  0.  $.  R.  76  (2)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  5th
 February,  972  :  [Placed  in
 Library.  See  No.  LT-—-439/72.]

 (4)  A  copy  of  the  National  Savings
 Certificates  (Fouth  Issue)  (Second
 Amendment)  Rules,  974  (Gindi
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 and  English  versions)  published  in
 Notification  No.  0.  S.  R.  46  in
 Gazette  of  India  dated  the  Ist  Jan-
 uary,  1972,  under  subsection  (3)  of
 section  (I2)  of  the  Government
 Savings  Certificates  Act,  1959.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT—
 1440/72]

 (5)  A  copy  each  of  the  following  Noti-
 fication  (Hindi  and  English  versions)
 under  sub-section  (3)  of  section  45
 of  the  Government  Savings  Banks
 Act,  873  :—

 (i)  The  Post  Office  Savings  Banks
 (Third  Amendment)  Rules,  971,
 published  in  Notification  No.  G.
 S.  R.  47  in  Gazette  of  India
 dated  the  Ist  January,  ‘1972,

 (ii)  The  Post  Office  Savings  Banks
 (Amendment)  Rules,  1972,  pub-
 lished  in  Notification  No.  G.  S.
 R.  89  (E)  in  Gazette  of  India
 dated  the  23rd  February,  972.

 (iti)  The  Post  Office  Savings  Banks
 (Third  Amendment)  Rules,  972,
 published  in  Notification  No.  G.
 S.  R.  24l  in  Gazette  of  India
 dated  the  9th  February  ‘1972.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT—
 1441/72.)

 (6)  A  copy  of  Notification  No.  8.  0.  26

 (7  _

 (E)  (Hindi  and  English  versions)  pub-
 lished  in  Gazette  of  India  dated  the
 lith  January,  972  containing
 corrigendum  to  Notification  No.  S.
 0.  58  dated  the  9tb  November,
 1971,  under  sub-section  (2)  of
 section  42  of  the  Capital  Issues
 (Control)  Act,  1947,  [Placed  in
 Library,  See  No,  LT—442/72.]

 A  copy  of  the  Annual  Report  (Hindi
 and  English  versions)  of  the  Indus-
 trial  Finance  Corporation  of  India
 for  the  year  ended  the  30th  June,
 1971,  along  with  the  Statement
 showing  the  Assets  and  Libilities  and
 Profit  and  Loss  Account  of  the
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 Corporation,  under  sub-section  (3)
 of  scction  35  of  the  Industrial
 Finance  Corporation  Act,  1948,
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT—
 1443/72.)

 (8)  A  copy  each  of  the  following  Noti-
 fications  (Hindi  and  English  veisions)
 under  section  59  of  the  Customs
 Act,  962  :—

 (i)  G.  $.  R.  942  published  in
 Gavette  of  India  dated  the  20th
 December,  1971  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (ii)  0.  Ss.  R.  1959  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  24th
 December,  97]  together  with

 an  explanatory  Memorandum.

 (i)  G.  S.  R.  966  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  30th
 December,  1971  together  with
 an  explanatory  Memorandum,

 (iv)  G.  S.  R.  969  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  3Ist
 December,  1971  together  with
 an  explanatory  Memorandum.

 (v)  G.  $.  R.  3  (8)  ,published  in
 Gazette  of  India  dated  the  Ist
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (vi)  G.  S.  R.  4  (2)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  Ist
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (vii)  G.  $.  R.  7(E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  Ist
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 3  (8)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  3rd
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum,

 (ix)  G.  8.  R.  7  (B)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  6th
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 January,  972  together  with  an
 explonatory  Memorandum.

 (x)  6.  $,  ९.  at  (8)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  0th
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (xi)  G.  SR.  3h  (E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  7th
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (xli)  G.  S,  R.  57  (8)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  24th
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (xiii)  The  Baggage  (Amendment)  Rules,
 1972,  published  in  Notification
 No.  G  $,  R.  6  (8)  in  Gazette
 of  India  dated  the  29th  January,
 972  together  with  an  explana-
 tory  Memorandum.

 (xiv)  G.  S.  R.  63  (8)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  29th
 January,  1972.

 (xv)  G.S.  R.  64  (8)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  29th
 January,  962  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (xvi)  G.  Ss.  R.  67  (8)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  Ist
 February,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (xvii)  G.  S.  R.  78  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  8th  January,
 972  containing  corrigendum  to
 Ministry  of  Finance  Notification
 No.  93-Customs  dated  the  3th
 November,  1971,  together  with
 an  explanatory  Memorandum.

 (xviii)  a  S.  R,  79  and  80  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  8th
 January,  1972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (xix)  The  Denaturing  of  Spirit  Rules,
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 1972,  published  in  Notification
 No.  0.  Ss.  R.  81  in  Gazette  of
 India  dated  the  8th  January,
 972  together  with  an  cxplana-
 tory  Memorandum.

 (xa)  0.  Ss.  R.  82  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  8th  January,
 972  together  with  an  explana-
 tory  Memorandum.

 (xxi)  0.  S.  R.  28  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  29th  Janauary,
 972  together  with  an  explana-
 tory  Memorandum.

 (xxii)  0  S.  R.  67  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  5th  February,
 972  together  with  an  caplana-
 tory  Memorandum  [Placed  in
 Library  See  No.  LT-  1444/72.)

 (9)  A  copy  each  of  the  following  Noti-
 fications  (Hindi  and  Fnglish  versions)
 issued  under  the  Central  Excise  Rules,
 944:—

 (i)  G.  S.  R.  2865  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  ith
 December,  1971  together  with
 an  explanatory  Memorandum.

 di)  5.  S.  R.  867  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  0th
 December,  97  together  with
 an  explanatory  Memorandum.

 (iii)  G.  S.  R.  886  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  5th
 December,  97  together  with
 an  explanatory  Memorandum.

 (iv)  5.  S.  R.  1952,  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  25th
 December,  97]  together  with
 an  explanatory  Memorandum.

 (४)  0.  $.  R,  933  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  25th
 December,  97  together  with
 an  explanatory  Memorandum,
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 (vi)  5.  Ss.  R.  2  (E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  Ist
 January,  972  together  with  an
 explantory  Memorandum.

 (vii)  6.  S.  R.  9  (E)  and  0  (E)  pub-
 lished in  Gazette  of  India  dated
 the  3rd  January,  972  together
 with  an  explanatory  Memoandum.

 (viii)  G.  S.  R.  45  (E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  Sth
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memoranhum.

 (ix)  0.  S.  R.  25  (8)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  ilth
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (x)  6.  S.  R.  33  (F)  published  in
 Gazette  of  India  deted  the  9th
 January,  972  together  with  an
 explantory  Memorandum.

 (xi)  0.  S.  R.  56  (E)  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  24th
 January  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.

 (xii)  0.  $.  R.  62  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  {st  January,
 972  together  with  an  ezplana-
 tory  Memorandum.

 (xiii)  G.  S.  R.  63  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  Ist  January,
 972  together  with  an  explana-
 tory  Memorandum.

 (xiv)  G.  $.  R.  20  published  in  Gazette
 of  India  dated  the  22nd  Jnnuary,
 972  together  with  an  explana-
 tory  Memorandum.

 (xv)  G.  S.  R.  22  published  in
 Gazette  of  India  dated  the  22nd
 January,  972  together  with  an
 explanatory  Memorandum.
 {Placed  in  Library.  See  No.  LT—
 1445/72.)

 (10)  A  copy  each  of  the  following
 Mysore  (0१डाप्रपाइण।,  Notifications
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 (Hindi  and  English  versions)  under
 sub-section  (2)  of  section  9  of  the
 Mysore  Stamp  Act,  [957,  read  with
 clause  (c)  (iv)  of  the  Proclamation
 dated  the  27th  March,  O71,  issued
 by  the  President  in  relation  to  the
 State  of  Mysore

 (i)  $.  0,  4900  published  in  Mysore
 Gazette  duted  the  25th  Novem-
 ber,  O71.

 (ii)  S.  0.  23  published  in  Mysore
 Gazette  dated  the  3th  January,
 1972,  [Placed  in  Library.  See

 No.  LT—~446/72.}

 (4t)  A  copy  of  Mysore  Government
 Notification  No.  Ss.  0.  763  (Hindi
 and  Fnelish  versions)  dated  the  Ist
 October,  O71,  "Inder  section  39  of
 the  Mysore  Sales  Tax  Act,  1957,
 read  with  clause  (c)  (iv)  of  the  Pro-
 clamation  dated  the  27th  March,
 97I,  issued  by  the  President  in
 relation  to  the  State  of  Mysore.
 [Placed  in  Library.  See  No.  LT—
 1447/72  ]

 (2)  A  copy  of  the  Gujarat  Sales  Tax
 (Third  Anicndment)  Rules,  97]
 (Hindi  and  English  versions)  pub-
 lished  in  Notification  No.  (GHN-85)-
 GSR-  07/(5)-TH  in  Gujarat
 Government  Gazette  dated  the  27th
 Deceniber,  1971,  under  sub-section
 (5)  of  section  86  of  the  Gujarat
 Sales  Tax  Act.  1969,  read  with
 clause  (c)  (iv)  of  the  Proclamation
 dated  the  {3th  May,  1971,  issued
 by  the  President  in  relation  to  the
 State  of  Gujarat.  [Placed  in  Library.
 See  No.  LT—~—-3448/72.]

 ATRrorart  (AMENDMENT)  RULES

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THB
 MINISTRY  OF  TOURISM  AND  CIVIL
 AVIATION  (DR.  SAROJINI  MAHISHI)  :  l
 beg  to  lay  on  the  Table  a  copy  of  the  Aircraft
 (Amendment)  Rules,  972  (Hindi  and
 English  versions)  published  in  Notification
 No,  G.  §.  BR.  359  in  Gazette  of  India  dated
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 the  Sth  February,  ‘972,  under  section  I4A
 of  the  Ancraft  Act,  934,  together  with  an
 explanatory  Note.  [Placed  in  Library.  See
 No.  LT-  1449/72.)

 COMMITTEF  ON  PUBLIC
 UNDERTAKINGS

 Ninti  Reronrt

 SHRI  M.  B.  RANA  (Broach):  I  beg  to
 present  the  Ninth  Report  of  the  Committee
 on  Pubhc  Undertakings  regarding  action
 taken  by  Government  on  the  recommenda-
 tions  contained  in  their  Sixty-seventh  Report
 (Fourth  Lok  Sabha)  on  Production  Manage-
 ment  in  Public  Undertakings.

 tf

 TAXATION  LAWS  (AMENDMENT)
 BILL

 Exrensron  OF  TIME  FOR  PRESENTATION
 OF  SrLecT  CoMMITTER  REPORT

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra)  :  I  beg
 to  move  :

 “That  this  House  do  further  extend  the
 time  for  the  presentation  of  the  Report
 of  the  Select  Committee  on  the  Bill
 further  to  amend  the  Income-tax  Act,
 ‘1961,  the  Wealth-tax  Act,  1957,  and
 the  Gift-tax  Act,  958  upto  the  0th
 May  972."

 AN  HON.  MEMBER  :  ]0th  May  !

 MR.  SPEAKER  :  Mr  Piloo  Mody
 seldom  asks  for  anything.  We  should  agree
 to  it.

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE
 {Gwalior)  :  I  doubt  if  the  work  of  the
 Committee  will  be  completed  by  I0th  May.
 How  can  they  meet  during  the  Session  ?

 +  SHRIG,  VISWANATHAN  (Wandiwash):
 Ie  is  better  we  extend  the  time  further,
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 during  President's  Add.  (  Rep.)

 SHRI  ATAL  BIHARI  VAJPAYEE
 Have  more  time

 MR.  SPEAKER  :  Let  us  believe  them.

 SHRI  G.  VISWANATHAN  H  Let  him
 give  an  assurance.

 MR.  SPEAKER  :  The  question  is  :

 “That  this  House  do  further  cxtend  the
 time  for  the  presentation  of  the  Report
 of  the  Select  Committee  on  the  Bill
 further  to  amend  the  Income-tax  Act,
 1964,  the  Wealth-tax  Act,  957  and  the
 Gift-tax  Act,  958  upto  the  20th  May,
 1972."

 The  motion  was  adopted

 22  22  hrs,

 COMMITTEE  ON  THE  CONDUCT
 OF  A  MEMBER  DURING

 PRESIDENT’S
 ADDRESS

 Exrension  oF  Truk  For  Presentation
 or  RErortT

 SHRI  R.  D.  BHANDARE
 Central)  :  I  beg  to  move  :

 (Bombay

 “That  this  House  do  further  extend  the
 time  for  the  presentation  of  the  Report
 of  the  Committee  on  the  Conduct  of  a
 Member  during  President's  Address  on
 guidelines  for  Members  on  the  occasion
 of  the  President's  Address  to  Members
 of  Parliament,  upto  the  25th  April,
 1972.”

 SHRI  PILOO  MODY  (Godhra):  One
 clarification,  Sir.  Which  President's
 Address  ?

 SHRI  S.  M.  BANERJEE  (Kanpur)  :  Sir,
 I  am  not  against  this  motion  for  extension
 of  time.  But  !  only  want  that  tifl  the
 Committee  submits  its  report,  there  should
 be  no  President’s  Address.
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 Members  during
 President's  Add,  (Rep.)

 SHRI  PILOO  MODY:  Which  President's
 Address  is  he  referring  to  ?

 MR.  SPEAKER:  I  think  I  made  the
 observation  that  they  should  take  note  of  the
 recent  one  also.

 SHRI  PILOO  MODY:  Then,  it  will
 take  another  year.

 SHRI  N.  K.  P.  SALVE  (Betul)  :  Certain
 delicate  constitutional  ©  questions  are
 involved.

 MR.  SPEAKER  :  They  want  time  upto
 i5th  April  1972,  So,  they  must  be  sbout
 it.  If  we  believed  you,  then  we  should
 believe  them  also.

 SHRI  PILOO  MODY:  No,  Sir.  This
 is  about  the  last  President’s  Address.  For  the
 one  that  happencd  only  a_  few  days  ago,
 they  want  another  year.

 MR.  SPEAKER:  I  made  a  reference
 to  it  with  certain  observations  in  which  I
 happened  to  mention  also  that  the  Commi-
 ttee  is  seized  of  the  previous  one  and  I  hope
 they  will  also  consider  the  recent  one
 because  the  previous  one  was  by  only  two
 individuals.  This  was  by  a  group  or  party.

 SHRI  §8.M.  BANERJEE  :  Can  they
 consider  it  suo  motu  ?

 MR.  SPEAKER  :  I  think  we  had  the
 consensus  over  it.  When  I  made  that  obser-
 vation,  there  was  a  consensus  of  the  House
 over  it  and  I  repeat  it  again.

 Now,  the  question  is  :

 “That  this  House  do  further  extend  the
 time  for  the  presentation  of  the  Report
 of  the  Committee  on  the  Conduct  of  a
 Member  during  President's  Address  on
 guidelines  for  Members  on  the  occasion
 of  the  President's  Address  to  Members
 of  Parliament,  upto  the  25th  April,
 1972."

 The  motion  was  adopted.

 |  ~  ~—  -  ~”

 General  Discussion

 RAILWAY  BUDGET,  1972-73—
 GENERAL  DISCUSSION

 MR.  SPEAKER  :  Now,  we  take  up
 General  Discussion  on  Railway  Budget.  Mr.
 Mohammad  Ismail.

 att  मोहम्मद  इस्माइल  (बैरकपुर)  :  अध्यक्ष

 महोदय,  रेलवे  बजट  के  जनरल  डिस्कशन
 के  मौके  पर  मैं  हाउस  के  सामने  चंद  एक  प्वाइंट
 मैदान  करता  हूँ  tv

 पहली  बात  तो  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि

 हमारे  रेलवे  मिनिस्टर  ने  अभी  उस  रोज  रेलवे
 बजट  पेश  करते  हुए  इंडियन  रेलवे  के

 ऐडमिनिस्ट्रेशन  और  उनकी  इकोनामी  की  एक
 रोजी  पिक्चर  पेंट  करने  की  नाकामयाब  कोशिश
 की  है।  अब  यहाँ  इस  बारे  में  दो  तीन  सवाल
 उठते  हैं।  पहला  सवाल  तो  यह  है  कि  हमारी
 रेलवे  जो  कि  एक  पब्लिक  सेक्टर  है  उसमें

 कुल  कितना  रुपया  लगा  है।  रेलवे  में  ऐक्चुअल
 वेल्यू  आफ  इनवेस्टमेंट्स  को  एसएस  करने  के  लिए
 कोई  कोशिश  नहीं  की  गई  है  ताकि  हम  लोग

 इसे  आसानी  से  समझ  सकें  कि  इतना  मूलधन
 है  इसका  और  इतना  चर्च  होगा  लेकिन  रेलवे

 एक  ऐसी  जगह  है  जहां  पर  कोई  इसका  पता

 ही  नहीं  चल  सकता  है  ।  देश  के  लोग  इस  बारे

 में  बिलकुल  अंधेरे  में  है  कि  हमारी  रेलवे  में

 आखिर  कितना  पैसा  लगा  है,  कितने  की  सम्पत्ति

 है  और  कितना  खर्च  हो  रहा  है।  यह  तमाम

 बातें  इस  बजट  और  स्पीच  में  बिलकुल  साफ

 नहीं  की  गई  हैं  ।

 मैं  सबसे  पहले  एक  चीज  रखना  चाहता  हूँ
 कि  यह  जो  इन्होंने  रेलवे  का  कैपिटल  ऐट  सोजे
 दिया  है  यह  एक  बिलकुल  खिलड़ी  सरीखा  है
 जिसमें  मसूर,  चने  और  अरहर  आदि  की  दालें
 मिली  हुई  हैं  ओर  जैसा  समझता  चाहें  समझ
 लें।  आज  हकीकत  यह  है  कि  रेलवे  में  ओवर-
 कैपिटलाइजेशन  मौजूद  है  और  बह  बढ़ते-बनते

 सन्‌  1970-71  में  3330°78  करोड़  रुपये हो  गया
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 है  ।  इसमें  विदेश  से  भी  हमें  पैसा  मिलता  है  और
 सरकार  से  भी  हम  लोन  लेते  है।  डायरेक्ट  जो
 सरकार  लोन  देती  है  वहू  तमाम  इसमें  मिला

 हुआ  है।  वह  सब  कैपिटल  ऐट  चाज  है।
 इसीलिए  मैने  इने  इसे  खिचड़ी  बतलाया  है।

 दुनिया  की  और  किसी  रेलवे  में  यह  चीज

 नहीं  दिखाई  देती  है  ।  ब्रिटेन  और  फ्रास  मे  पार्ट
 मौत  दि  कैपिटल  को  राइट  औफ  कर  दिया  गया

 लेकिन  भारत  सरकार  वैसा  करने  को  त॑यार  नहीं
 मालूम  देती  है  क्योंकि  वह  रेलवे  को  दुधारू
 गाय  के  समान  दाहना  चाहती  है  ।

 यह  रेलवे  बोर्ड  के  मातहत  कैसी  धाधली

 /  चलाई  जा  रही  है  और  हालत  यह  बन  रही  है  कि
 डिविडेंड  जो  है  वह  2:5  से  लेकर  6  परसेंट  तक
 दिया  जा  रहा  है।  रेलवे  बान्वेंशन  कमेटी  ने
 अली  इग्रसं  में  पब्लिक  एक्सचेकर  के  लिए  रेट

 आफ  डिवी डेट  2'5  परसेंट  रैक्मेड  किया  था।

 यह  बिवोडेड  हमारी  सरकार  लेती  है।  रेलवे
 कंवेंशन  कमेटी  अपनी  बाद  की  मीटिंग्स  में  इस  रेट

 आफ  डिविडेंड  को  बढ़ाती  रही  और  हालात  यह

 हुई  कि  25  से  बढ़ाकर  4  कर  दिया,  4  परसेंट
 से  बढ़ाकर  5  परसेंट  कर  दिया  और  अब

 बढ़ाते-बढ़ाते  इस  साल  उसे  6  परसेंट  पर  ले

 आये  है--6  परसेंट  जो  यहाँ  से  डिब्रीडैट  दिया

 जाता  है  उसे  सरकार  लेती  है  जबकि  हमारी
 गवर्नमेंट  को  बाहर  के  देशों  से  कर्जा  |  परसेंट
 या  डेढ़  परसेंट  पर  मिलता  है  और  हमारी
 सरकार  एक  परसेंट  में  वहाँ  से  लेकर  यहाँ  6
 परसेंट  लेती  है  ।  इस  बारे  मे  कोई  भी  किलयर
 कट  तीली  हमारी  सरकार  की  नही  है।  सरकार
 ने  इस  बारे  में  छुरू  से  लेकर  आखिर  तक  तमाम
 देशवासियों  को  अंधेरे  में  रक्खा  है।  जो  काम्पैंसेशन
 का  पैसा  दिया  है  उस  प्र  भी  'डिविडेंड  वसूल
 करते  हैं।  जो  लोन  मिलता  है  उसका  भी

 'किल्ली बट  लेते  हैं।  जो  सरकार  पैसा  देती  है
 ६... ड  शी  बहु  6  परसेंट  लेती  है  ।  अब  यहां  जो
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 बढी  हुई  दर  पर  डिविडेंड  लिया  जाता  है  इसका
 बोझ  जनता  पर  पड  रहा  है  और  मनी  एक्सट्रेक्ट
 करने  की  पालिसी  की  वजह  से  यात्री-भाड़ों  में
 आये  दिन  बढोत्तरी  होती  रहती  है,  माल  भाड़े
 में  वृद्धि  होती  रहती  है।  यह  तो  तमाम  चीजें

 हो  रही  है।  मैं  पूछना  चाहता  हैं  कि  सरकार

 यह  है  6  परसेंट  का  डि बी डंड  लेती  है  तो  क्या
 बनियागिरी  करने  के  लिए  रेलवे  ही  रह  गयी

 है  और  अन्य  कोई  स्थान  नही  है  ?  आखिर

 यहाँ  पर  बनियागिरी  क्‍यों  होती  है  कि  6  परसेंट
 'डिवीडैट  वसूल  किया  जा  रहा  है  ?  रेलवे  को
 भी  सरकार  द्वारा  एक  अपने  लिए  आमदनी  का
 जरिया  बनाया  जा  रहा  है।  रेलवे  एक
 एसेंशियल  बीस  है  जिसमे  कि  सरकार  को
 पैसा  देना  चाहिए  लेकिन  वह  देने  के  बजाय  उस
 से  लेती  है।  रेलवे  से  सरकार  द्वारा  पैसा

 एक्सट्रेक्ट  करने  का  ही  नतीजा  है  कि  पैसेंजर्स
 पेयर्स  और  फ्रेट  चीज़ें  मे  इन्क्रीस  हो  रही  है
 और  आम  लोगो  पर  बोझ  बढ  रहा  है  और  इसको

 आम  गरीब  जनता  ही  इस्तमाल  में  लाती  है।

 अब  मैं  थोडा  सा  रेलवे  बोर्ड  के  बाबत  अर्ज

 करना  चाहूँगा।  रेलवे  मे  जो  ठीक  से  काम

 नही  हो  पा  रहा  है  उसमें  दरअसल  मंत्री  महोदय
 का  उतना  कसूर  नहीं  है  जितना  कि  रेलवे  बोर्ड

 का  है,  जिसकी  कि  एक्टिव  लीडरशिप  में  रेलवे
 का  काम  चल  रहा  है  t  अब  रेलवे  बोर्ड  की  एक

 यह  आदत  सी  हो  गई  है  कि  जैसे  भी  हो  अपनी

 ना कामयाबियों  से  लिए  दूसरों  के  मत्ये  दोष  मढ़
 देना  t

 जहाँ  तक  इम्प्लायीज  के  वर्कलोड  का  सवाल

 है  उसकी  स्थिति  ग्रह  है  कि  1950-51  में  जिस
 कास  के  लिए'  3,44  आदमी  काम  करते  थे  पर
 ग्रास  ट्रक  किलोमीटर,  उसी  के  लिए  कम  होते-
 होते  970-7i  में  2,833  आदमी  रह  गये  हैं।
 काम  तो  बढ़  ही  गया  है  लेकिन  आदमी  कम  हो
 गये  है  ।  यह  नीति  सरकार  की  शुरू  से  चली
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 at  रही  है  प्रोडक्शन  कम  नही  हुआ  है  लेकिन
 क्राम  करने  वालो  का  नम्बर  कम  हो  गया  है।

 दूसरी  तरफ  अगर  दैनिक  की  बात  को  देखा
 जाय  तो  950-Si_  की  पर  कैपिटा  प्रोडक्टिविटी

 1,22,000  द्विक  यूनिट  से  बढ़कर  970-7l  में

 1,86,000  ट्रैफिक  यूनिट  हो  गई  है।  इसका
 मतलब  यह  है  कि  काम  का  लोड  तो  बढा  है,
 आमदनी  बढी  है,  लेकिन  बकस  की  मजदूरी  वही
 की  वही  है  ।  दूसरी  जगहों  पर  ट्रांस्पोर्ट  बक्स  को
 बोनस  भी  मिलता  है।  यहाँ  तक  कि  पोर्ट
 कमिश्नर  के  यहाँ  भी,  जहाँ  बोनस  देने  का  कोई
 सवाल  नही  है,  बोनस  मिलता  है,  हर  पब्लिक
 सेक्टर  मे  बोनस  देना  शुरू  हो  गया  है,  लेकिन
 रेलवे  ने  इस  बारे  मे  सोचा  तक  नही  यहाँ  पर
 काम  का  बोझ  बढा  है  लेकिन  आदमी  कम  हुए
 हैं।  उन  लोगो  को  वेजेस  भी  पूरी  नही  मिल

 रही  है,  फिर  भी  उनको  बोनस  देने  की  बात

 नही  सोची  जा  रही  है।  मैं  चाहेगा  कि  स्त्री

 महोदय  इसका  स्पष्ट  उत्तर  दे  ।

 इसके  अलावा  रेलवे  बोर्ड  की  एक  और  भी
 आदत  है  कि  बहू  कभी  भी  अपना  कुसूर
 मानते  के  लिए  तैयार  नहीं  होता  है।  अगर
 कभी  कोई  ऐक् सि डेट  हो  जाता  है  तब  वह  यह
 तलाश  करते  है  कि  उसको  किसके  जिम्मे  डाला
 जाये।  अपने  को  यह  हमेशा  उससे  अलग  रखता

 है।  1970-71  की  जो  रिपोर्ट  निकली  है  उसमे

 उन्होंने  दिखलाया  है  कि  पहले  जो  माल  जाता
 था  वह  2,794  मिलियन  टन  था,  उसमे  अब  कमी

 हो  गई  है  ।  उसका  कारण  बह  बतलाया  जाता

 है  कि  बंगाल  में  ला  एण्ड  आर्डर  सिचुएशन  ठीक

 नही  है।  रेलवे  बोर्ड  अपने  ऊपर  ज़िम्मेदारी  नही
 लेता  ।  वहु  तो  कहते  हैं  कि  चूंकि  बंगाल  मे
 ला  एण्ड  आइंद  का  सवाल  है  इसलिए  काम  ठीक

 मही  को  पाया।  रे दबे  बोड़  के  सामने  चारो
 तरफ  में  ला  एण्ड  आर्डर  का  ही  सवाल  है।
 साज़  खेलो  से  कोयला  जाता  है,  आयरन  ओर
 जात  है,  मैंगनीज  जाता  है  कहा  जाता  है.  कि
 बंगाल  की  बजह  से  इसमे,  गड़बड़ी  हो  रही  है

 यह  एक  हथियार  रेलवे  बोर्ड  के  पास  है।  जब
 भी  कोई  बात  गड़बड़ी  की  होती  है,  वह  उसको
 बंगाल  पर  छोड़ते  हैं।  हमेशा  पत्नी  महोदय  भी
 उसी  का  हवाला  दिया  करते  है।  आज  3
 करोड़  रुपये  की  चोरी  हो  गई,  डेमरेज  देना
 पडता  है।  अगर  पूछा  जाता  है  कि  यह  क्‍यों

 हुआ  तो  कह  देते  है  बंगाल  के  कारण  |  जब  भी
 काम  में  कमी  का  कारण  पूछा  जाता  है  तब  रेलवे
 बोर्ड  कह  देता  है  बंगाल  मे  ला  एण्ड  आर्डर  नही
 है,  इसी  कारण  ।  उडीसा  में  मैंगनीज  है,  आयरन
 ओर  है,  क्‍या  वहाँ  भी  ला  ऐंड  आडर  नही  है,
 मध्य  प्रदेश  मे  भी  ला  एण्ड  आर्डर  नही  है,  बिहार
 मे  भी  ला  एण्ड  आर्डर  नही  है?”  बार-बार
 बंगाल  का  ही  नाम  क्यो  लिया  जाता  है  ?  हमेशा
 यह  कहू  दिया  जाता  है  कि  चूकि  वेतन  नही
 मिलते  इसलिए  कोयला  नहीं  भेजा  जा  सकता

 है,  मैगनीज  नही  भेजा  जा  सकता  है।  यहां,  सब
 धोखेबाजी  है।  सबसे  बडा  झूठ  जो  बोला  जा

 रहा  है  वह  यह  कि  देश  के  लोगो  के  सामने  महू
 बतलाया  जा  रहा  है  कि  चूँकि  बंगाल  मे  ला  एण्ड
 आर्डर  का  सवाल  है  इसलिए  माल  नहीं  जा

 रहा  है।  असल  में  हकीकत  यह  है  कि  मेगन

 की  कमी  और  इनकी  तथा  रेलवे  बोर्ड  की

 नाएहतियत  के  कारण  है  जिससे  बंगाल  का  ताम

 लेकर  बचना  चाहते  है  ।

 जहाँ  तक  बगाल  में  ला  एण्ड  आकर  का

 सवाल  है,  आज  सुबह  मुझको  एक  टेलीफोन  मिला

 है  कि  वहाँ  पर  ला  एड"  आर्डर  किस  तरह  से

 चल  रहा  है।  मै  जिस  संस्था  का  प्रेसिडेंट  हूँ,
 यानी  सी०  आई०  टी०  यु  सी०,  बहू  बाजार,

 वहाँ  पर  25  वर्ष  से  सेट्रल  गवर्नमेंट  एंप्लॉईज  की

 कोऑर्डिनेशन  कमेटी  का  आफिस  है।  उसकी

 मिसाल  मंत्री  महोदय  ला  एण्ड  आर्डर  के

 सिलसिले  मे  दे  देगे  ।  ला  एण्ड  आर  का  सवाल
 तो  एक  अलग  चीज  है।  जहाँ  तक  काम  का

 सवाल  है  एफिशिएन्सी  का  सवाल  है,  मंत्री

 महोदय  सारी  सीज  को  छिपाना  चाहते  है,  झूठ
 बोल  कर  ।  बहू  तो  उसी  तरह  से  है  जैसे  किसी



 99  Rly  Budget,  1972-73,

 [मोहम्मद  इस्माइल ]
 आदमी  ने  पूछा  कि  ठाकुर  घर  मे  कौन  था  तो
 कहने  लगे  कि  मैंने  केला  नहीं  खाया।  दूसरे
 किसी  ने  खाया  होगा  ।  यहाँ  पर  पत्नी
 महोदय  बैठे  है,  रेलवे  बोर्ड  के  लोग  बैठे  हैं।  उन
 के  द्वारा  बंगाल  मे  ला  एण्ड  आर्डर  का  नाम
 लिया  जाता  है  1  बगान  में  जो  कुछ  हो  रहा  है
 बंगाल  के  लोग  उसका  मुकाबला  कर  रहे  हैं  ।

 वहाँ  कांग्रेस  राजनीतिक  खेल  कर  रही  है  लेकिन
 अपनी  कमजोरी  को  छिपाने  के  लिये  ला  ऐड  आर्डर
 को  हथियार  बनाया  जा  रहा  है  >  यह  गलत
 शमीज  है  1  एम्प्लायर  ने  आयरन  ओर  के  लिये
 अखबार  मे  स्टेटमेंट  दिया।  डेप्युटेशन  मे  सब  लोग
 गये  ।  आप  बतलाइये  कि  आप  उनको  बैगन
 क्यों  सप्लाई  नहीं  कर  सकते ।  कया  दिक्कत
 थी  ?  क्यों  रेलवे  बोर्ड  ने  जल्दी  फैसला  नहीं

 किया  ।  क्‍यों  नहीं  उसने  स्त्री  महोदय  के
 सामने  ठीक  बाते  गखक्खी  ?  उल्टे  पत्नी  को  समझा
 दिया  |  मंत्री  महोदय  सीधे  आदमी  है।  उन्होने
 भी  कह  दिया  कि  ला  एण्ड  आर्डर  की  बात  है।
 इस  तरह  से  कह  देना  गलत  चीज  है,  जनता  को
 और  देश  को  अधरे  मे  रखना  गलत  बात  है  1

 जहाँ  तक  मार्टिन  रेलवे  का  सवाल  है,  आप
 बतलाइये  कि  स्त्री  महोदय  के  पास  डेप्युटेशन
 अब  तक  कितने  गये  ?  आज  तीन-चार  हजार
 आदमियों  का  कितना  मजाक  उड़ाया  गया  है।
 सिद्धार्थ  बाबू  ने  कह  दिया  कि  जरूर  होगा,  पूर्वी
 मुकर्जी  ने  कह  दिया  कि  जरूर  होगा,  मंत्री

 महोदय  ने  भी  कह  दिया  कि  देखेंगे  ।  इस  चक्कर  से

 मुलाजिम  धूम  रहें  है कि  मार्टिन  रेलवे  का  क्या

 होगा  ?  लाखो  आदमी  रोजाना  शाहदरा,

 सहारनपुर,  आता  रेलवे  से  फायदा  उठाते  थे  1

 जनता  से  उपर  इतना  बोझ  ला  गया  है  और
 उसकी  आमदनी  कम  हो  गई  है  और  मुसीबत
 बढ़  गई  है।  अभी  तक  उसका  कोई  भी  फैसला

 नही  हुआ  र्फ  कब  टेक  जोर  किया  जायेगा

 कहूं  दिया  गया  कि  उसके  एम्प्लाइज  को  ऐब जा बई
 कर  लिया  जायेगा  ।  कुछ  को  किया  गया  है,
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 कुछ  को  नहीं  किया  गया  है  ।  इसके  बारे  में

 कोई  भी  क्लियर  कट  पालिसी  नही  है,  यह  एक
 आश्चय  की  बात  है  -  अब  शक  यह  कह  दिया
 जाता  था  कि  आप  लोग  अडिगा  लगाते  हैं  1  अब
 तो  अडगा  लगाने  वाला  कोई  नहीं  है  ।  या  तो
 अडिगा  रेलवे  बोर्ड  लगायेगा  या  मती  महोदय
 लगायेगे  ।  इसलिये  इस  के  बारे  मे  साफ  पालिसी
 बननी  चाहिये  {

 एनसीडेक्स  के  बारे  में  यह  बात  है  कि

 ऑक्सीडेंट्स  कमेटी  ने  जो  रिकमेडेशन  की  थी,
 उनके  बारे  में  हमे  बतलाया  जाय  कि  कौन  सी
 सिफारिश  मानी  गई  और  कौन  सी  नहीं  मानी

 गई  |  जिन्होंने  बिचार  किया  उनको  कोई  भी
 बात  साफतौर  से  मालूम  नही  है  t

 इसके  बाद  एक  और  डेजरस  बात  मत्ती

 महोदय  ने  कही  है।  पहले  तो  यह  था  कि
 सीनिआरिटी  से  प्रमोशन  हुआ  करता  था।  अब

 उन्होंने  कह  दिया  हैं  कि  सीनिआरिटी  कम  मेरिट
 की  बात  होगी  |  मेरिट  के  माने  यह  है  कि  जो

 आदमी  अफसर  को  रोज  सलाम  नही  करेगा,
 उसके  घर  की  बाजार  नहीं  करेगा,  और  दूसरे
 तरीको  से  खुश  नहीं  करेगा,  उस  बेचारे
 की  मेरिट  खत्म  हो  जायेगी  ।  सीनिआरिटी  का
 अब  कोई  मूल्य  नहीं  रह  जायेगा  d  पचीस
 बरस  की  कुर्बानी  करने  के  बाद  अगर  कोई
 अफसर  को  सलाम  नहीं  करेगा  तो  उसका
 प्रमोशन  नहीं  होगा।  मिठाई  नहीं  पहुँचाता,
 दिल्‍ली  के  लेह  नहीं  देता,  तो  उसकी  तरक्की

 नहीं  हो  सकती  |  मैं  कहता  चाहता  हैं  कि  आप
 ने  जो  मेरिट  की  नई  ईजाद  की  है,  वह  चीज

 नहीं  होनी  चाहिये  1  सिर्फ  सीनिआरिंटी  होनी
 चाहिये।  पहले  सीनिआरिटी  के  प्रमोशन  होता
 था  तब  अधिकारी  को  सैटिस्फैक्शन  होता  था,
 लेकिन  जब  इस  तरह  की  चीजें  हो  रही  हैं।  सह
 सब  कैसे  हुआ,  आप  कृपा  करके  इसका  जवाब

 जरूर  दें।  आपकी  जो  970-7]  की  रिपोर्ट  है



 20  Rly.  Budget,  1992-73  PHALGUNA  27,  893  (SAKA)

 उससे  मालूम  होता  है  कि  आपने  3556  आदमियों
 को  जब  वे  लोरियां  कर  रहे  थे,  मार  डाला  और
 I749  को  जरूरी  किया  |  यह  है  आपकी  कार-

 गुजारी  ।  चोरों  को  पकड़ने  के  लिए  आपने  इतने
 आदमियों  को  मार  डाला  और  गर्मी  कर
 दिया  अगर  ये  चोरियाँ  कर  भी  रहे  थे  तो  कैसी
 थीं  ये  चोरियाँ  ?  जो  छोटा  आदमी  चोरी  करेगा

 वह  पाँच  हाथ  तार  चोरी  करेगा  या  टू
 के०  जी०  की  कोई  चीज़  चुराएगा।  उनका
 तो  यह  हाल  होता  है  लेकिन  जो  बंडल  के  बंडल
 गायब  कर  जाते  हैं  जो  टनों  तार  चोरी  कर  ले
 जाते  हैं  या  उसमें  मददगार  होते  हैं,  जो  बस्ते  के
 बस्ते  गायब  कर  जाते  हैं,  उनके  खिलाफ  आपने
 क्या  कुछ  कार्यवाही  की  है  ?  अपने  अफसरों  से
 या  रेलवे  बोर्ड  से  क्या  आप  इसके  बारे  में

 पूछेंगे  ?  जो  छोटा  मुलाज़िम  है  या  दूसरा  छोटा
 आदमी  है  उसको  तलाश  करके  उसको  गोली
 मार  दी  जाती  है,  जो  गरीब  आदमी  है,  उसको
 तो  गोली  मार  दी  जाती  है  लेकिन  जो  बड़े
 बड़े  बंडल  गायब  कर  जाते  हैं,  उनको  कोई

 पूछने  वाला  नहीं  है।  जो  बड़े  लोग  हैं  उनके
 खिलाफ  कोई  न  तो  इंक्वायरी  होती  है  और  न

 ही  उनके  खिलाफ  कोई  ऐक्शन  लिया  जाता  है
 ag  लोगों  की  मदद  से  ही  ये  जो  चोरियां  हैं  ये

 होती  हैं।  उनके  बिना  नहीं  हो  सकती  हैं  .  टाप
 आफिशल्ज़  इसमें  इनवाल्व  होते  हैं।  टाप  हैवी
 जो  आपने  एडमिनिस्ट्रेशन  कायम  कर  रखा  है,
 एफिशेंट  लोगों  को  जो  आप  कहते  हैं  कि  आपने

 नियुक्त  किया  है,  इस  तरह  के  ये  एलिफ़ैंट  लोग

 हैं  -  जो  रेलवे  का  सामान  चोरी  गया  उसके  वास्ते
 आपको  तेरह  करोड़  रुपया  अदा  करना  पड़ा  t

 मैं  आपके  सामने  निवेदन  करना  चाहता  है  कि
 आप  देश  के  लोगों  को  अंधेरे  में  न  रखें  -  उनको

 सही-सही  स्थिति  की  जानकारी  दें।  उजाले  में
 आप  खुद  भी  आएं  और  लोगों  को  भी  उजाले
 के  दर्शन  कराये  ।  गरीबी  हटाये  लेकिन  गरीबों
 को  न  भाषायें  |  डंडा  लेकर  यूनियनों  के  पीछे
 ने  पड़े  ।  मैं  सी०  आई०  टी०  स०  सी०  का
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 प्रेज़िडेंट  हैँ  i  हम  लोगों  को  कहा  जा  रहा  है,
 धमकियाँ  दी  जा  रही  हैं  कि  भाग  जाओ,  मारे
 जाओगे  ।  अगर  इस  तरह  से  आफिस  बेअरखें
 को  मारने  का  बन्दोब॑स्त  हो  गया  तो  क्या  इसको
 आप  डेमोक्रेसी  कहेंगे।  ऐसे  ही  आप  मुझे  भी  मारने
 का  बंदोबस्त  करेंगे  ?  तब  मैं  भी  यहाँ  नहीं  झा

 सकूंगा  और  मामला  सारा  साफ  हो  जाएगा  1
 ला  एंड  आडर  के  नाम  पर  इस  तरह  की  कार्य-

 बालियाँ  आप  न  करें  ।  यह  गलत  चीज  है

 भरी  नाथू  राम  अहिरवार  (टीकमगढ़)  :

 रेल  मंत्री  महोदय  ने  जो  रेलवे  बजट  प्रस्तुत  किया

 है,  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूँ  ।

 पाँच  वर्ष  के  बाद  पहली  बार  उन्होंने  बचत  का
 बजट  प्रस्तुत  किया  है।  इसके  लिए  वह  बधाई
 के  पात्र  है।  वह  इस  रास्ते  भी  बधाई  के  पात्र

 हैं  कि  जब  से  उन्होंने  इस  मंत्रालय  को  संभाला

 है  जो  रेल  गाड़ियां  आउ-आठ  और  दस-दम  घंटे
 लेट  चलती  थीं  वे  अब  समय  पर  चल  रही  हैं।
 जो  कर्मचारी  पहले  रेलवे  में  काम  करते  थे,  वही
 आज  भी  कर  रहे  हैं  लेकिन  फिर  भी  मंत्री  महोदय
 ने  प्रयत्न  किए  और  गाड़ियों  को  समय  पर

 चलवाने  की  व्यवस्था  की  ।  जिस  सुचारू  रूप  से

 काम  चल  रहा  है,  इसके  लिए  मंत्री  महोदय
 बधाई  के  पालन  हैं

 बिना  टिकट  यात्रियों  की  साया  में'  भी

 काफी  कमी  हुई  है।  इसके  संबंध  में  उन्होंने  जो

 सतर्कता  बरती  है,  उसके  लिए  भी  मैं  उनको

 बधाई  देता  हूँ  t

 मैं  रेल  विभाग  में  काम  करने  वाले  उत

 तमाम  कर्मचारियों  को  धन्यवाद  देता  हैँ  जिन्होंने
 लड़ाई  के  वक्त  अपनी  जानों  को  जोखिम  में  डाल
 कर  देश  के  सुरक्षा  कार्यों  में  हाथ  बनाया  और
 अपनी  जानों  तक  की  परवाह  न  करते  हुए  अपने
 कर्तव्य  को  निभाया  ।  विशेष  रुप  से  हैरी-
 टोरियल  आर्मी  के  लोगों  ने  रेलवे  में  काम  किया
 और  अपनी  जानें  तक  दीं  या  भाव  हुए  मैं

 चाहूँगा  कि  उनके  परिवारों  के  साथ  अधिक  से
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 अधिक  रियायत  बरती  जाए,  उनके  बच्चों  की

 शिक्षा  का  विशेष  प्रबन्ध  किया  जाए  और  उनको

 नौकरियाँ  आदि  के  मामले  में  विशेष  सुविधा  दी

 जाए  |  कम्पेशनेट  ग्राउंड  पर  उनको  नौकरियां
 मिलती  चाहियें  ताकि  आने  वाली  पीढ़ी  को  इस
 बात  का  भरोंता  हो  सके  कि  हमारे  परिवार  के
 लोग  जो  रेलवे  विभाग  में  नौकरी  करते  है  और
 देश  की  सुरक्षा  के  लिए  आगे  मोर्चों  पर  जाते  है
 और  अपनी  जानें  जोखिम  में  डालते  हैं  और  इस
 प्रकार  से  सुरक्षा  कार्यों  में  हाथ  बटाते  हैं,  अगर
 उनके  साथ  कोई  दुर्घटना  हो  जाती  है  तो  उनके
 परिवारों  की  ठीक  तरह  से  देखभाल  होगी  और
 नौकरी  आदि  के  मामले  में  उनके  साथ  रियायत
 की  जाएगी  |

 जब  मैं  यह  सब  कहता  हैँ  तो  उसके  साथ
 साथ  मैं  एक  शिकायत  भी  करना  चाहता  हूँ
 हम  देखते  आ  रहे  हैं  कि बराबर  साउथ  में  ही
 नई  रेलवे  लाइनें  डाली  जा  रही  है,  महाराष्ट्र  में
 डाली  जा  रही  हैं,  गुजरात  में  डाली  जा  रही  हैं।
 ईस्ट  रीजन  पिछड़ा  हुआ  है।  उसमें  भी  डाली
 जाती  चाहिये  7  आपको  सब  को  एक  निगाह  से
 देखना  चाहिये  ।  अगर  आपने  ऐसा  किया  तो
 ज्यादा  अच्छा  होगा  |

 मध्य  प्रदेश  हमारा  सबसे  पिछड़ा  हुआ
 प्रदेश  है।  इसका  बस्तर  जिला  इतना  बड़ा  है
 जितना  कि  आपका  उड़ीसा  प्रान्त  है।  लेकिन

 वहाँ  पर  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  है।  पचास-
 पच्चास  और  सौ-सौ  मील  लोगों  को  पैदल  या
 बेल  गाड़ियों  पर  आकर  नौकरी  आदि  के  लिए
 जाना  पड़ता  है  लेकिन  वहाँ  कोई  रेल  की

 सुविधा  नहीं  है  ।  बैलाडिला  में  कच्चा  लोहा  बड़ी
 मात्रा  में  निकाला  जा  रहा  है।  वहाँ  से  बाइडेन
 लक  आप  रेलवे  लाइन  डालना  चाहते  हैं।  मैं

 चाहता  है  कि  उसको  कौरवों  के  साथ
 मिला  विधा  जाएं।  कौरवों  और  बैलाडिला  के
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 बीच  लोहे  के  कारखाने  खोले  जा  रहे  हैं  ।  वहाँ
 रेलवे  लाइन  का  होना  बहुत  जरूरी  है  t

 मध्य  प्रदेश  में  आप  उसके  बीच  के  भाग  को

 देखें  तो आपको  पता  चलेगा  कि  वहाँ  भी  कोई

 रेलवे  लाइन  नहीं  है।  मध्य  प्रदेश  के  किनारे

 किनारे  को  पते  हुए  तो  रेलवे  लाइन  है  लेकिन

 बीच  के  भाग  मे  कोई  रेलवे  लाइन  नहीं  है।
 क्षेत्रफल  के  लिहाज़  से  मध्य  प्रदेश  भारत  का  सब
 से  बड़ा  प्रदेश  है।  इतना  बड़ा  प्रदेश  होते  हुए
 भी  वह  एक  बहुत  ही  पिछड़ा  हुआ,  शायद  सब
 से  ज्यादा  पिछड़ा  हुआ  प्रदेश  है  t  मध्य  प्रदेश
 की  एक  तिहाई  जनता  आदिवासी  जनता  है  ।

 वहाँ  रेलवे  लाइनें  डालने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं
 को  गई  है  t  मै  आपसे  प्रार्थना  करता  हैँ  कि  आप

 उस  तरफ  भी  ध्यान  दें  ।  गुना  माशी  रेलवे

 लाइन  पुरानी  चली  आ  रही  |  इसको  पूरा  नहीं
 किया  गया  है।  मै  प्रार्थना  करता  हैँ  कि  इसको
 जल्दी  पूरा  किया  जाए  |  इसी  तरह  से  संगरौनी-
 कटनी  रेलवे  लाइन  अधूरी  पड़ी  है  सें  वगैरह
 सब  हो  चुका  है।  इसको  भी  जल्दी  पूरा  किया

 जाए  और  पेसेंजर  गाड़ी  यहाँ  पर  जल्दी  चालू
 की  जाए।

 इसी  तरह  से  बुन्देलखंड  का  जो  इलाका  है
 बह  बहुत  ज्यादा  पिछड़ा  हुआ  है  ।  हिन्दुस्तान  में

 कोई  दूसरा  इलाका  इतना  पिछड़ा  हुआ  नहीं  होगा
 जितना  यह  इलाका  है  |  गोरखपुर,  बलिया  की

 तरह  से  ही  यह  पिछड़ा  हुआ  है  +  वहाँ  पर  घोर
 गरीबी  है।  गरीबी  के  कारण  वहाँ  डकैतियां

 बहुत  ज्यादा  पड़ती  हैं  -  वहाँ  के  लोग  जो  कुछ
 भी  पैदा  करते  हैं,  डाकू  लूटकर  ले  जाते  हैं।
 वहाँ  लूटमार  बहुत  होती  है'।  वहां  पर  आप  से
 उद्योग-धंधे  खोलने  को  कहा  जाता  है  तो  वे  भी

 नहीं  खोले  जाते  हैं  ।  ज़ब  उद्योगपतियों  से  उद्योग
 धंधों  को  बोलने  के  लिए  कहा  जाता  है  तो  वे

 कहते  हैं  कि  आने-जाने  की  सुविधा  ही  नहीं  है,
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 रेलवे  लाइन  ही  नहीं  है  तो  उद्योग-धंधे  कैसे  यहाँ
 स्थापित  किए  जाएं  |  वहाँ  साधन'  सब  मौजूद
 हैं।  उद्योगपति  वहाँ  कारखाने  डालना  चाहते  हैं।

 किन्तु  यातायात  के  साधन  न  होने  के  कारण

 वहाँ  कोई  कारखाना  लगा  नहीं  सकते  हैं।  इस
 बस्ते  वहू  इलाका  पिछड़ा  हुआ  रह  गया  है।
 उस  तरफ  भी  आपका  ध्यान  जाना  चाहिये
 झांसी  से  जो  लाइन  बम्बई  जाती  है,  उसके  बीच
 में  एक  ललितपुर  नाम  का  स्टेशन  हे  |  बराबर
 इस  बात  की  माँग  की  जाती  रही  है  कि  टीकमगढ़

 छतरपुर,  पन्ना  होकर  सतना  तक  एक  लाइन
 डाली  जाए।  लेकिन  इस  ओर  कोई  ध्यान  नहीं
 दिया  गया  हैँ  |  अगर  आप  सतना  को  इस  तरह
 से  नहीं  मिला  सकते  हैं  तो  छतरपुर  से  खजुराहो
 होकर  बाँदा  रेलवे  स्टेशन  से  मिला  दिया  जाए।
 इस  क्षेत्र  मे ंगिला  अधिक  पैदा  होता  है,  इमारती

 लकड़ी  बहुत  ज्यादा  होती  हे,  हरी  सब्जियाँ  और
 मछली  बहुत  होती  है  -  कारखानों  आदि  से  भी

 यहाँ  जो  माल  बाहर  जाएगा  उस  सबको  देखते

 हुए  रेलवे  को  यहाँ  कभी  घाटा  नहीं  हो  सकता

 यह  मैं  गारंटी  के  साथ  कह  सकता  हूँ  ।  उसको
 इस  लाइन  से  फायदा  ही  होगा  ।  बुन्देलखंड  के
 विकास  के  लिए  भी  यह  बहुत  जरूरी  हैँ  ।  यहां
 पर  930  में सर्वे  हुआ  था  लेकिन  आज  तक
 उस  पर  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई।  अगर
 आप  चाहें  तो  एक  बार  फिर  सर्वे  करा  कर  देख
 ले  और  पता  लगा  लें  कि  वास्तव  में  आधिक

 दृष्टि  से  यह  रेलवे  लाइन  फायदेमन्द  साबित

 होगी  या  नहीं  |  मैं  समझता  हैँ  कि  अवश्य  राय-
 देमस्द  होगी  ।  जब  तक  यहाँ  रेलवे  लाइन  नहीं
 डाली  जाएगी  तब  तक  इस  क्षेत्र  का कभी  विकास

 नहीं  हो  सकेगा  ।

 झांसी  और  नानकपुर  के  बीच  एक  ही  गाड़ी
 है  जो  सुबह  चलती  है  और  शाम  को  पहुँचती
 है।  यह  पैसेंजर  गाड़ी  है।  कोई  दूसरी  गाड़ी
 यहाँ  नहीं  है  -  बराबर  हम  इस  बात  की  माँग
 करते  आ  रहे  हैं  कि  शांति  से  बनारस  तक  एक
 एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाई  जाए  लेकिन  हमारी  इस
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 माँग  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।  आप

 कहते  हैं  कि  इलाहाबाद  और  बनारस  के  यार्ड
 में  जगह  नहीं  हँ  1  बराबर  यही  जवाब  दे  दिया

 जाता  है  t  एक्सप्रेस  गाड़ी  के  न  होने  की  बहू
 से  लोगों  को  कानपुर  होकर  इलाहाबाद  जाना

 पड़ता  है  t  जो  पैसेंजर  गाड़ी  झांसी  से  चलती

 है  मानकपुर  के  लिए,  बह  वो-दो  और  तीन-तीन'
 घंटे  लेट  हो  जाती  हँ  ।  इसका  नतीजा  यह  होता
 हूँ  कि  यात्रियों  को  बम्बई  हावड़ा  मेल  मानकपुर
 में  नही  मिलती  है,  वह  छूट  जाती  है।  इस  वास्ते
 उनको  मानकपुर  में  ही  पड़  रहना  पड़ता  है,  जब

 तक  कि  दूसरी  गाड़ी  न  आ  जाएं  मंत्री  महोदय
 ने  कहा  हैँ  कि  एक्सप्रेस  गाड़ी  तो  महीं  चल

 सकती  हू  लेकिन  रात  को  जो  गाड़ी  मानकपुर
 जाती  है,  उसमें  इलाहाबाद  के  लिए  स्‍लीपर  कोच

 लगा  दिया  है  इससे  काम  नहीं  चलता  है।
 जब  गाड़ी  मानकपुर  में  छूट  जाती  है  तो  वहाँ
 सिंह  पैसेंजर  पड़े  रह  जाते  हैं  बल्कि  सब्जियां,
 मछलियाँ  आदि  भी  पड़ी  रह  कर  सड़  जाती  हैं
 जिसकी  वजह  से  रेलवे  को  हर  साल  हजारों
 रुपया  कम्पेंसेशन  के  तौर  पर  व्यापारियों  को

 देना  पड़ता  हैं।  अगर  आप  एक्सप्रेस  गाड़ी
 झांसी  से  सीधे  इलाहाबाद  या  बनारस  नहीं  ले

 जा  सकते  हैं  तो  असम  मेल  जो  टुंडला  से  कानपुर
 होकर  चलती  है  उसे  सीधा  आगरा  सें  ग्वालियर

 झांसी  होकर  चलाने  की  व्यवस्था  करदें,  इससे
 डायरेक्ट  रूट  मिल  जाएगा  ।  इससे  इलाहाबाद
 जाने  वाली  डायरेक्ट  सवारियों  को  सुविधा  हो
 जायेगी  ।  इस  पर  जरूर  ध्यान  किया  जाये  और

 एक  एक्सप्रैस  ट्रेल  चलाने  की  कोशिश  की

 जाये ।

 झांसी  और  मानकपुर  के  बीच  एक  निवासी
 रेलवे  स्टेशन  है  ।  पिछले  वर्ष  एक  लाख  स्वीटी
 पहला  खरीदा  गया  और  वहाँ  से  बहार  भेजा
 गया।  निवासी  स्टेशन  पर  कोई  शेड  ने  होने  की

 बजह  से  गल्ला  बराबर  भीगता  रहता  है।  इसके
 अतिरिक्त  वहाँ  पर  करीब  एक  हजार  विगत

 फर्टिलाइजर  भी  उतारा  गया  था।  बरसात  के
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 दिनों  में  पानी  पड़ा  और  सब  गल्‍ला  और

 फ़्टिलाइजर  भीग  गया  I  अगर  वहाँ  पर  शेड

 होता,  तो  वह  सब  माल  सुरक्षित  रहता  और  न
 भीगता  ।  निवासी  में  जो  गोडाउन  है,  उसमें
 केवल  एक  वेतन  माल  जा  सकता  है।  जब  पचास
 सौ  बैगन  गल्ला  और  फर्टिलाइज़र  वहाँ  आता  है,
 तो  प्लेटफ़ार्म  उसको  नहीं  सम्भाल  सकता  है  t

 इसलिए  वहाँ  पर  एक  शेड  होना  बहुत  ज़रूरी  है

 जहाँ  तक  मैंने  देखा  है,  प्रोमोशन  और

 ट्रांसफर  के  बारे  में  रेलवे  के  हाई  आफ़िस सं  में

 बहुत  भ्रष्टाचार  है।  कोई  भी  स्टेशन  मास्टर  बड़ें
 अफ़सरों  की  मर्ज़ी  से  ही  किसी  स्टेशन  पर  रह
 सकता  है।  जब  तक  वह  उनकों  सब्जी  और  वहाँ
 पैदा  होने  वाली  अन्य  चीजें  भेजता  रहता  है,  तब

 तक  ही  वह  वहाँ  रह  सकता  है  ।

 पासंल  गोदाम  में  जो  फ़ैज़ अल  बकर  काम

 करते  हैं,  और  रेलवे  में  जो  अन्य  कज  अल  लेबर

 काम  करते  हैं,  उनको  छः  महीने  से अधिक  काम

 पर  नहीं  रखा  जाता  है।  उसके  बाद  उनकी

 नौकरी  ख़त्म  कर  दी  जाती  है  और  फिर

 दोबारा  भर्ती  होती  हैं।  हर  एक  भर्ती  में  हर  एक

 मजदूर  से  तीस  तीस  रुपया  बंधा  रहता  है।
 जो  नहीं  देता  है,  उसको  नहीं  रखा  जाता  है
 नियम  यह  है  कि  जो  मज़दूर  नौ  महीने  तक
 काम  करता  है,  उसको  क्वासी-पर्मानेंट  कर
 दिया  जाता  है  और  उस  को  हटाया  नहीं  जा
 सकता  है।  लेकिन  मैंने  झांसी  में  देखा  है  कि
 आठ  महीने  के  बाद  पासंग  गोदाम  के  मजदूरों
 की  नौकरी  ख़त्म  कर  वी  जाती  है  और  दोबारा
 भर्ती  करके  उनसे  पेसा  वसूल  किया  जाता  है  t
 आप  देखिये  कि  ढाई  तीन  सौ  रुपया  पाने  वाले'

 सुपरवाइज़र  इस  प्रकार  ढाई  तीन  रुपया  रोज़
 पाने  वाले  मजदूरों  से  पैसा  वसूल  करते  हैं  -  इस
 तरफ  ध्यान  दिया  जाता  चाहिए  q  मंत्री  महोदय
 में  बहुत  सुधार  किया  है।  वह  इस  क्षेत्र  में  भी

 सुधार  करें।  प्रोमोशन  रिश्वत  के  अधार  पर  न
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 हो  कर,  मेरिट  पर  कीजिये।  हू  उचित  नहीं  है
 कि  जो  कर्मचारी  अफ़सरों  की  खुशामद  करें,  उन
 के  करेक्टर  रोल  अच्छे  रखे  जायें  और  जो
 ईमानदारी  से  काम  करें,  उनके  कैरेक्टर  रोल

 खराब  कर  दिये  जायें

 शिडयूल्ड  काइट्स  के  सप्लाईज  को  विशेष
 रूप  से  परेशान  किया  जाता  है।  जो  भी  बड़ा
 अफ़सर  होता  है,  वह  अपने  वर्ग  के  आदमियों
 को  तीन-तीन  स्टंप  प्रोमोशन  दे  देता  है।  प्रोमोशन
 के  संबंध  मे  शिड्यूल्ड  काइट्स  के  लोगो  के  साथ
 अन्याय  किया  जाता  है।  झासी  में  एक  एकाउंटेंट
 था,  जो  इम्तहान  से  पास  हुआ  और  प्रोमोशन  में
 उसका  पहला  नम्बर  था  ।  लेकिन  एक  अन्य  व्यक्ति

 को,  जो  एक  बड़े  अफ़सर  का  नजदीकी  था  और
 जिसका  तीसरा  नम्बर  था,  प्रोमोशन  दे  दिया
 गया।  जो व्यक्ति  पहले  नम्बर  पर  था,  उसको

 ट्रांसफर  कर  दिया  गया।  वह  मारा-मारा  कटनी
 और  जबलपुर  में  फिर  रहा  है।  मैने  इस  बारे  में

 कई  दफा  लिखा  है,  लेकिन  उसका  कोई  नतीजा

 नहीं  निकला  है  बल्कि  उसको  कहा  गया  कि  आप
 नेतागिरी  करते  है,  आप  एम०  पीज़०  से  शिकायत
 करते  है।

 इन  तमाम  बातो  को  ध्यान  मे  रखा  जाये  ।
 जो  कर्मचारी  दिन  रात  काम  करते  है,  उनको
 तसल्‍ली  होनी  चाहिए  1  ऐसी  व्यवस्था  होनी
 चाहिए  कि  बड़े  कर्मचारी  छोटे  कर्मचारियों  पर
 अत्याचार  न  कर  सकें  t  मुझे  आशा  है  कि  मंत्री

 महोदय  मेरे  सुझावों  पर  ध्यान  देंगे

 मैं  रेलवे  बजट  का  समर्थन  करता  हूँ  1

 श्री  स्वर्ण  सिह  सोनी  (जमशेदपुर)  :

 अध्यक्ष  महोदय,  रेलवे  बजट  में  डिमांड  नम्बर

 15--ओपन  लाइन  बरक्स  से  652  करोड़  ऋपया

 रेलवे  लाइन्ज़  के  कनव्शंत  के  लिए  रखा  गया  है,
 जो  टोटल  932  करोड़  रुपये  का  तीसरा  हिस्सा
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 ही  जाता  है।  मैं  समझता  हूँ  कि  अंडर
 डेवेलप्ड  रियाज़  में  नई  रेलवे  लाइनें  बिछाने
 की  तरफ  पहले  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए।
 बिहार  में  हज़ारीबाग़  में  कोई  रेलवे  लाइन

 नहीं  है  ।  अभी  मेरे  दोस्त  ने  बताया  है  कि
 बस्तर  में  कोई  रेलवे  लाइन  नही  है।  ऐसे  रियाज़
 में  पहले  रेलवे  लाइनें  बिछानी  चाहिएं।  अगर
 कनवर्शन  बाद  में  भी  हो,  तो  कोई  बात  नहीं  है।

 स्टील  एंड  माइकल  मिनिस्ट्री  को  रेलवे
 बै गन्ज  सप्लाई  नही  होते  है।  जहाँ  तक  मुझे
 याद  है,  रेल  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था
 कि  स्टील  एंड  माइकल  मिनिस्ट्री  को  जो  वेतन
 दिये  गये  हैं,  उसने  उनको  वेल  आफ  नहीं
 किया  है।  मंत्री  महोदय  को  पता  होगा  कि
 मों डाल  में  कई  हज़ार  वेगास  रिपेयरर  के  लिए
 और  दूसरी  वजूहात  से  पड़े  हुए  है।  उन
 बै गन्ज  की  जल्दी  रिपेयर  करके  जगह-जगह
 भेजने  से  स्टील  एंड  माइकल  मिनिस्ट्री  की  मदद

 हो  सकती  है  ।

 पिछले  साल  मैने  कहा  था  कि  मिलने  भी
 रोड  ओवर  ब्रिज  बनाये  गये  हैं,  वे  सिर्फ  मैसूर
 में  ही  बनाये  गये  हैं,  किसी  और  स्टेट  में  नहीं
 बनाये  गये  है।  टाटानगर  में  एक  रोड  ओवरब्रिज
 बनाने  की  स्कीम  थी,  लेकिन  अभी  तक  उसमें

 कुछ  नहीं  हुआ  है।

 पटना  से  टाटानगर  के  लिए  एक  ही  एक्स-
 प्रेस  गाड़ी  चलती  है  i  अगर  वह  मिस  हो  जाती

 है,  तो  चौबोस  घंटे  पटना  में  रुकना  पड़  जाता

 है।  ऐसी  व्यवस्था  की  जाये  कि  एक  ट्रेन  सबेरे

 बरतना  से  चले  और  एक  सवेरे  टाटानगर  से

 चले  ।  पटना  हमारे  प्रदेश  का  कैपिटल  सिटी  है
 कर  टाटानगर  एक  इंडस्ट्रियल  सिर्फ़/  है।  उन

 दोनों  स्टेशनों  के  बीच  बहुत  ज्यादा  ट्रैफिक  है।

 इसलिए  मंत्री  महोदय  को  इस  सुझाव  पर  ध्यान

 देना  चाहिए  ।

 हाडा नगर  से  दिल्‍ली  की  तरफ  भी  ट्रैफिक
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 बहुत  ज्यादा  है।  अगर  उस  ट्रेन  में  और  भी
 बोगी  लगाई  जायें  तो  बहुत  अच्छा  होगा  ।.मुझे
 यह  सुन  कर  खुशी  हुई  है  कि  रेलवे  अथारिटीज
 ने  टाटानगर  से  जालंधर  के  लिए  एक  डिब्बा
 लगाना  मान  लिया  है।  इससे  नाथ  इंडिया  के
 लोगों  को  बड़ी  सहूलियत  होगी  1

 पूरे  हिन्दुस्तान  में  छोटे-छोटे  स्टेशनों  पर
 जहाँ-जहाँ  नीचे  प्लेट  फार्म  हैं,  उनको  ऊंचा
 किया  जाना  चाहिए।  खासकर  लेडी  पैसेंजज़ं  को,
 और  खासकर  प्रेगनेन्ट  लेडीज़  को,  वहाँ  उतरने-
 चढ़ने  मे  बड़ी  तकलीफ  होती  है  ।

 रेलवे  के  सिक्‍योरिटी  एरेंजमेंट्स  बहुत  ही
 पुअर  है।  हम  लोग  जी०  आर०  पी०  और
 आर०  पी०  एफ०  पर  करोड़  रुपये  खर्च  करते

 हैं,  और  हमें  बहुत  कम्पेन्सेशन  भी  देना  पड़ता
 है  ।  अगर  कम्पेन्सेशन  ही  देना  है,  तो  फिर  जी०
 आर०  पी०  और  आर०  पी०  एफ०  को  रखने
 की  क्‍या  ज़रूरत  है  ?  हम  कम्पेन्सेद्दन  ही  देते

 रहें  । उस  पर  भी  तेरह  चौदह  करोड़  रुपया
 खत  होता  है

 फर्स्ट  क्लास  के  कम् पार्ट मेट्स  की  कंडीशन

 बहुत  खराब  है।  उनका  मेन्टेनेन्स  ठीक  ढंग  से

 नही  होता  है  दिल्ली  स्टेशन  पर  तो  दस्तखत
 करवा  लेते  है  कि  एब्रीथिंग  जज  इन  आर्डर,
 लेकिन  आगे  जा  कर  न  पानी  मिलता  है,  न  कुछ
 और

 रेलवे  में  ठेकेदारों  द्वारा  जो  केटरिंग  होता

 है,  वह  बहुत  पुअर  है।  सारे  हिन्दोस्तान  में

 ठेकेदारों  द्वारा  केटरिंग  को  बन्द  कर  दिया  जाये

 ताकि  और  डिपार्टमेंटल  केटरिंग  शुरू  कर  दिया

 जाये,  ताकि  अच्छा  खाना  मिल'  सके  ।  जब  भेजने

 के  अफसरान  स्टेशनों  पर  जाते  हैं,  तो  ठेकेदार

 के  आदमी  उनको  अच्छा  खाना  खिलाते  है  |

 अफसरान  उन  को  पैसा  भी  नहीं  देते  हैं  1  मुझे

 इलाहाबाद  स्टेशन  पर  बताया  गया  कि  अफ-



 2i]  Riy.  Budget,  1972-73

 पी  स्वर्ण  सिंह  सोनी |

 सरीन  खाना  खाकर  चले  जाते  हैं  और  पैसा  नहीं
 देते  हैं।  यह  नहीं  होना  चाहिए  ।

 कलकत्ता  में  अंडरग्राउंड  रेलवे  की  स्कीम
 जल्दी  से  जल्दी  तैयार  होनी  चाहिए।

 MR.  SPEAKER  :  Now,  you  may  conti-
 nue  after  lunch.

 39  here.

 The  Lok  Sabha  adjourned  for  Lunch  till
 Fourteen  of  the  Clock.

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch
 at  six  minutes  past  Fourteen

 of  the  Clock

 [Mr.  Deroty  87७85  KEE  in  the  Chair.)

 RAILWAY  BUDGET,  1972-73
 GENERAL  DISCUSSION—Contd.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  Mr.  Sokhi.

 sit  स्वर्ण  सिह  सोली  :  उपाध्यक्ष  महोदय,
 मैं  अपनी  स्पीच  कास्टीन्यू  कर  रहा  हूँ।  एक
 चीज  मैं  यह  कहना  चाहता  हैँ  कि  जब  भी  कोई
 मेम्बर  आफ  पालियामेंट  मिनिस्टर  को  चिट्ठी
 लिखते  हैं  तो  उनके  जवाब  बड़े  ही  वेग  किस्म
 के  आते  है।  जरा  भी  कोई  ध्यान  देकर  उसका
 जवाब  नहीं  देता  और  सब  करीब  करीब  नो  के

 ही  जवाब  आते  हैं,  हाँ  का  तो  उस  में  कुछ  नाम
 भी  नहीं  होता  हैं।  सिर्फ  जवाब  ही  जवाब

 होता  है

 दूसरी बात  यह है  कि  जो  रेलवे  के  नौ
 फोन्स  हैं,  पूरे  हिन्दुस्तान  भर  में  इनमें  जितनी
 कोरिया  होती  हैं,  नया  आप  मेहरबानी  करके
 हल  मेनेजर  को  बला  कर  पूछते  हैं  कि  यों
 इतनी  चोरियाँ  होती  हैं  और  कोई  ऐक्शन  लेते
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 है  ?  उनसे  फौरन  पूछा  जाय  चोरियाँ  के  बारे
 में  और  जो  जनरल  मैनेजर  काम  के  लायक  न

 पाया  जाय  उसको  फौरन  हटाया  जाय  1  जब

 तक  ऊपर  के  अफसरों  को  नही  पकड़ेंगे  तब  तक

 नीचे  के  आदमी  ठीक  तरह  से  काम  नहीं
 करेंगे  ।

 यूरोपियन  कन् ट्रीज  में  ऐसा  है  कि  स्मोकिंग

 और  नान-स्मोकिंग  कलेजे  अलग-अलग  होते  है।
 यहाँ  आप  को  पता  है  कि  कई  कम्युनिटी  ऐसी

 है  कि  जो  नान-स्मोकिंग  हैं।  इसलिए  यहाँ  भी

 स्मोकिंग  और  नान-स्मोकिंग  कैरिजेज़  अलग  होनी

 चाहिएं  ।  जैसे  कि  राजधानी  एक्सप्रेस  मे  सिगरेट
 पीने  के  लिए  कारीडोर  मे  या  लेकिन  की  बगल
 में  जाना  पड़ता  है।  मेरा  कहना  यह  है  कि

 स्मोकिंग  और  नान-स्मोकिंग  के  रेंज  अलग  अलग

 होनी  चाहिएं  क्योंकि  उसमें  उन  स्मोक  करने
 वालों  को  भी  तकलीफ  होती  है,  उन  लोगों  को

 कारीडोर  में  जाकर  स्मोक  करना  पड़ता  है  ।

 जैसा  मेरे  सम्मानित  सदस्य  दोस्त  ने  कहा

 है  क्षमता-हावड़ा  मार्टिन  बर्न  रेलवे  के  बारे  में,
 मेरा  यह  कहना  है  कि  उसको  तो  बिलकुल  नहीं
 लेना  चाहिए।  हाँ,  उस  के  लेबर  को  जरूर  कहीं
 न  कही  बहाल  कर  देता  चाहिए।

 डाइनिंग  कार्स  का  मैंने  सुना  है  कि  आप

 कांट्रैक्ट  पर  उस  को  देने  जा  रहे  हैं।  यह  बिलकुल
 नहीं  होना  चाहिए।  डाइनिंग  कार  भी  कॉन्ट्रैक्ट
 पर  दे  देंगे  तो  कैटरिंग  का  क्‍या  हाल  होगा,
 भगवान  जानें  7  इसलिए  यह  कॉन्ट्रैक्ट  पर  नहीं
 दिया  जाना  चाहिए  |

 जो  रिटायर  एम्प्लाईज  हैं,  रेलवे  के  जिन
 की  पेंशन  40  या  50  रुपये  है,  उनको  रिटायर
 होने  के  बाद  मेडिकल  फैसिलिटी  नहीं  मिले

 रही  हैं।  वह  उन  को  देनी  चाहिए  जब  पेंशन
 दे  रहे  हैं  एक  आदमी  को  और  उसे  40-50  पये
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 पेंशन  के  मिलते  हैं  तो  मैडिकल  फैसिलिटीज़  के

 लिए  वह  कहाँ  जाय  ?

 एडहॉक  पेंशन  जो  40  रुपये  या  50  रुपये
 देते  हैं  उसको  भी  इन्क्रीस  करना  चाहिए।
 कितनी  महंगाई  आजकल  है,  आप  को  पता  हैं
 तो  प्रोपोशनेटली  उसको  बढ़ाना  चाहिए  जैसे-
 जसे  चीज़ों  के  दाम  बढ़ें  उनकी  पेंशन  भी  बढ़े
 क्योंकि  अब  चीजों  के  दाम  तो  बराबर  बढ़ते  ही
 जा  रहे  हैं  1

 एक  बात  मैं  यह  पूछना  चाहता  हैं  कि  टोटल
 लैड  रेलवे  की  पूरी  हिन्दुस्तान  में  कितनी  है  और

 वह  क्‍यों  पड़ी  हुई  है  ?  उसको  काम  में  क्‍यों

 नही  लाया  जाता  है  ?  चाहे  वह  एग्रीकल्चर  के
 वास्ते  लायी  जाये  या  और  किसी  काम  के  अंदर
 लायी  जाय  ।  दिल्‍ली  के  अगल-बगल  इतनी  रेलवे
 की  जमीन  पड़ी  है और  क्‍या  कोई  काम  उसके
 ऊपर  नहीं  हो  सकता;  क्‍या  केवल  एम्क्रोचमेट  ही
 हो  सकता  है  ।

 सफाई  तो  रेलवे  में  बिलकुल  नही  है,  बोगी
 और  कम्पार्टमेंट्स  में  बिलकुल  सफाई  का  नामो-
 निशान  तक  नहीं  है।  जो  फर्स्ट  क्लास  के
 कम् पार्ट  मेंट्स  हैं,  उनको  फर्स्ट  क्लास  का  कम्पार्टमेंट

 नहीं  कहा  जा  सकता,  सिर्फ  एअर-कंडीशन
 को  ही  फर्स्ट  क्लास  कह  सकते  हैं।  आज-
 कल  तो  कन् डक्ट र्स  भी  हन  गाड़ियों  के  साथ  नहीं
 चलते  हैं  ।

 रांची  और  रूरकेला  के  बीच  में  जो  रेलवे
 लाइन  है,  इस  पर  कई  स्टेशन  ऐसे  हैं  जो  बने  हुए
 हैं,  लेकिन  वहाँ  पर  पैसेंजर  गाड़ियाँ  नहीं  रुकती

 हैं  -  मिसाल  के  तौर  पर  कोटला,  कुरकुरा  और

 दूसरे  कई  स्टेशन  हैं  जहाँ  गाड़ियों  को  रुकना

 चाहिए  t

 जहाँ  तक  चेन-पुलिंग  का  सवाल  है,
 मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  कि  चेन-पुरदग़  बहुत
 ज्यादा  होती  है।  मैं  कहना  चाहता  है  कि  ऐसे
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 रियाज़  में  जहाँ  ज्यादा  चेन-पुलिस  होती  है
 वहाँ  चेंज  को  डिसकनैक्ट  कर  दीजिये

 शी  मूल  श्व  डागा  (पाली)
 मतलब  है  कि  चेंज  को  हटा  दें।

 श्री  स्वर्ण  सिह  सोनी  :  मैं  हटाने  के  लिये

 नहीं  कह  रहा  हूँ,  उन  स्टेशन  के  आगे  उन
 चेंज  का  इस्तेमाल  किया  जा  सके  ।

 *  आपका

 रेलवे  के  सामने  एम्पलाइज़  को  भी  एक

 बड़ी  प्रॉबलम  है।  आजकल  स्टेशन  मास्टर
 का  तो  कोई  कन्ट्रोल  ही  नहीं  है,  वे  बेचारे  जहाँ-

 के-तहाँ  पड़े  रहते  है,  नीचे  वाले  उनकी  बात

 बिलकुल  नही  सुनते,  क्योंकि  नीचे वालों  को  भी
 उतनी  ही  तनख्वाह  मिल  जाती  है,  जितनी
 स्टेशन  मास्टर  को  मिलती  है।  कई  लोग  ट्रांसफर
 ले  लेते  है,  इसलिये  स्टेशन  मास्टर  का  कोई

 कन्ट्रोल  नहीं  रहता  है  t

 प्रमोशन  का  जहाँ  तक  सवाल  है,  ट्रैफिक
 डिपार्टमेंट  में  20-20  साल  से  कई  लोगों  के
 प्रमोशन  नहीं  हुए  है,  जहाँ  हैं,  वहीं  पर  पड़े  हुए
 है।  न  सी निया रिटी  से  प्रमोशन  करते  हैं  और

 न  दूसरे  लिहाज़  से  करते  हैं;  मैरिट  के  लिहाज़
 से  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  सीनियारिटी  के  लिहाज  से

 पहले  प्रमोशन  होना  चाहिये  और  मेरी  पर

 तो  होना  ही  चाहिये  ।  बहुत  सारी  प्रमोशन्स  इस
 समय  ओवर-ड्यू  हैं,  उसको  जल्द  से  जल्द  देता

 चाहिये  ताकि  उनका  दिल  काम  करने  में  लगे  1

 जब  तक  प्रमोशन  नही  मिलेगा  तब  तक  आदमी

 कैसे  काम  करेंगा  |

 जोनल  कमेटी  और  कन्सलटेदिव  कमेटीज

 जो  बनाई  जाती  हैं,  मैं  भी एक-आध्र  कमेटी  का

 मेम्बर  हूँ,  उनकी  कोई  मीटिंग  नहीं  बुलाई
 जाती  ।  अगर  किसी  की  सीटिंग  बुलाई  गई  तो

 देर  से  चिट्ठी  आती  है,  उन  को  खबर  कभी

 टाइम  से  नहीं  मिलती  ।  इसलिये  इन  कमेटी

 की  मीटिंग्स  रेगुलर ली  होनी  चाहिये  t



 25  Rly,  Budget,  1972-73  —

 [श्री  स्वर्ण  सिह  सोनी ]

 करप्ट  अफसरों  के  खिलाफ  कड़ाई  से

 कार्यवाही  होनी  चाहिये  a  जो  आफिसर  पकड़ा
 जाय  और  उस  के  खिलाफ  केस  साबित  हो  जाय
 तो  उस  की  सारी  जायदाद  कास्केट  कर  ली
 जानी  चाहिये  और  उससे  पूरा  पैसा  वसूल  करना

 चाहिये  क्योंकि  यह  पब्लिक  का  पैसा है  |  उसके
 आफिस  में  होते  हुए  अगर  उस  महकमे  का  कोई
 भी  नुकसान  होता  है,  तो  वह  उससे  पुरा  वसूल
 करना  चाहिये।  हमें  ऐसे  उदाहरण  सेट  करने

 होंगे,  जब  तक  सूती  नहीं  करेंगे  कन्ट्रोल  नहीं
 कर  सकते  हैं  t

 इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  को
 सपोर्ट  करता  हुँ  और  इसका  स्वागत  करता  हूँ।

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  (Diamond
 Harbour)  :  May  I  ask  one  question  ?  What
 is  the  reason  that  you  want  that  Martin
 Light  Railway  should  not  be  taken  over  ?
 You  don’t  come  from  that  area.  What  is
 the  reason  ?  Is  it  beciuse  Railway  Minister
 gave  you  a  note  like  that  ?

 SHRI  SWARAN  SINGH  SOKHI:  Not
 at  all.  I  know  it;  you  do  not  know;  I  spoke
 last  year  also  on  this  very  issue.  Martin
 Light  Railway  and  Amte  Howrah  Railway
 is  in  such  a  condition  that  the  machinery  is
 obsolutely  scrap  and  there  is  nothing  there,
 except  a  few  of  the  scrap  bogies  which  are
 lying  there.  Nothing  else.  If  the  machinery
 io  old,  it  will  not  work.  Nobody,  and  no
 Boiler  Inspector,  will  give  them  any  certificate
 for  any  scrap  locomotive  boiler.

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  (Alipore)  :
 Do  you  know  how  many  lakhs  of  people
 depended  on  this  Railway  which  provides
 the  only  means  of  transport  ?  They  have  no
 other  means  of  transport.

 SHRI  SWARAN  SINGH  SOKHI  :
 Their  machinery  is  absolutely  scrap,  I  may
 say  this  much.
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 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  May  I  seek
 your  permission  to  explain  the  position  ?

 MR.  DEPUTY-SPEAKER :  It  is  for  the
 hon.  Minister  to  reply.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  The  hon.
 Minister  might  have  prepared  for  that  pur-
 pose  and  asked  the  hon.  Member  to  speak
 like  that.

 SHRI  SWARAN  SINGH  SOKHI  :  It  is
 absolutely  wrong  to  say  that.

 SHRI  JYOTIRMOY  BOSU  :  This  light
 railway  with  a  book  value  of  almost  next  to
 nothing  was  serving  the  cause  of  carrying
 40,000  commuters  daily.  Now,  those
 fellows  have  been  thrown  out.  The  commu-
 ters  cannot  afford  to  go  by  bus  because  it
 would  cost  them  three  times  that  money.  In
 these  circumstances,  may  I  know  why  it
 should  not  be  taken  over  ?

 SHRI  SWARAN  SINGH  SOKHI  :  I
 must  tell  him  one  thing  very  clearly.  No
 one  has  given  me  any  notc.  I  spoke  on  this
 issue  last  year  also.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  That  is  the
 hon.  Member's  point  of  view.  He  has
 already  made  it.  Now,  Shri  Sarjoo  Panpey.

 SHRI  SWARAN  SINGH  SOKHI  :  With
 these  words,  I  support  the  budget.

 श्री  सूरज  पाण्डे  (गाजीपुर)  :  उपाध्यक्ष

 महोदय,  हम  इस  साल  फिर  खेलने  बजट  पर

 बहस  कर  रहे  हैं।  इस  बजट  में  इस  बात  के

 अलावा  कि  थई  क्लास  के  मुसाफिरों  का
 किराया  नहीं  बढाया  गया,  रेलवे  की  पुरानी
 नीतियों  में  कोई  परिवर्तन  नही  हुआ  ।  देश  के
 उन  भागों  मे  जहाँ  कि  रेलवे  लाइनें  नहीं  हैं  या
 जो  भाग  पिछड़े  हुए  हैं,  उनके  लिए  किसी  तरह
 की  कोई  व्यवस्था  इस  बजट  में  नहीं  की  गई  है  {

 उदाहरण  के  लिए  मैं  उड़ीसा  स्टेट  को  ले  सकता
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 हैं,  जहाँ  बहुत  बडे  क्षेत्र  मे  रेलवे  लाइन  ही  मही
 है।  सारे  देश  मे  एक  लाख  आदमी  के  पीछे
 7  किलोमीटर  रेलवे  लाइन  है,  लेकिन  उड़ीसा
 में  केवल  5  किलोमीटर  है,  जबकि  सबसे  ज्यादा
 खनिज  पदार्थ  वहां  पैदा  होता  है,  जगल  और
 अनाज  की  बहुतायत  है,  लेकिन  उसके  ट्रांस्पोर्ट
 की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है।  खुद  मेरे  साथी
 श्री  डी०  के  ०  पडा  जिस  क्षेत्र  से  आते  है  वहाँ  कोई
 रनवे  लाइन  नही  है।  सैकड़ो  मेमोरेण्डम  दिये

 जा  चुके  है,  लेकिन  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ
 बंगला  देश  का  उदय  हुआ  है,  अब  उसके  साथ
 भी  हमारा  सबंध  होना  चाहिये  -  इस  समय  जो
 आदमी  वहाँ  जाना  चाहते  है,  सिवाय  एरोप्लेन
 के  कोई  रास्ता  नही  है  |  बिहार,  पश्चिम  बंगाल
 और  बंगला  देश  को  कनेक्ट  करने  के  लिए  रेलवे
 का  निर्माण  होना  चाहिए,  लेकिन  इस  समय

 बहाँ  कोई  व्यवस्था  नही  है  ।

 दूसरी  बात  मै  शाहदरा-सहारनपुर  रेलवे
 की  कहना  चाहता  हूँ।  इस  लाइन  पर  बहुत
 सारे  कालिजिज्ञ  है,  बीसियो  मडियाँ  है,  हर  तरह
 के  लोग  वहाँ  से  आते-जाते  है,  लेकिन  उसको
 अब  रेलवे  ने  एबोलिश  कर  दिया  है।  उत्तर
 प्रदेश  को  सरकार  ने  कहा  था  कि  हम  खर्चा
 बरदाश्त  करने  के  लिए  तैयार  है,  अगर  केन्द्रीय
 सरकार  उसको  अपने  हाथ  में  ले  ले,  यहाँ  तक
 कि  एक  कंपनी  भी  उस  रेलवे  को  चलाने  के

 लिए  तैयार  है,  वह  सरकार  से  30  लाख  रुपये

 लोन  चाहती  है,  लेकिन  सरकार  ते  उसको  भी

 नामंजूर  कर  दिया  उत्तर  प्रदेश  मे  इस  मामले
 को  लेकर  आन्दोलन  हो  रहा  है  और  मुझे  ऐसी
 आशा  है  कि  अगर  मंत्री  महोदय  ने  इसको  चालू
 नही  किया  तो  एक  बड़े  आन्दोलन  का  उन्हें

 मुकाबला  करना  पड़ेगा।  श्री  रामचन्द्र  निकल
 और  विजयपाल  सिंह  जी  उस  इलाके  से  आते

 हैं,
 जरा  सबसे  पूछिये  कि  वहाँ  क्या  हालत  है

 इसी  तरह  से  रेलवे'  की  जो  नई  नीति  बनी,
 उसमें  व्यवस्था  इस  रात  की  होनी  चाहिए  थी

 कि  देश  की  इतनी  बड़ी  पोपुलेशन  को  जो  गरीब
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 है,  थर्ड  क्लास  मे  सफर  करती  है,  उसके  लिए
 नई  रेलवे  लाइने  बनाई  जानी  चाहिये  थी।
 लेकिन  आप  लक्जूरियस  रेले  बनाने  पर  ध्यान
 देते  है,  एअर  कनन्‍्डीशन  डिब्बे  बनाये  जाते  हैं  ।
 दिल्ली  से  मद्रास  और  दिल्ली  से  कलकत्ता  तक
 खाली  गाडियाँ  चलती  है,  लेकिन  दूसरी  तरफ
 लोगो  को  गाडियों  की  तो  पर,  बाहर  लटक
 कर  यात्रा  करनी  पड़ती  है,  उनको  गाड़ियों  से

 जगह  नहीं  मिलती।  समाजवादी  व्यवस्था  में
 लाजमी  तौर  पर  गरीब  यात्रियो  को  आराम  से
 सफर  करने  का  मौका  चाहिए,  लेकिन  गरीब
 आदमियो  को  सफर  करने  का  मौका  नही  दिया
 जाता  |  इस  बजट  में  सबसे  पहले  जनसाधारण
 के  लिए  व्यवस्था  होनी  चाहिए,  एअर  कंडीशन
 डिब्बों  के  निर्माण  के  बजाय  इतनी  गाड़ियाँ
 चलाई  जाती  चाहिएँ,  ताकि  जनसाधारण

 सुविधा  से  उनमे  सफर  कर  सके  t  उसके  बाद
 अगर  आपके  पास  रुपया  फालतू  हो  तो  एअर
 कंडीशन  डिब्बे  बनाये  |

 हमारे  मंत्री  महोदय  ने  एलान  किया  था

 कि  मैं  आर०  पी०  एफ०  के  लोगो  को  हटाने
 के  लिए  तैयार  है,  अगर  रेलवे  कर्मचारी

 आश्वासन  दे  कि  हम  भ्रष्टाचार  नही  होने  देंगे  ।

 लेकिन,  उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  सैकड़ो  मिसाले

 दे  सकता  हूँ  जहाँ  रेलवे  कर्मचारियों  ने  भ्रष्टाचार

 रोकने  में  मदद  की--नार्थ-ईस्टने  रेलवे  मे  बहुत
 सारे  कर्मचारियों  ने  ऐसे  कैसे  पकड़ने  में  मदद

 की,  लेकिन  उनको  वहाँ  से  ट्रांस्फर  कर  दिया

 गया,  क्योकि  रेलवे  मे  चोरी  करने  वाले  बड़े-बड़े
 मगरमच्छ  होते  है,  इसलिए  उनको  बदल  दिया

 जाता  है,  सजा  मिलती  है,  मौलिक  कर  दिया

 जाता  है।  नाथे  ईस्ट नं  रेलवे  के  लखनऊ  के

 डी०  एम०  (ई)  की  कार  की  मरम्मत  कानपुर
 में  हुई,  उसको  वहाँ  से  0  रु०  मे  गोरखपुर  ज़े

 जाने  के  लिए  कहा  गया  |  जब  उस  कर्मचारी  ने

 0  २०  में  बुक  करने  से  हज़ार  कर  दिखाता

 उसको  बगैर  बुक  कराये  ले  गये  ।  उसके  खिलाफ

 इं क्यारी  नहीं  की  गई  और  यह  कह  दिया  गया
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 कि  0  ह.  दे  दीजिये  तो  छूट  जायेगी  |  रेलवे
 मंत्नालय  सही  साधनों  मे  इसके  लिए  सीरियस

 नही  है  ।

 हमारे  आल  इण्डिया  ट्रेड  यूनियन  कॉग्रेस
 के  महामत्री  श्री  सतीश  लुम्बा  ने  रेलवे  मंत्रालय
 को  एक  प्लान  पेश  किया  कि  किस  तरह  से
 रेलवे  में  भ्रष्टाचार  को  रोका  जा  सकता  है
 लेकिन  उसकी  रेलवे  बोझ  ने  एप्रूव  नही  किया  t

 वहाँ  पर  ऐसी  यूनियनों  को  मान्यता  दी  जाती

 है,  जो  अफसरों  की  चापलूसी  करती  है।  उन

 यूनियनों  के  जो  मेम्बर  बनते  हैं,  वे  दफ्तरों  मे
 काम  नही  करते  है,  वे  महल  दफतर  मे  जाकर

 हाजरी  लगा  देते  है  और  दूसरी  जगह  दवाखाना
 या  दुकान  चलाते  है,  दूसरे  कामो  मे  लगे  रहते
 है,  यूनियन  के  नाम  पर  बडे-बडे  एक् सप्लाय टेशन
 होते  हैं  ।  रेलवे  बोर्ड  के  चेयरमैन  को  प्लान  दिया
 गया,  उनसे  बातचीत  हुई  लेकिन  उसको  कूडेखाने
 में  डाल  दिया  गया,  उस  पर  कोई  विचार  नही
 हुआ  तो  फिर  भ्रष्टाचार  को  कैसे  रोका  जायेगा  ?

 मुगलसराय  मे  लाखो  रुपये  की  चोरी  होती  है,
 सभी  अखबारों  मे  यह  बात  आई  है  और  सभी
 लोग  इस  रात  को  जानते  हैं  लेकिन  उसको
 रोकने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है।  सिर्फ  यही
 कहा  जाता  है  कि  इसकी  रोकने  के  लिए
 हम  तैयार  है  लेकिन  मैं  समझता  हूँ  सरकार
 इस  मामले  में  सीरियस  नहीं  है  t

 जहाँ  तक  यूनियनों  को  मान्यता  देने  की
 शत  है,  उन  यूनियनों  को  मान्यता  दी  गई  है
 जिनके  पीछे  एक  भी  आदमी  नहीं  है,  एश्ह्रॉक
 बेसिस  पर,  कोई  कमेटी  नहीं  ओर  कोई  चुनाव
 नही  होता  ।  नाथे-ईस्टर्न  रेलवे  में  ऐसे  आफिस
 बरस  को  मान्यता  दी  गई  है  जिनका  कभी

 चुनाव  नही  हुआ  t  सही  लोगो  को  मान्यता  इसलिए
 नहीदा  जाती  है  कि  वे  अफसरो  के  भ्रष्टाचार

 की बात  करेंगे।  जनरल  मैनेजर,  गोरखपुर,
 ह. |  थी  डी०  गौड़  1) अ  नामी  मोदी  हैं  उनकी
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 तमाम  हरकते  सारे  प्रदेश  के  लोगो  को  मालूम
 है  लेकिन  एक  भी  बडे  आदमी  के  खिलाफ
 रेलवे  मे  ऐक्शन  नहीं  होता  चोरियों  के  नाम
 पर  गरीब  लोगो  को  पकडा  जाता  है  और  उन
 पर  ऐक्शन  लिया  जाता  है।  लखनऊ  के  लोकों
 कारखाने  मे  जहाँ  पीतल  का  काम  होता  है,
 सामान  ढाला  जाता  है,  रेलवे  के  पुर्जे  तैयार

 होते  है,  वहाँ  से  हजारो  ट्रकों  में,  ऊपर  कूडा
 भरकर  और  नीचे  पीतल  का  सामान  लादकर
 चोरी  से  रोजाना  बाहर  जाता  है।*  यह  बात
 सरकार  की  नोटिस  मे  लाई  गई,  लेकिन  उस
 पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  t

 श्रीमान्‌  जी,  एक  तरफ  रेलवे  मे  घाटे  की
 बात  कही  जाती  है  और  दूसरी  तरफ  रेलवे  मे

 चोरियों  को  रोकने  के  कोई  व्यवस्था  नही  है
 यही  नहीं,  अभी-अभी  लखनऊ  मे  नार्थ-ईस्टरडे
 रेलवे  के  चार  अफसरो  के  बगले  बदरिया  बाग
 मे  सजाये  गए,  जिस  पर  2  लाख  22  हजार
 रुपया  बचें  हुआ  ।  30  हजार  रुपया  खर्च  करके
 फौवारा  लगाया  गया।  एक  तरफ  छोटे  कर्म-
 मारियो  के  मकानों  मे  लाइट  नहीं  है,  पाखाने

 नही  है  और  दूसरी  तरफ  यह  बाते  हो  रही  है  ।

 अभी  अभी  भटिंडा  मे  जब  जनरल  मैनेजर  वहाँ
 गए  हुए  थे  तो  वहाँ  के  गरीब  एम्प्लाईज  ने  कहा
 कि  हमारे  क्वार्टर  को  चलकर  देख  लीजिए
 लेकिन  जनरल  मैनेजर  ने  जाने  से  इंकार  कर
 दिया  ।  उन्होने  कहा  कि  तुम्हारी  यूनियन
 रिकग्ताइज्ड  नहीं  है,  हम  तुम  से  बात  नहीं
 करेगे  और  फिर  उन  आदमियों  का  ट्रान्सफर
 कर  दिया  जिन्होने  सिर्फ  यह  कहने  का  साहस
 किया  था  कि  हमारे  क्‍्यार्देस  को  चलकर  देख

 लीजिए,  हम  सूअरो  की  तरह  से  घरो  में  रहते
 हैं  और  दूसरी  तरफ  फौहारे  लगाये  जा  रहे  हैं
 30-30  हजार  रुपए  खर्च  करके।  हस  प्रकार
 ये  जो  रेलवे  के  अफसर  हैं,  वह  सारे  भ्रष्टाचार
 के  केन्द्र  है।  रेलवे  में  इतने  बड़े-बड़े  भगराभल्छ
 वाले  गये  हैं  जिनकी  तत स्वा हँ  और  रिहा देश
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 मिनिस्टरों  से  भी  तीन  गुनी  ज्यादा  हैं।  उनकी

 रिहायश  और  बंगलों  को  अगर  आप  देखिए  तो

 मुगल  पीरियड  के  बादशाहों  से  भी  अच्छी  हालत
 में  उतकों  आप  पायेंगे  और  काम  वह  धेले  का  भी

 नहीं  करते  हैं।  हिन्दुस्तान  का  बाइस  प्रेसीडेंट
 रेलवे  के  सैलून  में  सफर  नहीं  कर  सकता  लेकिन
 रेलवे  के  अफसर  सैलून  में  सफर  करते  हैं।
 सदस्यों  को  तो  वे  ऐसा  समझते  हैं  जैसे  पागल-
 खाने  के  हों  -  मिनिस्टरों  को  भी  वह  ऐसा  ही
 समझते  होंगे  लेकिन  हमारे  मंत्रीगण  उनसे  जरा
 भी  नहीं  पूछते  कि  तुम  इतनी-बड़ी  बड़ी  तनख्वाहें
 पाते  हो,  कही  घूम  कर  भी  कुछ  देखते  हो  कि
 क्या  हो  रहा  है।  वे  कहते  हैं  कि  इस  यूनियन
 को  मान्यता  प्राप्त  नहीं  है  मान्यता  तो  उसी

 यूनियन  को  प्राप्त  होगी  जो  इनकी  चापलूसी
 करेंगी,  इनकी  दलाली  करेगी  और  इनको  पैसा
 दिलायेगी  1  उसी  यूनियन  को  ये  मान्यता  देंगे  1
 मैं  चाहता  हैं  मन्त्री  जी  भ्रष्टाचार  को  मिटाने
 की  तरफ  ध्यान  दें  1

 माल  के  डिब्बों  का  हाल  यह  है  कि  आप
 आम  बुक  कीजिए  तो  उसमें  पत्थर  निकलते  है।
 एक  जगह  से  आम  बुक  करके  भेजे  गये  थे  लेकिन
 स्टेशन  पर  मालूम  हुआ  कि  सारे  आम  पत्थर
 बन  गये  ।  ऐसी  स्थिति  में  कौन  आदमी  अपना
 साल  रेलवे  से  भेजना  पसंद  करेगा।  चूने  की

 जगह  पर  कोयले  की  राख  निकलती  है  यह  है
 रेलवे  का  भ्रष्टाचार  जिसको  रोकने  के  लिए
 कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।

 रेल  मंत्री  ने अपने  भाषण  में  कहा  कि  रेलवे
 कर्मचारियों  ने  पिछले  युद्ध  में  एक  साहसपूर्ण
 कृषि  उठाया,  उन्होंने  बहुत  अच्छा  काम  किया
 लेकिन  कुछ  कर्मचारियों  के  साथ  क्या  व्यवहार
 हो  रहा  है?  गहरा  बरौनी  के  मजदूरों  ने
 पभोजेक्ट  एलाउन्स  के  लिए  हड़ताल  की  ।  यहाँ
 पर  श्रम  मंत्री  जी  ते  माता  कि  प्रोजेक्ट  एलाउन्स
 मिलना  चाहिए  लेकिन  आजतक  एक  हजार  से
 भी  अधिक  आदमियों  की  सर्विस  ब्रेक  पड़ी  हैं।
 है  लोग  भरूच-हड़ताल  करते  के  लिए  मजबूर  हैं
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 इस  तरह  से  उनको  परेशानी  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है।  जब  आपने  एक  बार  देख  लिया

 कि  देश  के  रेल  मजदूरों  ने  इस  तरह  से  आपका
 साथ  दिया  है  तो  कम  से  कम  एक  बार  उनको

 क्षमा  कर  देना  चाहिये  और  उनको  ड्यूटी  पर
 ले  लेना  चाहिए  ।  लेकिन  आजतक  लगातार

 कहने  और  आश्वासन  देने  के  बाद  भी  कोई

 कार्यवाही  नहीं  हुई  है  t

 जहाँ  तक  छोटी  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में

 बदलने  की  बात  है,  जिस  तरह  से  छोटी  लाइनें

 बड़ी  लाइनों  सें  बदली  जा  रही  हैं,  वह  सही  नहीं

 है।  हमारा  जो  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  है,  वहाँ  पर

 एक  भी  बड़ी  लाइन  नहीं  है।  उस  हिस्से  की  प्रोग्रेस
 के  लिए  बहुत  आवश्यक  है  कि  वहाँ  पर  बड़ी
 लाइन  बनाई  जाये।  जिस  क्षेत्र  से  में  जाता  है
 वहाँ  पर  सिर्फ  तीन  मील  की  दूरी  पर  बड़ी
 लाइन  हैं  और  बीच  में  गंगा  है।  तमाम  लोगोंने

 कहा,  डेपुटेशन  मिला  बाबू  जगजीवन  राम  जी  से

 जबकि  वह  वहाँ  से  गए  थे,  जब  बे  रेलवे  मिनिस्टर

 थे।  रेलवे  बोर्ड  के  चेयरमेन  सरदार  जी  थे,  वे

 भी  गए  थे  |  उनसे  भी  सभी  लोगों  ने  कहा  कि

 यहाँ  की  प्रोग्रेस  क ेलिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि

 गाजीपुर  में  गंगा  पर  पुल  बनाकर  छोटी'

 लाइन  बड़ी  लाइन  से  कनेक्ट  कर  दी  जाये  लेकिन

 आजतक  कुछ  नही  हुआ  ।  कह  दिया  जाता  है  कि

 पैसा  नहीं  है  ।  इस  तरह  से  पूरे  देश  में  इन  लोगों

 ने  बुरी  हालत  कर  रखी  है।  में  अभी  मध्य

 प्रदेश  गया  था  वहाँ  पर  रीवा  बड़ा  इस्पार्देन्ट
 सेन्टर  है,  वह  डिस्ट्रिक्ट  हेडक्वार्टर  भी  है  लेकिन

 किसी  रेलवे  से  कनेक्ट  नहीं  है|  बहू  पूरे  देश  से

 आइसोलेटिड  पड़ा  हुआ  है  रीवा  के  लोगों  ने

 हनुमन्तैया  जी  से  कहा  कि  रीवा  को  किसी  भरी

 रेलवे  से  कनेक्ट  कर  दीजिए  तो  इन्होंने  कहा  कि

 मेरा  नाम  हनुमान  है,  मैं झूढ  नहीं  बोलता  ।
 nee

 (व्यवधान)  यदि  आपका  नाम  हनुमान  है
 तो  आप  हनुमान  बनकर  देश  को  विपत्ति  से

 बचा  इसे  ।  हनुमान  ने  रक्षा  की  श्री।  अगर  आप

 हनुमान  हैं  तो  देश  को  जनता  की  जो  सही  माँग
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 है  उसको  सुनिए  ।  लेकिन  उनकी  बात  सुनते  के
 बाद  आपने  कह  दिया  कि  मेरा  नाम  हनुमान  है
 मैं  झूठ  नहीं  बोलता  ।  (व्यवधान)

 SHRI  JYOTIRMOY  8087  He  is
 calling  the  Minister  a  monkey,  it  1S  not  nice
 The  Minister  should  not  be  called  a  monkey

 औ  सर  पांडे  :  अब  मैं  कोल  फील्ड

 एरिया  के  बारे  मे  बताना  चाहता  हूँ  कि  वहाँ
 पर  कितना  भ्रष्टाचार  है।  वहाँ  पर  गाड़ियों  में
 कोयला  लादा  जाता  है  ।  गाडियाँ  काटकर  साइड
 से  लगा  दी  जाती  है  |  कहते  है  कि  पॉच  घंटे  के
 अदर  इनको  लोड  करो  7  पाँच  घटे  मे  अगर
 डिब्बे  नहीं  भरे  तो  हेमराज  चीजें  किया  जाता

 है।  डेमरेज  वसूल  नहीं  होता।  साइड  में
 गाड़ियाँ  पडी  रहता  हैं।  पाँच  के  बजाये  दस
 घंटे  में  गाडियाँ  भरी  जाती  है।  इस  तरह  से
 तमाम  रुपया  ले  लेते  है।  मेन्‍्टीनेन्स  का  आलम

 यह  है  कि  एक  गाडी  है  जो  कि  दिल्‍ली  से  बनारस
 सियालदह  तक  जाती  है--अपर  इडिया  एयर-
 प्रैस  बहु  सियालवा  से  चलती  है,  उसमे  पानी

 डालने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नही  है।  सारे

 भुंसाफिर  सियालदा  से  दिल्‍ली  तक  सफर  करते

 हैं,  बिना  पानी  के  ।  मेंटिनेन्स  का  यह  आलम  है
 कि  इजन  चलते-चलते  खड़ा  हो  जाता  है।  मै

 ने  बहुत  सारे  ड्राइवरों  से  पूछा  कि  क्‍या  मामला

 है  तो  उन्होंने  कहा  कि  इनकी  मरम्मत  ही  ऐसी

 होती  है।  एक  गाडी  जिसमे  मैं  सफर  कर  रहा
 था,  उस  गाडी  का  पूरा  हैडिन  ही  बढ  कर  गिर
 गया  और  गाडी  खडी  हो  गई।  इत्तफाक  से

 आदमी  बच  गए  |  गाड़ियों  की  सही  मरम्मत

 नहीं  होती  और  जब  उनसे  कहा  जाता  है  कि

 यह  गाडी  खराब  है,  नहीं  चलेगी  तो  बे  कहते  है
 कि  ड्राइवर  को  चार्जशीट  दो,  ये  बढे  बदमाश  है
 गाडी  चलाना  नहीं  चाहते  हैं  a  यहाँ  सभी  लोग

 फस्ट  क्लास  में  सफर  करते  है,  सभी  को  मालूम
 है,  मेंटिनेन्स  इतना  खराब  है  कि  न  पानी  देंगे
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 और  न  लाइट  देगे।  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  कहा
 है  कि  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  दस्तखत  करा  लेते  है
 कि  गाड़ी  ठीक  हैं  लेकिन  उसके  बाद  गाड़ी  को

 कोई  देखने  वाला  नही  कि  गाडी  दरअसल  कहाँ
 जाती  है  या  क्या  होता  है  |  सरकार  को  चाहिए
 कि  इस  बात  को  देखे  कि  सही  मायनों  मे  सेन्टी-
 नैन्स  हो  रहा  है  या  नही  ।

 इसके  अलावा  आप  देखे  कि  रेलवे  कर्म-
 मारियो  को  जो  पास,  पी०  टी०  ओ०  दिए  जाते

 है  उनको  भी  विदा  कर  लिया  गया  है  और

 यह  कहा  गया  कि  जो  लोग  रुपया  देकर  टिकट
 खरीदते  है  उनको  प्राय टी  दी  जायेगी  और  फिर
 बाद  मे  उनका  नम्बर  आयेगा।  मान  लीजिए
 एक  गाडी  में  25  सीटे  है  और  कोई  25  टिकट
 खरीद  लेता  है  तो  फिर  रेलवे  एम्प्लाईज  किस
 प्रकार  चलेंगे  ?  रेलवे  यूनियन  के  लोग  किस
 प्रकार  चलेंगे  ?  क्या  वे  लटक  कर  जायेंगे  ?

 आप  कहते  है  कि  जो  लोग  रुपया  देकर  टिकिट
 खरीदेंगे  उनको  पहले  प्रापर्टी  दी  जायेगी  और

 इनका  नम्बर  बाद  में  आयेगा  तो  ये  बेचारे  चार
 दिन  तक  सफर  ही  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  समझता

 हैं  इस  पागलपन  का  कोई  जबाव  ही  नही  है  कि
 उनसे  पास,  पी०  टी०  ओ०  भी  छीन  लिये
 जायें  ।

 इसी  तरह  से  मै  आपको  बताऊं  जैसा  कि

 हमारे  बहुत'  सारे  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  जो  बड़े
 बड़े  अफसर  हैं,  उन्होंने  वैगन  ब्रोकर्स  की  बाकायदा
 कम्पनी  बना  रखी  है,  तनख्वाह  देकर  वैगन

 तुड़वाते  है  लेकिन  सजा  किसको  मिलती  है  ?  सजा
 मिलती  है  छोटे  कर्मचारियों  को  ।  पुलिस  वाले
 जाकर  उनको  पकड़  लाते  है।  आपको  सुनकर
 ताज्जुब  होगा  कि  हमारे  यहाँ  के  एक  वेतन
 माचिस  पैक  होकर  चला  लेकिन  सात  महीने  तक
 डिब्बा  गायब  और  माचिस  भी  सब  निकाल  ली

 गई  t  मालूम  हुआ  कि  त्रिज्या  खाली  होकर  कला
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 आ  रहा  है।  इस  तरह  से  आप  देखें  कि  रेलवे  में
 किस  कदर  भ्रष्टाचार  फैला  हुआ  है  और  कितनी

 फिजूलखर्ची  हो  रही  है।  यही  बहीं  रेलगाड़ियों
 के  चलने  का  कोई  ठिकाना  नहीं  है  ।  कभी  कभी
 अन्देशा  होता  है  कि  गाड़ी  दो  तीन  दिन  लेट  न

 पहुँचे  a  तमाम  गाड़ियाँ  लेट  चलती  है।  एक
 भी  गाड़ी  टाइम  से  नहीं  चलती,  और  जब  हम
 अफसरों  से  जा  कर  कहते  हैं  तो  जवाब  देते  हैं
 कि  आप  ने  यूनियन  बना  रक्खी  हैं  इस  लिये  देर
 से  चलती  हैं,  आप  यूनियन  का  काम  छोड़
 दीजिये  ।  हमने  यूनियन  बना  लिया  है  इसलिये
 गाड़ियाँ  लेट  चलती  हैं।  तब  हम  उन  का  एक
 इब्न  राज्य  कर  दें  ताकि  वह  जो  चाहें  करें।
 आज  इन  रेलों  में  न  तो  आदमी  के  पहुँचने  की
 सर्टल्टी  है,  न  उनकी  जान  की  सेन्टी  है।  इन'
 गाड़ियों  को  ठीक  से  चलाने  के  लिये  आपने  बजट
 में  कोई  भी  प्रावधान  नहीं  किया  है।  नये  आते
 वाले  दिनों  में  नये  समाज  की  रचना  का  आप  ने
 भरत  लिया  है,  इसलिये  इस  पालिसी  में  डि पा चर

 होना  चाहिये  ।  इन  बड़े-बड़े  अफसरों  की

 तन्ख्वाहें  को  घटाना  चाहिये।  वह  आज  चार
 और  छः  हजार  तन्ख्वाह  लेते  हैं  जबकि  मामूली
 आदमियों  का  बुरा  हाल  है।  मुझे  मालूम  हुआ
 है  कि  गोरखपुर  में  52  आदमियों  को  सर्विस  से
 निकाल  दिया  गया  है  यह  कह  कर  कि  काम  खत्म

 हो  गया,  तुम  घर  जाओ  4  मैं  कहना  चाहता  हैँ  कि
 आप  बड़े-बड़े  लोगों  की  तन्‍्ख्याहों  को  घटायें  न
 कि  जो  थोड़ी-थोड़ी  तन्ख्वाहें  लेकर  बैठे  हुए  हैं  1

 आज  फाइनैंशल  कमिश्नर  चार  हजार  रुपया

 लेता  है,  फलाना  छः  हजार  रुपया  लेता  है,  दूसरा
 पाँच  हजार  रुपया  लेता  है।  कमाल  है!  क्‍या

 यही  सोशलिज्म  हुआ  है,  देश  में  ? आज  आप

 बड़े  बड़े  अफसरों  को  सुविधायें  प्रदान  करते  हैं
 और  गरीब  लोगों  के  लिये  कोई  घर  नहीं  है,
 कोई  पाया ना  नहीं  है,  कोई  लाइट  नहीं  है,  न

 कोई  हसरत  सुविधा  है  1

 यही  नहीं,  आज  रेल  'के  दफ्तरों में  खुद
 गुंडागर्दी  हो  रही  है  अभी  मुझे  मालूम  हुआ  कि
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 बड़ौदा  हाउस  में  एक  आदमी,  जो  अफसरों  का

 चहेता  है,  दफ्तर  देर  से  आया।  जो  टाइम
 कीपर  बाबू  है,  जब  उसने  उससे  कहा  कि  तुम
 देर  से  आये  तो  उस  आदमी  ने  उस  को  पटक
 कर  अफसर  के  सामने  पीटा,  लेकिन  आज  तक
 उसके  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई।
 बड़ौदा  हाउस  में  जहाँ  मंत्री  बैठते  हैं,  उनकी
 नाक  के  नीचे  यह  बातें  हो  रही  हैं।  जब  हमारे
 मंत्री  जी  ने  बजट  पेश  किया  तब  हम  लोग
 समझते  थे  कि  उसमें  कोई  नया  परिवर्तन

 आयेगा,  कोई  नई  चीज  देश  को  मिलेगी,  रेल  के

 भाड़े  में  वृद्धि  होने  से  देश  में  समृद्धि  बढ़ेगी  |
 लेकिन  नई  रेल  लाइनों  के  निर्माण,  खासतौर  से
 जिन  इलाकों  में  रेलवे  का  अभाव  हैं,  उनके  वारे
 में  इन  चीजों  को  करने  के  बजाय,  बहीं  पुरानी
 रीति  का  बजट  आया  है।  इसमे  कोई  भी  नई
 चीज  नही  की  गई  |  इसलिये  मैं  मंत्नी  जी  से

 चाहता  हैँ  कि  अगर  सही  मानों  में  उसको  इस
 देश  में  कुछ  करना  है  तो  रेलों  में  से  भ्रष्टाचार
 को  समाप्त  किया  जाये  और  रेलों  में  से  चोरी
 को  रोका  जाय  t  अगर  ऐसा  किया  जाय  तो

 रेलवे  को  कभी  घाटा  नहीं  होगा  और  माल

 भाड़ा  बढ़ाने  की  जरूरत  नहीं  होगी  ।

 जो  लोग  सामान  बुक  करते  हैं  उनके  लिये

 यह  गारन्टी  होनी  चाहिये  कि  उन् तका  सामान

 मिल  जायेगा।  तभी  वह  लोग  रेलवे  से  सामान

 भेजेंगे,  वर्ना  नहीं  भेजेंगे  -  जिन  रेलों  का  मैंने

 नाम  लिया  है,  मसलन  शाहादरा  सहारनपुर  रेलवे
 उस  के  बारे  में  फिर  से  अपनी  बात  को

 मेनटेन  कीजिये  ।  अगर  आप  ऐसा  नहीं  करते  हैं
 तो  लाज़िमी  तौर  पर  वहाँ  आन्दोलन  होगा  और

 तब  आप  कहेंगे  कि  ला  एण्ड  आडंबर  का  मसला

 है  t  जब  जनता  का  तकलीफ  होती  है,  तभी  बहू
 ऐसी  बातें  कहती  है  f

 जहाँ  तक  आपके  रेलवे  मंत्रालय,  और
 रेलवे  बोर्ड  का  सवाल  है,  मैं  तो  यही  चाहूँगा
 कि  रेलवे  बोर्ड  को  ऐबरालिश  कर  दिया  जाये

 क्योंकि  बहू  तो  एक  बाभस्वाहु  का  हेडेक  है,
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 श्री  सरजू  पाडे  ]

 और  इस  से  जो  पैसा  बचे  उसको  आप  किसी

 अच्छे  काम  में  लगाये।  इस  तरह  से  करना

 ज्यादा  बेहतर  होगा  बजाय  इसके  कि  हम  बडे
 बड़े  लोगो  को  पाल  कर  ऐसी-ऐसी  नीतियो  को

 देश  से  चलायें  जो  बिलकुल  देश  की  जनता  के
 भले  के  लिये  नहीं  होती  है।  गरारा  बरौनी  के

 लोगों  की  माँग  वाजिब  है  और  मंत्री  महोदय
 ने  आश्वासन  दिया  है  कि  हम  उनको  रक्खेंगे।

 खुद  हम  लोगी  का  डेपुटेशन  मिला  था,  श्री
 रामाअवतार  शास्त्री  और  श्री  भोगे सत्र  झा

 वगैरह  का  ।  लेकिन  सैकड़ों  आश्वासनों  के  बाद

 हजारो  मुसीबते  बना  हुई  है।  स्त्री  ज॑,  यहाँ  बैठे

 है  1  यहाँ  जो  लोक  सभा  के  मेम्बर  है  वह  रेलवे

 एम्प्लाईज  के  ग्रीवान्सेज  को  रिप्रेजेन्ट  करते  है।
 अध्यक्ष  महोदय  की  रूलिंग  हैं  कि  इंडिविजुअल
 केसेज  को  नहीं  उठाया  जायेगा,  हम  रेलवे

 मिनिस्ट्री  से  लिखा-पढी  करे  ।  लेकिन  मै  कहना

 चाहता  हैं  कि  लिखा-पढी  करते  करते  हमको

 पहनें  साल  हो  गये  है।  हमको  किसी  भ

 चिट्ठी  का  जवाब  तक  सैटिस्फैक्शन  नहीं  मिलता

 है।  हम  हाउस  में  उसको  उठा  नहीं  सकते  1

 और  रेलवे  मती  जबाब  नहीं  दे  सकते  और

 अपने  अफसरों  से  वह  दिला  नहीं  सकते  t

 हज़ारों  लोग  सफर  करने  रहते  है  और  जो  लोग

 उन  अफसरी  की  चापलूसी  करते  हैं,  वह  आगे

 बढ़  जाते  हैं।  एक  भेम्बर  ने  ठीक  ही  कहां  कि

 उनकी  तरक्की  इसलिये  होगी  कि  बहू  अफसरों

 की  खुशामद  करते  है।  अगर  आप  देखता  चाहे
 तो  देख  सकते  हैं  कि  बड़े-बड़े  कर्मचारी  छोटे

 कर्मचारियों  के  साथ  क्‍या  करते  हैं।  मुझे  मालूम

 हुआ  कि  एक  कर्मचारी  तो  पूरे  सिग्नल  को  हो

 हवा  कर  ले  गया  1  जब  पूछा  गया  तो  कहन
 लगे  कि  हाँ  विजिलेंस  से  एसक्वायर  हो  रही  है,
 लेकिन  कहाँ  एल्क याय री  हो  रहं  है,  कौन  एन्ड-
 बारी  कर  रहा  है,  इस  का  पता  नही  |

 भ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिये  जरूरी  है
 कि  मजबूती  से  कदम  उठाये  जायें  और  रेलवे

 MARCH  17,  4972  General  Discussion  228

 प्रशासन॑  ठीक  रंग  से  चीजो  करने  के  लिये  जो
 छोटे  कर्मचारी  है,  उनको  प्रोत्साहन  दे।  जो

 नौकरशाही  का  जाल  इस  देश  से  बिछा  हुआ  है
 उस  को  खत्म  किया  जाये  और  जो  लोग  मुसीबत
 मे  पड़े  हुए  है,  जिन्होंने  मुसीबत  से  काम  किया
 है  उनको  ऊपर  उठाया  जाये।  तभी  इस  देश
 म  उन्नति  हो  सकत,  है  और  सही  मानो  मे  खेलो
 का  काम  हो  सकता  है  |

 मुझे  आशा  और'  विश्वास  है  कि  कम  से  कम
 उडीसा  मे,  जहाँ  पिछले  बीस  वर्षो  मे ंमहज  280
 किलोमीटर  लाइन  बनी  है  तथा  जिस  की

 कास्टिटुएन्सी  से  हमारे  श्री  डी०  के०  पन्ना
 आते  है,  खेलो  के  पुनर्निर्माण  की  व्यवस्था  इस
 बजट  में  की  जायेगी,  शाहदरा  सहारनपुर  रेलवे
 को  फिर  से  चालू  किया  जायेगा  और  गरारा
 बरौनी  की  मार्टिन  लाइन  को  एबालिश  नहीं
 किया  जायेगा  ।  मै  नहीं  समझता  कि  लोगो  में
 ऐसा  करने  की  कौन  स॑।  बुद्धि  आई  है।  मेरी
 राय  है  कि  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये।  इसको
 रखना  चाहिये  वर्ना  प्रॉब्लम्स  पैदा  होगी,  बेकारी
 बढ़ेगी  और  ट्रैफिक  का  नुकसान  होगा।  इस
 चीजो  को  अपने  दिमाग  में  रख  कर  मैं  अपील
 करूगा  कि  बरौनी  गरारा  के  लोगों  ने  कोई
 जुर्म  नहीं  किया  है  ।  डेमाक्र  टिक  सेट  अप  में
 सबको  लडने  का  हक  है  भौर  शांतिपूर्ण  हडताल
 करते  का  भी  हक  है।  इसलिये  रेल  विभाग
 अपना  रिया  बदले  |  वह  यूनियन  को  मान्यता  देने
 के  लिये  रूल  बतायें  और  उन  लोगो  को  मान्यता
 दे  जिन  की  सही  मानो  में  घृनियनों  t  फॉलोइंग

 है।  ऐसे  लोगो  को  मान्यता  देने  का  कोई  लाभ

 नहीं  है  किन  की  फॉलोइंग  नहीं  है।  मोज  दो
 फेडरेशन  बने  हुए  है  और  उन्हें  सिर्फ  माम  के
 लिये  कायम  रक्खा  गया  है,  थाहे  खन  की  कोई
 फॉलोइंग  हो  या  न  हो  ।

 क्रम  से  कम  इतनी  दया  कौजिये  कि  कोई

 यूनियन  रिवाइज  हो  था  ने  हो,  लेकित  जो
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 लोक  सभा  के  सदस्य  रेलवे  एम्प्लाइज  के
 ग्रीबान्सेज  को  ले  कर  आते  हैं,  उनको  रिप्लेस
 करने  की  कोशिश  कीजिये  ताकि  सही  मानों  में
 सीटें  ठीक  से  चल  सकें  ।  मुझे  आधा  है  मंत्री

 महोदय  सब  बातों  की  ओर  ध्यान  देंगे  और  आने
 वाले  समय  में  बजट  को  पूरी  तरह  से  बैलेंस
 करने  की  कोशिश  करेंगे।

 SHRI  0,  BASUMATARI  :(Kokrajhar)  :
 Sir,  I  welcome  the  budget  presented  by  the
 Railway  Minister.  While  doing  so,  I  would
 like  to  make  some  observations.  You  know
 very  well  that  unless  there  is  a  public
 agitation,  nothing  is  done  in  Assam  to
 redress  the  genuine  grievances.  That  is
 what  we  have  been  seeing  here.  Assam  has
 been  receiving  a  step-motherly  treatment  at
 the  hands  of  the  Railway  administration.
 For  a  long  time,  we  have  been  requesting
 the  Railway  Minister  to  establish  the  zonal
 headquarters  at  Rangia.  But  in  the  budget,
 we  do  not  find  any  mention  about  it.

 We  have  also  requested  the  Railway
 Minister  to  give  some  more  amenities  on
 the  Assam  Mail.  You  know  that  Assam
 Mail  runs  from  Delhi  to  Gauhati.  Now
 since  the  Farakka  Barrage  has  been  opened
 we  want  that  the  Assam  Mail  should  run  via
 Farakka  Barrage  to  Gauhati.  That  too  has
 not  been  done.  In  962,  during  the  war  with
 China,  we  requested  the  then  Prime  Minister,
 Shri  Jawaharlal  Nehru,  to  bave  a  BG  line
 from  Calcutta  to  Gauhati.  The  raiway  line
 from  Bongaigaon  to  Joggigopa  was  cons-
 tructed  only  during  the  war  time  to  meet
 the  emergency.  But  this  8G  line  has  not
 been  extended  from  Joggigopa  to  Gauhati
 via  Goalpara.  This  year  also  it  has  not
 found  a  place  in  the  budget.  It  is  very
 unfair  on  the  part  of  the  Railway  Ministry
 not  to  consider  our  problems.

 Compared  to  other  States,  the  ametiities
 avaliable  in  the  railways  stations  in  Assam
 are  teas.  Gossaigaon  is  a  commercial  centre,
 but-the  Assam  Mail  and  the  Kamrup  Mail
 do  not  stop  there.  The  matter  has  been
 takoh,wp  with  the  General  Manager  of  the

 zone,  but  still  nothing  has  been  done
 it.  So,  my  request  is  that  these

 meitins  should  be  provided.  Now  catering

 PHALGUNA  27,  893  (SAKA)  General  Dtscussion  230

 is  provided  in  the  Assam  Mail,  and  that  too
 from  Barauni  to  Gauhati  only.  Even  though
 the  Members  of  Parliament  coming  from
 that  area  have  been  pressing  for  its  extension
 up  to  Delhi,  it  has  not  been  done  in  spite  of
 the  promises  of  the  Minister.

 I  welcome  the  new  Chairman  of  the
 Railway  Board.  He  may  be  new  to  this
 zone.  So,  I  would  request  him  through  the
 Minister  to  visit  this  area  and  see  the  con-
 ditions  for  himself.

 Kokrajhar  is  a  big  station  and  also  the
 headquarter  of  a  sub-division.  We  have  been
 requesting  the  Minister  for  upgrading  this
 station  but  that  too  ha§  not  been  done  so
 far.

 The  broadgauge  line  from  Calcutta  to
 Joggigoppa  via  Bongaigaon  is  a  missing  line.
 Why  should  you  allow  this  missing  line
 to  continue  ?  So,  it  should  be  extended  to
 Gauhati.  Otherwise,  its  purpose  will  not  be
 served.  I  would,  therefore,  request  the
 Minister  to  extend  the  broadgauge  line  from
 Bongaigaon  to  Gauhati  straight  if  not  via
 Goalpara,

 I  had  been  to  NEFA  recently.  I  found
 the  NEFA  people  want  the  extension  of  the
 railway  line  to  Mokosela  to  be  extended
 further.  But  that  demand  of  the  people  has
 not  been  conceded.  This  gives  the  impression
 that  unless  there  is  agitation  from  the  public
 the  Government  of  India  will  not  concede
 the  legitimate  demands  of  the  people.

 Only  the  other  day  the  Prime  Minister
 laid  the  foundation  stone  of  the  second
 refinery  at  Bongaigaon.  The  officers  on  the
 spot  are  complaining  that  there  is  traffic
 bottleneck  and  they  are  not  able  to  get  the
 materials  and  other  things  required  for
 construction  of  the  refinery  in  time.  I  hope
 that  aspect  will  also  be  considered  by  the
 Railway  Minister  for  speeding  up  the  works.

 With  these  words,  L  want  to  say  at  the
 end  that  smal!  requests  made  by  the  men-
 bers  coming  from  that  area  should  not  be
 ignored  by  the  Minister.  He  should  appre-
 ciate  the  feelings  of  the  members  coming
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 from  Assam.  I  hope  the  Railway  Minister
 will  take  into  consideration  all  these
 aspects,

 SHRI  THA  KIRUTTINAN  (Sivaganja)  :
 Sir,  first  of  all  I  want  to  congratulate  the
 Minister  of  Railways  for  his  efforts  and  ability
 and  for  all  pains  that  he  has  taken  for  bring-
 ing  a  so-called  surplus  budget.  It  may  be  a
 novelty  of  the  Railway  Ministry  after  five
 years  but  not  the  reality  of  the  railway
 administration.  He  does  not  want  to  make
 ared  entry  in  the  book  but  he  is  not  ina
 position  to  assure  the,  House  that  he  can
 completely  make  it  free  from  red  entry.  He
 has  closed  the  red  flag  but  not  shown  the
 green  flag  to  move  the  train  without  any
 fear,

 He  has  tried  his  level  best  to  convince
 the  House  by  narrating  the  unexpected
 incidents  of  the  current  year.  He  has  also
 attempted  to  make  us  hope  for  the  best  in
 the  coming  year,  The  current  year's  events
 are  exemptions.  Coming  year’s  hopes  are
 expectations.  Exemptions  cannot  be  the
 examples  and  expectations  may  not  be  the
 realities.  So,  something  tangible  should  be
 done  to  improve  the  finances  of  the  railways.
 Manipulations  of  the  accounts  and  fiscal
 calulations  will  not  serve  the  purpose.

 In  foreign  countries,  railways  are  getting
 subsidy  from  the  Government  whereas  in
 India  the  railways  are  liable  to  pay  dividend
 to  the  General  Revenues  and  also  interest
 on  the  loan  from  General  Revenues.  Only
 because  of  manipulation  of  accounts  and
 deliberate  defective  calculations  there  is  a
 fiscal  gap  of  Rs.  6°50  crores.  To  fill  up
 this  fiscal  gap  the  Minister  has  increased
 fares  and  freight  rates.

 The  Minister  may  claim  the  credit  of
 not  increasing  fares  for  third  class  passengers
 but  I  need  not  say  that  they  have  already
 been  taxed  by  the  5  percent  surcharge  in
 the  name  of  Bangla  Desh  refugee  relief.  The
 poor  and  middie  class  people  in  our  country
 are  already  overburdened  with  direct  «nd
 indirect  taxes  as  well  as  with  ever  increased
 freight  rates  and  fares  of  railways.  Therg-
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 fore,  it  is  no  justification  to  the  Railway
 Minister  to  propose  to  Parliament  now  an
 inciease  in  passenger  fares  and  freight  rates
 to  yield  Rs.  7°68  crores  in  the  full  year
 on  top  of  the  imposts  of  Rs.  35  crores  in
 the  last  year  and  the  levy  of  a  surcharge  on
 passenger  fares  for  meeting  the  expenditure
 on  refugees,  which  has  not  been  disconti-
 nued.  If  the  Jeviés  over  the  past  few  years
 are  taken  together  the  cumulative  effect  will
 really  be  hard  on  the  general  public.

 The  railway  operations  have  both  the
 passenger  and  the  freight  side.  In  both  the
 areas,  railway  users  are  critical  of  the  opera-
 tions  and  management  of  the  vital  facility,
 On  the  passenger  side,  the  following  may  be
 the  core  of  the  criticism.  Firstly,  trains  are
 dirty  and  unpunctual;  secondly,  fares  are
 expensive;  thirdly,  there  is  inexplicable
 hanky-panky  in  reservation;  fourthly,  service
 frequency  is  most  inconvenient;  and,  fifthly,
 stations  are  miles  away  from  where  one
 wants  to  get  into.

 The  highways  have  attained  a  respectable
 popularity.  Thousands  of  miles  of  high-
 ways  in  Tamil  Nadu  as  well  as  elsewhere  in
 the  South  give  the  bus  and  the  truck  a
 flexibility  of  service  which  the  trains  could
 not  hope  to  equal.

 In  the  freight  field,  the  bulk  low  rated
 commodities  furnishing  tonnage,  with  which
 the  railways  are  concerned,  continue  to  come
 to  them.  But  much  of  the  high  rated  traffic,
 which  the  railways  think  they  are  entitled
 to  get,  now  goes  to  the  road.

 The  users  compiain  of  qualitative  and
 quantitative  inadequacies.  Often  the  equip-
 ment  and  plant  provided  for  carriage  is  said
 to  be  not  in  good  enough  condition.  One
 consignor  said  that  the  protruding  nails  and
 bolts  damaged  his  consignment  of  paper.
 Another  alleged  transport  of  his  food
 consignment  in  a  wagon  contaminated  by  a
 prior  shipment  of  livestock  that  imparted  an
 undesirable  odour  to  the  food  articles.

 On  the  quantitative  side,  complainants,
 which  included  8009  of  the  public  sector
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 corporations,  speak  of  facilities  insufficient
 to  accommodate  all  the  tendered  volume  of
 traffic.  If  the  volume  grows,  the  railway  is
 expected  to  enlarge  its  capacity  without  loss
 of  time.  Even  exports  suffered  on  this  score.

 Claims  are  not  expeditiously  settled.
 There  are  too  many  provisions  under  which
 the  railways  can  take  shelter  and  repudiate
 claims.

 Complaints  of  overwork  are  often  heard
 among  the  railway  staff.  This  has  also  put
 a  premium  on  inefficiency.

 T  feel  there  is  no  need  to  impose  fresh
 levies  of  the  order  of  Rs.  7°68  crores.
 With  better  efficiency,  more  revenue  can
 accrue  to  the  railways.  The  increase  in  fares
 and  freight  rates  would  drive  traffic  to  the
 road.  The  rise  in  upper  class  fares,  already
 high,  would  result  in  diversion  of  traffic  to
 road  and  air.  The  increase  in  freight  rates
 to  the  tune  of  Rs.  2°67  crores  by  way  of
 rationalisation  of  traffic  would  only  accen-
 tuate  the  price  spiral.  What  is  needed  is
 rationalisation  of  supply  and  movement  of
 wagons  and  not  rationalisation  of  fares  and
 freights.  By  proper  and  timely  supply  and
 increased  turnround  of  wagons  the  Railways
 would  attract  more  traffic  and  definitely  earn
 more  revenue.

 In  more  advanced  countries,  the  Railways
 cannot  enhance  fares  and  freights  just  to  fill
 up  the  fiscal  gap.  Before  they  make  enhance-
 ments,  the  take  into  account  all  the  aspects
 including  what  the  public,  the  customers  and
 the  common  man  have  got  to  say  whereas
 in  India,  every  year,  the  Ministers  come  and
 Place  the  proposals  for  new  fares  and
 freights,  It  appears  that  according  to  our
 administrators  in  the  Centre  it  is  no  budget
 unless  there  is  some  fresh  levy.

 During  his  Speech,  the  Railway  Minister
 was  telling  that  “Men  and  material  make  the
 Railway  system.”  According  to  my  _  infor-
 mation,  Indian  Railways  are  run  with  inade-
 quate  men  and  material.  A  large  number  of
 vacancies  in  Class  Bile  and  Class  IV  are  not
 filled  up  for  years  together  while  the  Class  I
 &nd  Class  UI  are  overstaffed.  So,  there  is
 ho  scope,  for  employment  and  there  is  stag-
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 nation  in  promotions  which  leads  to  frus-
 tration  among  the  staff.  There  is  also  lack
 of  materials  in  certain  cases.  Spare-parts
 are  not  available.  Jn  so  many  workshops
 even  bolts  and  nuts  are  not  available.  Con-
 demned  engines  and  coaches  are  being  put
 in  operation.  Adequate  wagons  for  loading
 are  not  available  There  is  alot  of  hue
 and  cry  from  all  sections,  evén  from  Govern-
 ment  undertakings.  In  spite  of  all  these
 inadequacies  the  trains  are  running.

 Not  only  that,  the  men  and  material
 should  also  be  looked  after  properly.
 Grievances  of  the  railwaymen  should  be
 heard  and  redressed.  They  should  be  paid
 considerably.

 The  hon.  Ministers’  commendation  to
 the  “Devotion  to  duty  displayed  by  Railway-
 men  of  all  categories  during  the  !4-day  war
 with  Pakistan”  should  profitably  operate  in
 the  publication  of  the  pay  Lody  award  to
 the  satisfaction  and  relief  of  the  community
 of  railwaymen.  The  Railway  Territorial
 Army  Personnel  should  be  monetarily  rewar-
 ded  for  their  meritorious  service  to  the
 Motherland  during  the  National  crisis  by
 way  of  granting  three  advance  increments
 and  bestowing  promotions  on  priority  basis.

 As  the  House  is  aware,  the  Pay  Com-
 mission’s  Report  is  yet  to  come,  Nobody
 knows  when  this  golden  fruit  will  fall  in  the
 mouth  of  the  Central  Government  employees.
 My  repeated  plea  is  that  since  the  Railway
 is  an  industry,  this  should  be  brought  under
 the  purview  of  the  Industrial  Disputes  Act.
 The  Railway  employees  who  constitute  50
 per  cent  of  the  Central  Government  em-
 ployees  and  comprise  hundreds  of  categories
 should  have  a  separate  wage  board  so  that
 there  can  be  a  thorough  study  of  working
 conditions  and  pay  structures  of  different
 categories.  A

 I  would  stress  on  the  necessity  of  brac-
 keting  the  Railways  and  the  National
 industrial  undertakings  under  the  Bonus  Act
 thus  enabling  the  Railwaymen  for  a  bonus
 payment  under  the  Act.

 I  would  also  urge  upan  the  Government
 of  India  on  the  pecessily  of  giving  an  appo-
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 rtunity  to  exercise  their  options  for  family
 pensions  scheme  to  the  Railway  employees.

 I  further  plead  for  providing  statutory
 protection  of  pay  last  drawn  in  respect  of
 staff  medically  decategorised  and  fitted  in
 alternative  appointments.

 Jt  is  an  imperative  need  of  the  Railway
 administration  to  confirm  its  employees  on
 completion  of  one  year  of  service  in  the
 substantive/officiating  capacities.

 To  improve  the  Railway  finance  and
 attract  the  customers,  I  would  like  to  suggest
 the  following  :

 In  Southern  Railway  most  of  the  through
 trains  run  unmanned  by  Travelling  Ticket
 Examiners  except  for  the  sleeper  coaches.  It
 is  inferred  that  the  existing  TTE’s  are  de-
 ployed  for  ‘Group  Checks’  which  are  often
 conducted  in  the  sub-urban  section.  The  ad-
 ministration  is  more  keen  on  the  income
 derived  than  providing  amenities  to  the
 travelling  public.  By  booking  TTE’s  on
 ‘through  train’s,  the  ticketless  travel  by  thosc
 long  distance  trains  can  be  minimised  and
 also  they  can  help  the  passengers  in  getting
 conversion  of  class  of  travel,  extension  of
 the  place  of  destination,  etc.  which  in  the
 absence  of  the  TTE’s  by  the  train  go  un-
 attended  to  and  the  public  are  put  to  much
 hardships.  4  am  also  told  that  inexperienced
 and  untrained  clerks  and  other  outsiders  are
 also  utilised  by  the  Railway  administration
 for  ticket  checking,  and  I  feel  that  this  is
 not  a  healthy  practice.

 Booking  of  TTEs  by  all  long  distance
 trains  and  for  group  checks  will  improve  the
 Promotional  opportunities  of  the  Ticket
 Collectors  most  of  whom  are  stagnating  at
 the  maximum  of  the  scale  and  also  create
 more  employment  opportunities  for  educated
 unemployed  youth.

 Thefts  im  major  yards,  goods  sheds,
 workshops  and  other  depots  are  on  the
 frereqse  ast  the  Railway  authorities  ate
 paying  heavy  claims.  Ido  not  understand
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 how  the  Railway  administration  which  is
 having  a  large  contingent  of  protection  force
 and  police  force  could  not  put  an  end  to,
 or  at  least  minimise,  thefts.  I  understand
 that,  at  present,  there  is  ample  access  for
 Outsiders  to  enter  into  workshops,  yards  and
 goods  sheds.  In  this  connection,  I  suggest
 the  followings  :

 Entry  of  unauthorised  persons  in  the
 above  said  places  should  be  totally  pro-
 hibited.  To  ensure  this,  Photo  Identity
 Breast  Badges,  similar  to  the  ones  issued  to
 the  ICF  employees,  should  be  issued  to  the
 bonafide  employees  of  those  places.

 The  responsibility  for  thefts  and  pilfer-
 ages  should  be  fixed  on  the  inchayge  officials
 of  the  RPF  of  the  area  of  occurrence  and
 dealt  with  deterrently.

 To  attract  more  passenger  traffic,  it  is
 suggested  that  the  number  of  new  train
 services  should  be  progressively  increased
 and  speeded  up.  At  least  the  G.  T.  Express
 should  be  speeded  up  to  a  time  of  30  hours.

 SHRI  G.  VISWANATHAN  (Wandi-
 wash)  ;  That  i5  a  must.

 SHRI  THA  KIRUTTINAN  :  Enormous
 funds  are  spent  on  stores  purchase  but  on
 many  occasions  the  materials  are  found  to
 be  of  sub-standard  qualities.  Government
 should  see  to  it  that  supplies  against  rate
 contracts,  running  contracts  and  accepted
 tenders  are  fully  complied  with  against  their
 orders.  Failures  should  be  seriously  viewed
 and  suppliers  should  be  compelled  and
 statutory  obligations  should  be  imposed  on
 them  to  execute  the  government  orders  on
 Stipulated  dates.  This  will  avoid  numerous
 direct  purchases  and  save  infructuous  ex-
 penditure  to  the  maximum  6७  and  also
 reduce  malpractices.

 Bulk  of  the  railway  employees  do  not
 subscribe  to  zonal  recognised  unions  and
 remain  outside  the  aegis  of  the  two  All-
 India  bodies,  namely,  AIRF  and  NFIR,  but
 the  dedisions,  mouily  partizan,  opportunittic
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 and  parochial,  are  yoked  on  them  undemo-
 cratically.  As  an  instance,  it  may  be  noted
 that  the  decision  reached  between  the  recog-
 nised  body  on  Southern  Railway  administra-
 tion  over  the  merger  of  Ticket  Collectors
 and  Travelling  Ticket  Examiners  has  resulted
 in  the  decision  being  put  into  action  only  in
 such  divisions  wherein  the  recognised  body’s
 cadre  had  the  fruits  of  it  and  has  not  been
 implemented  in  a  major  division,  i.c.,  Madras
 Division.  {  strongly  plead  with  the  hon.
 Minister  that  the  views  of  the  non-recognised
 Unions  who  have  sizeable  membership  and
 following  and  which  are,  ironically,  more
 than  the  so-called  recognised  ones  be  given
 due  consideration  before  arriving  at  decisions
 on  crucial  problems.

 To  improve  efficiency  and  execution  of
 targeted  jobs,  speedy  movement  of  materials
 to  workspots  in  all  railway  workshops,  sheds
 and  depots  has  to  be  through  modernised
 media  such  as  Lyster  Trucks,  etc.,  doing
 away  with  conventional  means.

 The  proposal  to  build  a  direct  north-
 south  broad  gauge  connection  from  Kanya-
 kumari  to  the  Himalayas  by  conversion  of
 existing  metre  gauge  tracks  and  construction
 of  new  lines  to  full  in  missing  links  like  the
 new  line  from  Kanyakumari  to  Trivandrum
 has  to  be  commended  by  one  and  all  in  this
 House.

 Also  it  is  for  the  first  time  in  the  history
 of  Indian  Railways  that  a  Railway  Minister
 has  given  thought  to  the  needs  of  Tamil
 Nadu.  Conversion  of  the  metre  gauge  line
 from  Tirunelveli  to  Maniachi  and  to  Tutico-
 rin  and  Madurai,  a  parallel  broad  gauge
 jine  from  Madurai  to  Dindigul,  a  new  broad
 gauge  line  from  Dindigul  to  Karur,  a  new
 line  from  Trivandrum  to  Kanyakumari  via
 Nagarkoil  and  from  there  to  Tirunelveli  the
 people  of  Tamilnadu  have  been  demanding
 these  things  for  decades.  Now  those  works
 have  been  included  in  the  Fourth  Plan,
 according  to  our  Minister,  but  stil!  |  have
 doubt  whether  this  announcement  would
 taterialise.

 es

 THE  MINISTER  OF  RAILWAYS
 (SHRI  x,  HANUMANTHAIYA):  Have
 that  dovbt  all  the  time.
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 SHRI  THA  KIRUTTINAN  :  J  am  sorry.
 The  Minister  has  not  informed  us  by  which
 year  the  work  would  be  commenced.  That
 is  the  point.  Mere  inclusion  of  work  in  the
 Plan  does  not  solve  the  problem.  I  would
 have  been  very  much  happy  if  these  works
 could  have  been  included  in  the  coming
 year’s  works  programme.  So  I  urge  upon  the
 Minister  to  announce  the  year  by  which  the
 works  would  be  commenced.

 I  also  feel  very  sorry  that  nothing  has
 been  said  about  the  electrification  work  in
 the  Southern  Railway,  that  is,  Madras-
 Arkonam  section.

 SHRI  G.  VISWANATHAN  :  Madras-
 Bangalore.

 SHRI  THA  KIRUTTINAN  :  J  4m  cons-
 trained  to  note  that  for,  Madras  Vijayawada
 Electrification  work  vosting  more  than
 Rs.  3]  crores,  only  Rs.  45  lakhs  have  been
 allocated  for  the  year  972-73.  This  is  only
 an  eye-wash.  I  request  the  Minister  to  see
 that  this  work  should  be  speeded  up.  Delay
 will  cost  more,

 In  spite  of  the  objections  raised  inside
 and  outside  the  House,  from  all  sections  of
 the  people,  the  Railway  Administration  insti-
 tuted  a  tapering  off  of  wagon  construction
 in  the.  Golden  Rock  workshop  and  other
 workshops  of  the  Railways.  The  arguments
 of  the  Administration  side  were  that  the
 demands  for  wagons  had  been  met  and  there
 would  be  no  demand  for  wagons  in  this
 country.  I  strongly  protested  against  this
 argument  in  the  Railway  Consultative  Com-
 mittee  and  pleaded  not  to  taper  off  the
 wagon  construction  in  the  Golden  Rock
 workshop.

 Iam  very  gladto  see  what  the  hon.
 Minister  has  mentioned  in  his  speech.  I
 quote  the  words  of  the  hon.  Minister.  He
 said  :

 “The  rolling  stock  programme  for  the
 year  1972673,  envisaged  procurement  of
 11,006  wagons.  Byt  it  has  now  been
 raised  to  14,000  involving  a  total  ex-
 penditure  of  Rs.  44  crores  during  the
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 year.  The  wagon  building  industry  is
 thereby  helped  as  well  as  the  transport
 potential  of  the  Railways.”

 Here  I  would  stress  that"wagon  construction
 should  go  to  the  Railway  workshops  only
 and  it  should  not  be  diverted  to  the  private
 companies.  There  should  be  no  tapering  off
 at  the  Golden  Rock  Workshop  in  the
 Southern  Railway.

 The  Diesel  Locomotive  Work  at  Varanasi
 is  in  doldrums.  |  donot  appreciate  why
 the  Traction  Gear  Plant  should  be  added  to
 this  unit.  {  want  to  know  where  the  wheels
 and  axle  plant  will  be  located.  Thank  you.

 को  भी किशन  मोदी  (सीकर)  उपाध्यक्ष

 महोदय,  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय
 से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  रींगस  से

 रिवाड़ी  तक  एक  हाल'  धन  पहले  चला  करती
 थी  जो  बन्द  करदी  गई  और  इसके  बाद  वह
 शटल  ट्रेन  चालू  हुई  रिवाड़ी  से  निजामपुर  t

 रेवाड़ी  से  निजामपुर  दो  शटल  रेन्स  चलती  है
 और  हराने  में  यह  आते  है,  वहाँ  पर  बसे  की
 भी  बड़ी  सुविधा  है  |  आधे-आधे  घंटे  मे  रेवाड़ी
 से  निजामपुर  को  बसें  जलती  है,  इस  इलाके  को
 इतनी  सुविधायें  हैं  कि  दो  शटल  चलती  है,
 इसके  अलावा  रेगुलर  ट्रेन  चलती  है,  बसेज  की

 सुविधाएँ  हैं  जबकि  रींगस  से  निजामपुर  तक  एक
 भी  बस  नहीं  चलती,  कोई  ट्रेन  भी  नही  चलती,
 टल  चलती  थी  वह  आपने  बन्द  कर  दी  ।  एक
 ट्रेन  चलती  है  दिन  मे  2  बजे  और  एक  रात  में
 चलत  है।  एक  जनता  चलती  है  जो  उस
 स्टेशन  पर  ठहरती  नहीं  है,  इसलिए  उसका  कोई
 उपग्रोग  नहीं  है  ।  तो  उसके  बराबर  के  लोगों
 में  यातायात  की  इतनी  तकलीफ  है  और  दूसरी
 तरफ  इतनी  सुविधाएं  है।  इसलिए  पिछली
 दफा  भी  मैंने  प्रियंका  की  थी  कि  एक  शटल  ट्रेन
 'रींगस  से  निजामपुर  चलाने  की  कृपा  करें  जिससे

 वहाँ  के  लोगों  को  संतोष  हो  सके  ।
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 दूसरी  बात-फतेहपुर  चुरू  सेक्शन  के
 अन्दर  957  मे  जब  यह  लाइन  चली  तो  डबल
 किराया  पैसेंजर  पर  और  गुड्स  पर  लगाया
 गया  |  1968  में  बह  50  परसेंट  कम  कर  दिया
 गया  और  ड्यौढ़ी  रखा  गया  |  मैंने  पिछली  बैठक
 में  भी  यह  निवेदन  किया  था  तो  आपने  बताया
 कि  इसमे  घाटा  होता  है  ।  तो  अब  की  तो  आपने

 फायदे  'का  बजट  पेश  किया  है,  लाभ  का  बजट
 पेश  किया  है  और  इस  लाइन  पर  आपको  ज्यादा
 से  ज्यादा  नुकसान  होता  होगा  तो  साल  भर  में
 50  हजार  रुपये  का  नुकसान  होता  होगा।
 यह  नुकसान  कोई  ज्यादा  नहीं  है।  उन  चार
 स्टेशंज  पर  जो  पैसेंजर  बैठते  है  उनको  ड्योढ़ा
 किराया  देना  पड़ता  है  जबकि  बाकी  के  स्टेशनों
 पर  सिविल  किराया  देना  पडता  है।  वहाँ  की

 जनता  मे  इससे  बड़ा  असंतोष  है।  इसलिए  मै

 निवेदन  करना  चाहूँगा  कि  इस  छोटे  से  एकाउंट
 के  लिए  वहाँ  के  असतोष  को  दूर  कीजिए  और

 यह  किराया  कम  कर  दीजिए  जिससे  कि  वहाँ
 की  जनता  को  राहत  मिले  ।

 तीसरी  बात  मैं  यह  निवेदन  करना

 चाहता  था  कि  बांसवाड़ा  राजस्थान  में  एक
 बैकवर्ड  डिस्ट्रिक्ट  है  जिसमे  कोई  भी  रेलवे

 लाइन  का  स्टेशन  नहीं  है।  जो  भी  नजदीक
 से  नजदीक  है,  वह  रतलाम  है  जो  55  मील

 की  दूरी  पर  है।  मुझे  यह  मालूम  हुआ  है  कि

 पालनपुर  और  अम्बा  जी  के  बीच  मे  कोई
 कापर  माइंस  डेवलप  हो  रही  है  q  उसके

 लिए  कोई  योजना  बन  रही  है।  अगर  बहू
 योजना  बन  रही  है  तो  30  मील  बांसवाड़ा  रह
 जाता  है।  अगर  बांसवाड़ा  उस  लाइन  से  कनेक्ट
 कर  दिया  जाता  है  तो  कांडला  से  इसका  डाइरेक्ट
 संबंध  हो  जाता  है  और  ऐसे  मिनरल्स  जो

 हिन्दुस्तान  से  एक्सपोर्ट  नहीं  हो  रहे  हैं,  जैसे

 क्वारे,  फेल्स पार,  सिलिका  सैंड,  लाइम-स्टोर
 और  डोलोमाइट  यह  वहाँ  से  एक्सपोर्ट  हो  सकेंगे  |
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 हमारे  यहाँ  का  बहुत  बड़ा  एक्सपोर्ट  कांडला
 से  उस  हालत  में  हो  पाएगा  और  वह  एरिया
 काफी  डेवलप  हो  जायेगा  |  मैं यह  निवेदन  करना

 चाहता  हूँ  कि यह  बात  तो  जब  आपकी  स्कीम

 आएगी  तब  होगी  लेकिन  बैकवर्ड  एरिया  में  जो
 जो  इंडस्ट्रीज  इस  समग्र  बांसवाड़ा  में  है,  उनकी
 लोडिंग  की  समस्या  बहुत  बड़ी  है।  वह  लोडिंग
 रतलाम  मे  कर  पाते  है  और  वह  इतना  क ेजेस्टेड

 है  कि  वहाँ  पर  उन  लोगो  को  इसकी  कोई  सुविधा
 नहीं  मिल  पाती  है।  तो  बाँसवाड़े  के  जितने
 छोटे  -छोटे  उद्योग  है  वह  लोग  किस  तरह  से

 अपनी  तरक्की  करें,  किस  तरह  से  उनका
 उद्योग  पनपे,  यह  एक  बड़ी  समस्या  है  और

 इसका  समाधान  सिर्फ  यही  है  कि आप  एक  मील

 या  आधे  मील  पर  कोई  साइडिंग  दे  दें  और

 वहाँ  बाँसवाड़े  के  लोगों  को  अपना  माल  रखने

 की  जगह  दें  वरना  कोई  उद्योग  पनप  नहीं
 पाएगा  और  लघु  उद्योग  चल  नहीं  पाएँगे।

 इसलिए  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  इस
 बारे  में  आप  काफी  शीघ्रता  से  और  गंभीरता
 से  कोई  डिसीज़न  लें  1

 पिछली  बैठक  में  मैंने  सोप  स्टोन  की  लोडिंग
 के  किए  निवेदन  किया  था।  मैं  बहुत  धन्यवाद

 देता  हैँ  कि  आपने  उदयपुर  में  सोप  स्टोन  की

 लोडिंग  की  बहुत  अच्छी  व्यवस्थ!  कर  दी  और

 वहाँ  के  छोटे  छोटे  उद्योग  पनप  रहे  हैं  ।  चौबीसों

 घंटे  उनके  कारखाने  जल  रहे  हैं।  इसके  लिए  मैं

 बहुत  धन्यवाद  देना  चाहता  हूँ

 इसके  साथ  साथ  यह  भी  से  निवेदन  करना

 चाहता  हूँ  कि  भीलवाड़ा,  जोधपुर  और  कोटा
 मैं  स्टोन  इंडस्ट्री  लोडिंग  की  वजह  से  बहुत
 सफर  कर  रही  है  क्योंकि  ये  छोटे  लोग  होते  हैं
 जो  कि  स्टाक  नहीं  कर  पाते  ।  इसलिए  मैं  आपसे

 निवेदन  करूगा  कि  स्पेशल  रैक्स  द्वारा  इसका
 याल  भी  लोड  करवाने  की  व्यवस्था  कर  दी

 जाप

 अहमदाबाद  से  दिल्‍ली  जितनी  भी  गाड़ियाँ
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 wad  हैं  वह  बहुत  कन्जेस्टेड  हैं।  यह  आपको

 मालूम  है  कि  यह  सब  गाड़ियाँ  कोयले  मे  चलती
 है  1  कोयला  आपको  बिहार  से  मंगाना  पड़ता
 है।  इसलिये  अगर  यह  गाड़ियाँ  डीजल  से
 चलाई  जाय॑  तो  23  घंटे  के  बजाय  6  घंटे  में
 इनका  रन  हो  सकता  है।  चार  चार  बस्तियाँ
 भी  लग  सकती  हैं  1  मुझे  ऐसा  मालूम  हुआ  कि
 इसमें  तीन  चार  स्टेशंज  पर  प्लेटफार्म  की
 असुविधा  है  इसलिए  यह  काम  आप  नहीं  कर
 पा  रहे  है।  तो  अगर  तीन  चार  स्टेशंज  पर
 प्लेटफार्म  को  बढ़वा  दिया  जाय  और  डीजल
 इंजिन  चालू  कर  दिया  जाय  तो  यह  एरिया  कम
 कन्जेस्टेड  हो  सकेगा  ।  इसके  बारे  में  आपने  एक
 दफा  कहा  था  कि  केविन-द्रास  चलायेंगे,  में  जानना
 चाहता  है  कि  आप  उस  ट्रेन  को  कब  तक  चला

 रहे  हैं  1

 स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  सभी  जगह  से
 काफी  प्रोत्साहन  मिल  रहा  है,  लेकिन  रेलवे  की
 तरफ  से  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  ।  जितनी  भी
 बड़ी  इंडस्ट्रीज  हैं  उत  सब  का  कोटा  फिक्स्ड  है,
 उन  का  माल  ऊँची  प्रायोरिटी  से  बुक  किया
 जाता  है,  लेकिन  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  का
 नम्बर  सबसे  बाद  में  आता  है।  मैं  आपसे
 निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  स्माल  स्केल  इण्ड-

 स्ट्रीट  को  उन  की  प्रोडक्शन  के  मुताबिक  कोटा
 फिक्स  करें,  वरना  ये  इन्डस्ट्रीज  नही  चल  पायेंगी
 क्योंकि  इन  के  अन्दर  माल  के  स्टाक  करने  की
 कैपेसिटी  नही  है।  उन  को  प्रोत्साहन  देने  के
 लिये  आप  को  यह  कदम  उठाना  ही  चाहिये  ।

 बहुत  सी  छोटी  छोटी  बातें  होती  हैं,  जिन  को
 आप  तक  पहुँचाने  में  बहुत  समय  लग  जाता  है,
 अगर  ऐसी  व्यवस्था  हो  जाये  कि  जोन्स  के

 मुताबिक  डी०  एस०  के  साथ  मीटिंग  'हो  माय

 या  जनरल  मैनेजर  के  साथ  मीटिंग  हो  जाय  तो
 उन  छोटे  छोटे  मामलों  को  उन  की  जानकारी  में

 लाया  जा  सकता  है।  कहीं  पर  बेंड़ी  नहीं  है,
 प्लेट  फार्म  में  सुधार  होना  हैं,  टिकट  की

 सुविधायें  हैं--ऐसी  छोटी  छोटी  बातें  यदि  उस
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 स्‍तर  पर  तथ  हो  जाय॑  तो  इस  से  आप  के  पास

 भीड़  कम  हो  जायेगी  1

 एक  बात  में  एस०  एस०  रेलवे  की  कहना

 चाहता  हैँ  7  यह  रेलवे  इस  समय  बन्द  पड़ी  हुई
 है,  जिस  से  वहाँ  की  जनता  को  बहुत  कठिनाई

 हो  रही  है  मैं  चाहता  हैँ  कि इस  को  आप  चालू
 करने  की  कृपा  करें।

 श्री  फूल  शब्द  बर्मा  (उज्जैन)  :  उपाध्यक्ष,
 मैं  आप  को  धन्यवाद  देता  हैँ  कि  आप  ने  मुझे
 बोलने  का  मौका  दिया।  हम  इस  समय  रेलवे
 बजट  की  चर्चा  कर  रहे  हैं।  श्री  हनुमन्तेया  जी

 को  इस  बात  के  लिये  सच्चाई  दी  जा  रही  है  कि

 उन्होंने  रेल-घाटे  को  दूर  कर  दिया,  परन्तु
 वास्तविकता  यह  है  कि  रेलों  में  घाटा  दूर  नहीं

 हुआ  हैं  बल्कि  आँकड़ों  के  माध्यम  से इस  माननीय

 सदन  के  सदस्यों  को  ऐसे  भ्रम  में  डाल  दिया  गया

 है।  यह  घाटा  किस  प्रकार  से  पूरा  किया  गया

 है,  यह  विचारणीय  प्रश्न  है।  अगर  हम  विचार

 करें  तो  आप  देखेंगे  कि  7  करोड़  रुपये  के  टैक्स

 लगाकर  यह  घाटा  दूर  किया  गया  है।  मैं  आप

 के  माध्यम  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि

 यदि  जनता  के  धन  को  इस  प्रकार  से  बरबाद
 कर  के  रेल  मंत्री  घाटे  का  बजट  पेश  करेंगे  और

 जनता  टैक्स  के  द्वारा  उस  को  पूरा  करेगी,  तब

 वो  रेल  मंत्री  के  लिये  बड़ा  आसान  है,  वह  हमेशा
 लाभ  का  बजट  पेश  कर  सकते  है  1

 जहाँ  तक  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  के  भाड़े  में

 कोई  वृद्धि  न  करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है,  जहाँ
 तक  सैं  समझ  पाया  हूँ,  इस  के  पीछे  एक  खास  बात

 है।  अभी-अभी  चुनाव  सम्पन्न  हुए  हैं,  नतीजा  भी
 ताज़ा  है,  अगर  रेल  मंत्री  थर्ड  क्लास  का  भाड़ा
 बढ़ा  देते,  तो  उन  का  समाजवादी  ढोल  फूट
 जाता  जनता  की  जो  सहानुभूति  उन्हें  प्राप्त

 हुई  है,  बहू  चौराहे  पर  आ  जाती  और  उन  का
 गरीबी  हटाओ  नारा  भागता  दिखाई  देता  t
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 मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हुँ--वृत्तीय  श्रेणी
 के  यात्रियों  के  लिए  किराया  वृद्धि  नहीं  की,
 यह  बात  समझ  में  आती  है,  लेकिन  यह  समझ  में
 नही  आता  कि  तृतीय  श्रेणी,  के  यात्रियों  के  लिये
 आपने  क्या  सहूलियतें  दी  है,  आज  सुख-सुविधा
 की  बात  तो  दूर  रही,  उन  की  जानोमाल  की
 भी  सुरक्षा  नहीं  है  -  वे  जब  रेलवे  स्टेशन  पर
 जाते  हैं  तो  प्लेटफार्म  पर  शैड  नहीं  होता  है,
 जब  रेल  आती  है  तो  उस  में  भेड़-बकरी  की  तरह
 से  घुसना  पड़ता  है,  बड़ी  मुश्किल  से  स्थान
 मिलता  है,  जब  अन्दर  जाते  हैं  तो  रोशनी  नहीं
 है,  पाती  नही  है,  सास  गन्दी  है,  सफाई  नहीं
 है,  इतना  ही  नहीं  जो  असामाजिक  तत्व  हैं  उन
 से  सुरक्षा  भी  नही  है  ।  इस  संबंध  में  अनेकों  बार
 आप  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  है  1

 यहाँ  बार-बार  आपका  ध्यान  इन  समस्याओं
 की  तरफ  दिलाया  गया  है।  आप  को  तृतीय  श्रेणी
 से  1971-72  के  अन्दर  278-94  करोड़  रुपया
 प्राप्त  हुआ  है,  जब  कि  ऊंचे  दर्ज  के  यात्रियों  से
 केवल  37:06  करोड़  रुपया  मिला  है।  भारत
 बच  की  अधिकांश  जनता  तुतीय  श्रेणी  में  यात्रा
 करती  है  और  ये  भॉकड़े  इस  का  उदाहरण  है  1

 तृतीय  श्रेणी  की  जनता  हीं  आप  कौ  सबसे
 अधिक  पैसा  देती  है,  इस  लिये  उस  की  सुख-
 सुविधा  की  तरफ  आप  का  ध्यान  सब  से  पहले
 जाना  चाहिये  ।  लेकिन  देखा  यह  गया  है  कि  उत
 की  अपेक्षा  की  जाती  है  और  सारा  ध्यान  उच्च

 श्रेणी  के  लोगों  की  तरफ  रखा  जांता  है।  मैं

 चाहता  हैं  कि जनता  की  सुविधा  के  लिये  अधिक
 से  अधिक  जनता-एक्सप्रेस  गाड़ियाँ  चलाई  जानी

 चाहिये,  उन  के  अन्दर  डिब्बे  बढ़ाये  जाने  चाहियें,
 उन  के  लिये  डीज़ल  इंजनों  की  व्यवस्था  की
 जानी  चाहिये  |  अभी  जितने  भी  माननीय  सदस्य  ,

 बोले  हैं,  सब  ने  इस  बात  का  आरोप  लगाया  है
 कि  रेल  मंत्री  के  कान  पर  जूं  नहीं  रेंगती।
 पिछले  कई  वर्षों  से  इस  बात  को  सदन  में  उठाया
 छह  है  कि  तीसरे  दें  के  यात्रियों की  सुख-
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 सुविधा  की  तरफ  ध्यान  दिया  जाय,  लेकिन
 क्षमा  करें--वही  रफ्तार  बेढंगा।,  जो  पहले  थी
 सो  अब  भी  है।  चाहे  गुलजार  लाल  जी  बन्दा
 भा  जायं  या  श्री  हनुमन्तैया  जी  झा  जाय॑  कोई
 अंतर  नहीं  आया  है  q

 आप  ने  माल  भाड़े  सें  5  प्रतिशत  की  वृद्धि
 की  है,  उस  का  सीधा  असर  उपभोक्ताओं  पर
 पड़ा  है।  इस  से  मंहगाई  बढ़ेगी  और  जब  मंहगाई
 बढ़ेगी  तो  फिर  जनता  परेशानी  अनुभव
 करेगी।  मैं  अपनी  ओर  से  और  अपनी  पार्टी  की
 ओर  से  इस  का  विरोध  करता  हूँ  t  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  इस  5
 प्रतिशत  की  वृद्धि  को  वापस  लें

 मुझे  वह  दिन  याद  है  जब  हमारे  वित्त  मंत्री
 जी  ने  इसी  सदन  में  कहा  था  कि  जब  बंगला  देश
 के  शरणर्थी  अपने  देश  वापस  चले  जायेंगे  तो
 रेलों  के  टिकटों  पर  जो  5  प्रतिशत  को  वृद्धि  की
 गई  है,  वह  वापस  ले  ली  जायगी  ।  मै  अब  मंत्री

 महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूँ  कि  अब
 बंगला  देश  भारतीय  जनता  के  सहयोग  और
 भारतीय  सेना  के  अदम्य  साहस  के  द्वारा  आज़ाद

 हो  चुका  है,  वहाँ  के लोग  जो  शरणार्थी  बन  कर

 यहाँ  आए  थे,  वे  अब  चले  गये  है,  केवल  एक  या
 सवा  लाख  लोग  बाकी  हैं,  वे  भी  शीघ्र  चले
 जायेंगे  -  इसलिये  अब  यह  5  प्रतिशत  की  वृद्धि
 तुरन्त  वापिस  ली  जानी  चाहिये,  इस  से  तृतीय
 श्रेणी  के  यात्रियों  को  काफी  सुविधा  होगी  ।  जहाँ
 तक  शरणार्थियों  का  सवाल  है,  उन  के  लिये  हमें
 पर्याप्त  विदेशी  सहायता  भी  मिली  थी  और
 उससे  यह  कसी  तीन-चौथाई  पूरी  हो  जाती  है,
 इसलिये  इस  टैक्स  को  लगाने  की  ज़रूरत  ही
 नहीं  भी,  फिर  भी  अब  वह  समय  आ  गया

 है,  जब  कि  इस  को  वापस  लिया  जाता

 चाहिये  |

 कुछ  आदिवासी  इलाकों  में  इस  समय  मीटर
 मेज  लाइन  चलती  है,  उन  से  ढेर  गीता  किराया
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 वसूल  किया  जाता  है,  जैसे  खण्डवा  से  हिंगोली,
 उदयपुर  से  हिम्मत  नगर,  फतेहपुर  से  चुरू  ।
 इन  तीनों  लाइनों  &  डेढ़  गुना  किराया  इस  लिये

 वसूल  किया  जाता  है  कि  में  घाटे  की  लाइनें  हैं
 लेकिन  मैं  पूछना  चाहता  हूँ  कि  पूरे  देश  के  अन्दर
 70-80  ऐसे  टुकड़े  हैं  जहाँ  पर  रेलें  घाटे  में
 चलती  हैं--इस  बात  को  रेल  मंत्री  अच्छी  तरह
 जानते  है--उन  से  डेढ़  गुना  क्‍यों  वसूल  नहीं
 किया  जाता  ।  अगर  आप  कही  भी  वसूल  करते

 हैं  तो  उचित  का  उदाहरण  दें  या  उस  की  रिपोर्ट
 सभा-पटल  पर  रखें  a

 आज  जो  आदिवासी  इलाका  है--हमारे
 आदिवासी  लोग  नंगे  और  भूखे  हैं,  उन  के  तन
 पर  कपड़ा  नहीं  है,  उन  से  आप  डेढ़  करुना  वसूल
 करते  है,  लेकिन  दूसरे  70-80  टुकड़ों  में  जहाँ  के
 लोग  दे  सकते  हैं,  उन  से  वसूल  नही  करते,  ऐसा
 पक्षपात  क्‍यों  करते  हैं।  सरकार  गरीबी  हटाने
 की  बात  करती  हैं,  क्या  समाजवाद  इसी  तरह  से

 आयेगा,  क्या  आदमी-आदमी  में  अन्तर  कर  के,

 हरिजन  और  आदिवासियों  में  अन्तर  कर  के
 गरीबी  हटाई  जायगी  ।  इस  समस्या  पर  आप

 विशेष  ध्यान  दे  कर  इस  को  तुरन्त  हल  करने
 की  कोशिश  करें  t

 अब  मै  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  1  दिल्‍ली
 से  बंगलौर  के  लिये  एक  डायरेक्ट  ट्रेन  चलानी

 चाहिये  ।  दिल्ली  से  बम्बई  जो  ट्रेन  जाती  हूँ,  वह
 दिल्ली  से  भोपाल  होते  हुए  बम्बई  जाय  और

 उसे  एक्सप्रेस  जनता  ट्रेल  के  रूप  में  चलाया

 जाय  ।  इस  से  जनता  को  बहुत  सुविधा  होगी  t

 इन्दौर  एक  औद्योगिक  नगर  है,  वहाँ  से  रतलाम

 के  लिये  जो  ट्रेन  मिलती  है,  वह  बहुत  धीमी  गति

 से  चलती  है।  इन्दौर  से  यदि  कोई  यात्री  बम्बई
 जाना  चाहता  हैया  अहमदाबाद  जाना  भागता

 है  तो  उसे  रतलाम  हो  कर  ही  जाना  पढ़ता  है,
 इस  के  अलावा  और  कोई  साधन  नहीं  है  इसी

 ट्रेन  से  उस  को  यात्रा  करती  पढ़ती  है।  इस  ट्रेन
 की  हालत  यह  है  कि  महीने  में  27-28  दिन  लेट
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 रहती  है।  फ्रंटियर  मेल  चली  जाती  है  और

 यात्रियों  को  सुबह  चार  बजे  तक  पड़े  रहना
 पडता  है।  इसलिए  मैं  निवेदन  करूगा  कि  इस

 ट्रेन  को  फास्ट  ट्रेन  कर  दिया  जाये  जिससे
 यात्रियों  की  कठिनाई  दूर  हो  सके  ।

 इसके  अलावा  पिछले  समय  में  भी  मैने  सदन
 के  समक्ष  माननीय  महत्व  जी  का  ध्यान  इस  बात
 की  ओर  आकर्षित  किया  था  कि  उज्जैन  से  आगरे
 के  लिए  जो  नैनो  गेज  लाइन  है  उसको  मीटर  गेज
 कर  दिया  जाये  |  उससे  आपको  भी  लाभ  होगा  t
 लेकिन  आजतक  इस  संबध  में  कुछ  भी  नही  किया
 गया  है।  साथ  ही  साथ  मे  एक  सुझाव  और  देना

 चाहता  हूँ  कि  खंडवा  से  दाहोद  का  जो  एरिया

 है,  वह  आदिवासी  एरिया  है,  यहाँ  पर  भी  यदि

 एक  मीटर  गेज  लाइन  डाल  दी  जायेगी  तो  उससे
 आदिवासी  एरिया  का  बहुत  विकास  होगा  ।  वहाँ
 के  खनिज  पदार्थ  देश  के  नव-निर्माण  में  काम
 आयेंगे  और  वहाँ  के  लोगो  को  भी  उससे  पूरा
 पूरा  लाभ  पहुँचेगा।  साथ  ही  मै  मंत्री  जी  का
 ध्यान  उनके  ही  कथन  की  ओर  दिलाना  चाहता
 हैं।  उन्होंने  अपने  बजट  भाषण  में  कहा  है  ि

 हम  पूरे  देश  मे  बाइ  गेज  लाइनों  का  जाल  बिछाना

 चाहते  है  ।  यह  बडी  खुशी  की  बात  है  क्योकि
 इससे  पूरा  देश  एक  सूची  से  बनेगा  ni  लेनी  इस
 सबंध  मे  मै  कहना  चाहता  हूँ  कि  जैसे  अभी  तक
 आप  आश्वासन  देते  आये  है  उस  तरह  से  कही
 इस  कास  को  भी  आश्वासन  के  पिटारे  मे  न
 बन्द  कर  दे  ।  इस  कांटे  को  युद्धस्तर  पर  किया
 जाना  चाहिए  ताकि  पूरा  देश  एक  सूत्र  मे  बध  सके
 ौर  हमारा  देश  प्रगति  की  ओर  बढ़  सके  ।

 एक  बात  और  है,  खेलो  के  बारे  में  जब

 हम  विचार  करते  है  तो  हमारे  सामने  दो  बातें

 प्रमुख  रूप  से  आती  है  कि  रेपो  में  पूरी  सुविधा
 और  सुरक्षा  है  या  नहीं  ।  पिछले  वर्षों  का

 अनुभव  तो  यह  रहा  है,  जैसा  कि  माननीय  सदस्यो
 ने  भी  बताया  है  कि  भेजे  गए  आम  और  निकले
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 पत्थर  ।  इसी  प्रकार  से  सन्‌  968  के  सर्वेक्षण  के

 आधार  पर  रेलवे  को  बिना  टिकट  चलने  वालो
 से  20-25  करोड़  का  घाटा  होता  है।  इस  घाटे
 को  बन्द  करने  के  लिए  आपने  कुछ  अच्छे  कदम
 उठाए  है  लेकिन  उसमे  और  कसावट  लाने  की

 आवश्यकता  है  ।  साथ  ही  साथ  रेलवे  से  जो  माल

 भेजा  जाता  है  वह  माल  भी  सही  रूप  मे  नियत

 समय  और  गतव्य  स्थान  पर  पहुँचे  उसके

 लिए  आपको  भी  कुछ  विशेष  कदम  उठाने  पड़ेगे

 वरना  यह  जो  खेलो  में  घाटा  है  वह  निरन्तर

 बढता  ही  जायेगा।  आप  जानते  है  कि  लोग  बस
 और  ढ्र्को  से  अपना  माल  भेजना  पसन्द  करते

 है  लेकिन  खेलो  से  भेजना  पसन्द  नहीं  करते  ।

 इसी  लिए  स्लो  में  घाटा  भी  हो  रहा  हे  ।  से

 चाहूँगा  कि  मंत्री  जी  इस  विषय  में  बहुत  ग  भारती

 पूर्वक  विचार  करे  कि  आखिर  कया  कारण  है  कि

 हमारे  देश  के  लोग  ट्रकों  से  माल  भेजना  पसन्द

 करते  है,  रेलो  से  क्यो  नहीं  भेजते  हे  a  यदि

 इस  बात  पर  आपने  और  आपके  मवा लय  ने

 गंभीरता  से  विचार  किया  तो  आपको  मालूम
 होगा  कि  कहाँ  कहाँ  पर  दोष  है  1  यदि  उन
 दोनों  को  भी  आपने  ठीक  कर  लिया  तो  स्लो
 की  आय  बेग।  ।  आय  बढेंगी  तो  खेलो  को  जो
 घाटा  हो  रहा  है  वह  दूर  होगा  1  इससे  रेलो  की
 भी  तरीका  होगा  और  जनता  को  भी  सुख
 सुविधा  मिलेगा।  |

 कहा  तक  रेतो  मे  भ्रष्टाचार  का  सबब  है,
 माननीय  सदस्यों  ने  अनेक  रूपो  मे  भ्रष्टाचार
 की  ओर  इशारा  किया  है  -  मै  भी  एक  बात

 कहना  चाहता  हूँ  कि  रेलवे  से  माल  ढोने  के  लिए
 जो  डिब्बों  की  माँग  की  जाती  है  उसमे  बडा
 भ्रष्टाचार  बरता  जाता  है।  इसमे  व्यापारियों  को
 बडी  परेशानी  उठानी  पड़ती  है।  डिब्बे  उपलब्ध

 होते  हुए  भी  उनसे  कह  दिया  जाता  है  कि  डिब्बे
 नहीं  है।  इस।  प्रकार  यदि  यात्री  थर्ड  क्लास
 स्‍लीपर  के  लिए,  दू  टायर  या  श्री  दायर  मे,
 भाग  करते  है  तो  टी०  दी०  और  कंडक्टर  उनसे
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 we  देते  हैं  कि  जगह  वहीँ  है  लेकिन  यदि  उनकी
 जेब  गर्म  कर  दी  जाती  है,  उनको  दो  रूपए  दे

 दिए  जाते  है  तो  जगह  मिल  जाती  है  ।  यह  छोटे

 कर्मचारियों  की  बात  है।  इनके  अलावा  नीचे  से

 ऊपर  तक  जो  बड़े-बड़े  मगरमच्छ  बैठे  हुए  है  वह
 लाखों  रुपया  कमाते  है  ।  इसलिए  खेलने  में  घाटा

 हो  रहा  है।  चोरी  तो  मामूली  सी  बात  है।  छोटे
 कर्मचारी  तो  छोटी  धनराशि  लेते  है  लेकिन  बड़े

 बड़े  लोग  बड़े-बड़े  कॉन्ट्रैक्ट्स  में  लाखों  रुपया  खाते

 है  ।  तो  मैं  चाहता  हूँ  कि  इन  बातों  की  भी  जांच

 होनी  चाहिए  बारीकी  के  साथ  in  केवल  अध्यक्ष
 बदलने  से  ही  काम  चलने  वाला  नहीं  हैं  बल्कि

 पूरी  मशीनरी  को  आपको  ठीक  करना  पड़ेगा
 और  पूरे  प्रशासन  में  सुधार  लाना  होगा  मेरा
 निवेदन  है  कि  जिन  बातों  की  ओर  मैने  ध्यान
 आकर्षित  किया  है  उन  पर  गम्भीरता  से  विचार
 किया  जाये  ।

 अन्त  में  एक  बात  कहकर  समाप्त  करू गा  |
 दिल्‍ली  से  हमारी  डीलक्स  ट्रेन  जाती  है--वेस्टेज
 एक्सप्रेम--रतलास  होकर,  लेकिन  यह  नवादा  में
 रुकती  नहीं  है  |  नवादा  ऐक  व्यापारिक  मंडी  है।
 वहाँ  पर  एक  रेयान  का  कारखाना  है।  मैंने
 पिछली  बार  माननीय  मन्त्री  ली  को  एक  चिट्ठी
 लिखी  थी,  उसके  बाद  ध्यानाकर्षण  भी  किया  कि
 यदि  डीलक्स  या  दूसरी  रेन्स'  वहाँ  पर  यदि  दो
 मिनट  के  लिए  भी  रुकें  तो कम  से  कम  वहाँ  के
 को  यात्री  बम्बई  जाना  चाहते  हैं  उनको  आसानी

 हो  जायेगी  ।  मथुरा  चित्तौड़  एक्सप्रेस  वहां  पर
 लेट  पहुँचती  है  और  तब  तक  दूसरी  गाड़ियाँ
 निकल  जाती  है।  इसलिए  |  मेरा  निवेदन  है  कि
 यात्रियों  की  सुख  सुविधा के  लिए,  जिन  बातों  को
 मैंने  वहीँ  पर  रखा  है  उन  पर  मंत्री  महोदय
 अवश्य'  विचार  करें  ।

 इन  छाँदो  क ेसाथ  जो  बजट  यहाँ  पर  प्रस्तुत
 किया  गया  है,  जैसा  मैंने  पूर्व  में  ही  कहा  कि

 यह  जादुई  आंकड़ें  के  आधार  पर  है  इसलिए  में

 इसका  विरोध  करता  हूँ

 Reyocation  of  Procla-  250
 mation  re,  Punjab

 SHR!  DHAMANKAR  (Bhiwandi)  Sir,
 I  welcome  the  budget  presented  to  this
 augut  House  by  our  worthy  Railway  Minister.
 He  has  found  out  new  resources  to  add  to
 the  revenue.  Low-rated  commodities  have
 been  reclassified  and  aluminium  and  plastic
 material  will  be  charged  more.  He  has  been
 kind  enough  to  spare  the  third-class  passen-
 whilc  the  fare  for  First  and  second  class  has
 been  increased.  But  I  fail  to  understand  why
 he  has  been  unking  to  the  season  tickethol-
 ders.  In  Maharashtra,  the  Western  Railway
 and  Central  Railway  carris  lakhs  of  passen-
 gers  datly  from  the  suburban  areas  to
 Bombay.  They  are  forced  to  stay  in  suburban
 areas  not  because  they  like  the  climatic  con-
 ditions  there  but  because  there  is  no
 accommodation  in  the  growing  city.  From
 4  o’c  ock  in  the  morning  till  midnight  people
 working  in  commercial  concerns,  Govern-
 ment  offices  and  other  workshops  travel  by
 these  trains.  Their  plight  is  very  bad.  They
 do  not  get  sitting  accommodation  in  the
 local  trains.  Hardiy  25  per  cent  of  the  com-
 tmuters  get  amenities  and  the  rest  travel  on
 the  footboards,  gangways,  etc.,  risking  their
 lives.  To  add  to  their  woes,  the  minister  has
 increased  the  fares  of  the  season  tickets.  The
 revenue  of  hardly  Rs.  60  lakhs  whith  he
 expects  to  get  by  this  can  be  got  through
 economic  measures  and  austerities.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  He  may
 continue  on  the  next  day.

 45°28  bra.

 REVOCATION  OF  PROCLA-
 MATION  IN  RELATION

 TO  PUNJAB

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 K.  C.  PANT):  I  beg  to  lay  on  the  Tabic  a
 copy  of  the  Proclamation  (Hindi  and  English
 versions)  dated  the  470  March,  972,  ise
 sued  by  the  President  under  clause  (2)  of
 article  356  of  the  Constitution  revoking  the
 Proclamation  issued  by  him  on  the  25th
 June,  97  in  relation  to  the  State  of  Punjab
 published  in  Notification  NO.  G.  8.  R.  02
 (8)  in  Gagette  of  India  dated  the  तहह
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 March,  1972,  under  article  356  (3)  of  the
 Constitution.  (Placed  in  Library  See  No.
 LT—  450/72.)

 COMMITTEE  ON  PRIVATE
 MEMBERS’  BILLS  AND

 RESOLUTIONS

 Niyta  Rerorr

 SHRI  AMARNATH  VIDYALANKAR
 (Chandigarh)  :  I  beg  to  move  :

 “That  this  House  do  agree  with  the
 Ninth  Report  of  the  Committee  on  Pri-
 vate  Members’  Bills  and  Resolutions
 Presented  to  the  House  on  the  15th
 March,  1972."

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  question
 is:

 “That  this  House  do  agree  with  the
 Ninth  Report  of  the  Committee  on
 Private  Members’  Bill’s  and  Resolutions
 presented  to  the  House  on  the  50
 March,  1972."

 The  motion  was  adopted

 CONSTITUTION  (AMEND-
 MENT  BILL*

 Insmetroy  or  Naw  ARtioLe
 634  awp  Omrssi0Nn  oF

 AbTtoue  ‘64,er0,)

 DR.  MAHIPATRAY  MEHTA  (Kutch)  :
 I  beg  to  move  for  leave  to  introduce
 a  Bill  further  to  amend  the  Constitution  of
 India.

 MR,  DEPUTY-SPEAKER  :  The
 question  is  :
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 “That  leave  be  granted  to  introduce  &
 Bill  further  to  amend  the  Constitution
 of  India.”

 The  motion  was  adopted.

 DR.  MAHIPATRAY  MEBRTA  :  I  intro-
 duce  the  Bull.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  next
 Bill  is  Central  Silk  Board  (Amendment)  Bill
 by  Shr:  Inder  J.  Maihotra,  In  the  case  of
 this  Bill  recommendation  required  from  the
 president  under  articles  7  dd),  7  (3)  and
 274  qd)  has  not  been  communicated  to  Lok
 Sabha.  Therefore,  I  am  afraid  it  cannot  be
 troduced.

 CHARTERED  ACCOUNTANTS
 (AMENDMENT)  BILL*

 (AMENDMENT  oF  SecTIONS  2,5,ETC)

 SHSI  R.  P.  ULAGANAMBI  (Vellore)  :
 I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill
 further  to  amend  the  Chartered  Accountants
 Act,  949,

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  ques-
 tion  is:

 “That  leave  be  granted  to  introduce  a
 Bill  further  to  amend  the  Chartered
 Accountants  Act,  1949.”

 The  motion  was  adopted.

 SHRI  R.  फ,  ULAGANAMBI  :  Sir,  !
 introduce  the  Bill.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  next
 Bill  is  by  Shri  Lakkappa.  He  is  not  here.
 In  any  case,  this  Bill  also  cannot  be  introd-
 uced  for  the  same  reason.

 ‘Published  in  Gazette  of  India  Exptaordinary  Part  i,  section  2,  dated  743-12,
 *introduced  with  the  recommendation  of  the  President,
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 FACTORIES  (AMENDMENT)
 BILL*

 INsERTION  07  New  SHori0on  94

 SHRI  S.  ron  SAMANTA  (Tamluk):  |
 beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill
 further  to  amend  the  Factories  Act.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :
 tion  is:

 The  ques-

 “That  leave  be  granted  to  introduce  a
 Bill  further  to  amend  the  Factories  Act,
 1948."

 The  motion  was  adopted.

 SHRI  S.  C.  SAMANTA  :  Sir,  I  intro-
 duce  the  Bill.

 FILM  INDUSTRY  WORKERS
 BILL*

 SHRI  S.  ८,  SAMANTA  (Tamluk)  :  Sir,
 I  beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill
 to  provide  machinery  for  fixation  of  wages
 and  for  improvement  of  working  conditions
 of  workers  in  the  Film  Industry.

 MR.  DEPUTY  SPEAKER  :  The  ques-
 tion  is:

 “That  leave  be  granted  to  introduce  a
 Bill  to  provide  machinery  for  fixation
 of  wages  and  for  improvement  of  wor-
 king  conditions  of  workers  in  the  Film
 Industry.”

 The  motion  was  adopted

 SHRI  S.C,  SAMANTA  :  I  introduce
 the  Bill.

 t
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 INDIAN  POST  OFFICE
 (AMENDMENT)  BILL*

 (AmenpMent  09  Secrrons  68  anp  69)

 SHRI  S.  C.  SAMANTA  (Tamluk):  I
 beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill
 further  to  amend  the  Indian  post  Office  Act,
 1898.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  ques-
 tion  is  :

 “That  leave  be  granted  to  introduce  a
 Bill  further  to  amend  the  Indan  Post
 Office  Act,  1898.""

 The  motion  was  adopted.

 SHRI  s.  C.  SAMANTA  :  I  introduce
 the  Bill.

 CONSTITUTION  (AMEND-
 MENT)  BILL*

 (AmmnDauenr  or  Anticuss  59,  66,  ४70.)

 SHRI  5.  C.  SAMANTA  (Tamniluk)  :  I
 beg  to  move  for  leave  to  introduce  a  Bill
 further  to  amend  the  Constitution  of  India.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  ques
 tion  is:

 “That  leave  be  granted  to  introduce  a
 Bill  further  to  amend  the  Constitution
 of  India.”

 The  motion  was  adopted,

 SHRI  S.C.  SAMANTA:  I  introduce
 the  Bill.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  Shri  A.  K,
 Gopalan  and  Shri  Dasaratha  Deb  are  not
 present  here.

 *Pagbliched  iq  Gazette  of  India  Extraordinary  Payt  If,  section  2,  dated  ATK72,
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 INDIAN  PENAL  CODE
 {AMENDMENT)BILL*

 (Susstirurion  ov  Section  453  A)

 SHRIMATI  SUBHADRA  JQSHI  (Chan-
 dni  Chowk):  I  beg  to  move  for  leave  to
 introduce  a  Bill  further  to  amend  the  Indian
 Penal  Code.

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  The  ques-
 tion  is:

 “That  leave  be  granted  to  introduce  a
 Bill  further  to  amend  the  Indian  Penal
 Code.”

 The  motion  was  adopted.

 SHRIMATI  SUBHADRA  JOSHI  :  I
 introduce  the  Bill.

 25.35  hrs,

 FREEDOM  FIGHTERS  (APPRE-
 CIATION  OF  SERVICES)

 BILL  ~  Contd.

 (By  Pror  8,  L,  SaxsEena)

 MR,  DEPUTY-SPEAKER:  The  House
 will  now  take  up  further  consideration  of  the
 Bill  moved  by  Shri  Shibban  Lal  Saksena.
 Altogether  4  hours  and  30  minutes  were
 allotted.  We  have  taken  3  hours  and  8
 minutes  and  I  hour  and  22  minutes  remain.

 SHRI  SAMAR  GUHA  (Contai):  There
 was  a  statement  issued  by  the  Home  Minis-
 try  regarding  certain  allowances  and  other
 things  to  be  paid  to  freedom  fighters.  Before
 we  take  up  consideration  of  this  Bill,  it  will
 be  better  if  the  Home  Minister  makes  a
 statement  about  that.  Then,  it  will  be  casier
 for  us  to  consider  the  whole  thing.

 y
 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  We  are

 already  in  the  stage  of  consideration.  The
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 Minister  will  reply  to  the  debate.  At  that
 time  if  he  comes  forward  with  some  state-
 ment,  he  is  welcome.

 sit  मूलचन्द  डागा  (पाली)  :  उपाध्यक्ष,

 महोदय,  आज  जब  सब  दलों  ने  मिल  कर  एक  बात

 कही  कि  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  सेनानियों  का आदर
 करना  चाहिये  तब  पच्चीस  साल  के  बाद  इस
 सरकार  ने  एक  योजना  निकाली  t  सब  पार्टियों
 ने  मिल  कर  कहा  कि  उन  का  आदर  तो  करना

 ही  चाहिये  साथ  ही  उन  को  कुछ  आनरेरियम
 भी  मिलना  चाहिये।  लेकिन  इतने  दिन  तक

 कहने  के  बाद  अब  मंत्री  महोदय  ने  यह  योजना
 निकाली  है  कि  ।

 “The  Government  of  India  will  imple-
 ment  from  i5th  August,  972  the
 scheme  for  grant  of  pension  in  deserv-
 ing  cases  to  those  freedom  fighters  who
 had  suffered  imprisonment  in  jail  for  six
 months.”

 इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  जो  छः:  महीने  से

 एक  दिन  भी  कम  की  सजा  में  जेल  गया  हो  उस

 को  यह  पेंशन  नही  मिलेगी  ।  मैं  इस  बात  को

 बिल्कुल  समझ  नहीं  सका  कि  सरकार  की  इस
 बारे  मैं  क्या  नीति  है  1  यह  किसको  पेंशन  देना

 चाहती  है  और  किस  को  नही  देना  चाहती
 फिर  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  सेनानियों  का  आदर
 करना  तो  अलग  रहा,  सरकार  ने  उन  के  लिये

 पेंशन  शब्द  का  उपयोग  किया  है।  हम  से  बार

 बार  कहा  कि  सरकार  इस  दाऊद  को  वापस  ले,
 लेकिन  उस  के  बाद  भी  उस  में  यही  कहा  कि
 उन  लोगों  को  पेंशन  दी  जाती  है।  मैं  समझता

 हैँ  कि  उन  को  जो  कुछ  भी  दिया  जाये  उसको
 आतरेरियम  कहना  चाहिये  और  स्वतन्त्रता
 सेनानियों  का  आदर-सम्मान  करना  चाहिये  ।
 उन  की  तो  आरती  उतारनी  चाहिये  थी,  लेकिन
 आज  आरपी  उन  लोगों  की  उतारी  जाती  है  जो

 कुर्सी  पर  बैठे  हुए  हैं  1

 pret
 *“Pyblished  in  Gazette  of  Indig  Extraordinary  part,  I,  section,  dated  7-3-72,
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 आज  स्वतन्त्रता  के  पच्चास  साल  के  बाद

 कहा  गया  कि  एक  बिल  आता  चाहिये,  एक  कानून
 बनाया  जाना  चाहिये  जिस  के  द्वारा  हम  उन
 स्वतन्त्रता  सेनानियों  का,  जिन  के  कारण  हम
 यहाँ  पर  पार्लियामेंट  में  बैठे  हए  हैं,  आदर  किया
 जाये  ।  लेकिन  सरकार  ने  ऐसी  योजना  बनाई
 है  कि  जिस  ने  छः  महीने  की  जेल  की  सजा  पा
 ली  हो  कम  से  कम  उस  को  ही  पेंशन  दी  जायेगी  t
 अगर  एक  दिन  भी  कम  होगा  तो  नहीं  मिलेगी।
 अगर  किसी  का  हाथ  कट  गया  हो  या  कोई
 खंडित  हो  गया  हो,  किसी  ने  कालेज  की  पढ़ाई
 छोड़  दी  हो,  या  जिन्दगी  के  बेशकीमती  दिन
 आजादी  की  लड़ाई  में  बिता  दिये  हों  या  मौकरी

 छोड़  दी  हो,  उस  के  लिये  क्या  होगा  ?  सरकार
 अपनी  ने  तरफ  से  यह  निकाला  कि  :

 The  familis  of  martyrs  who  gave  their
 lives  for  freedom”

 दूसरी  बात  सरकार  ने  यह  निकाली  कि  जिसने
 अपनी  जिन्दगी  देश  के  लिये  कुर्बान  कर  दी

 हो  उस  को  दी  जायेगी  a  आप  ने  उन  के  लिये
 लिखा  कि  :

 “The  total  amount  of  pension  sanctioned
 to  a  freedom  fighter  will  not  be  less  than
 Rs.  200  per  month  and  in  the  case  of
 families  will  vary  from  Rs.  00  to
 Rs.  200.”

 सभी  पार्टियों  ने  बार  बार  कहा  था  कि  आप

 मेहरबानी  कर  के  उस  बात  को  कीजिये  जिस  के
 लिये  हम  आज  पच्चीस  साल  से  कहते  आये  हैं  tT

 हम  को  स्वतन्त्रता  संग्राम  के  सेनानियों  का
 सम्मान  करना  चाहिये,  उत  का  आदर  करना

 आाहिये,  उन  की  हिस्ट्री  बननी  चाहिये।

 आप  ने  5  अगस्त,  972  से  यह  योजना

 निकाली  है।  जिस  ने  छः  महीने  की  सजा  पाई

 हो  था  जिसने  उससे  ऊपर  की  सज़ा  पाई  हो
 या  चाहे  किसी  ने  अपनी  ज़िंदगी  भी  दे  दी  हो,

 वही  लोग  इस  स्कीम  के  लाभ  उठा  सकते  हैं,
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 उससे  कम  सजा  पाने  वाले  नहीं,  या  उनके
 परिवार  के  लोग  नहीं  t

 फिर  आप  कहते  हैं  :

 “Only  one  member  of  the  family  of
 freedom  fighter/martyr  will  be  eligible
 for  this  pension.”

 हमने  कहा  कि  बिल  बनना  चाहिये  |  लेकिन
 आपने  स्कीम  बताई  और  उस  में  आपने  यह  रखा
 कि  केवल  एक  मेम्बर  एलिजिबल  होगा।  जिस
 ने  अपनी  जिन्दगी  कुर्बान  कर  दी  देश  के  लिए,
 जिस  ने  अपनी  पढ़ाई  छोड़  दी,  बेशकीमती
 जिन्दगी  के  दिन  देश  सेवा  में  लगा  दिये,  कालेज

 छोड़  दिए  और  अगर  वे  कालेजों  में  पढ़ते  रहते
 तो  अपने  जीवन  को  अच्छा  बना  सकते  थे,  उनके

 लिए  आपने  पच्चीस  साल  के  बाद  एक  स्कीम

 बनाई  और  स्कीम  भी  यह  कि  सौ  से  दो  सौ
 रुपये  पेंशन  उनको  मिले,  चार्टर  की  फैमिली  को
 मिले  ।  अब  आप  देखे  कि  पाँच  या  सात
 आदमियों  की  फैमिली  हो  तो  क्या  सौ  रुपये  में
 उसका  गुजारा  चल  सकता  है।  कई  स्टेट्स  में
 जमीनों  का  उन  में  आवंटन  किया  गया  कहीं
 पर  आनरेरियम  दिया  गया  |  मैं  जानता  चाहता

 हैं  कि  जिन  स्टेट्स  में  ज़मीन  उनको  नहीं  दी

 गई  वहाँ  भी  क्या  उनको  ज़मीन  दी  जाएगी  t
 जिन  आजादी  के  दीवानों  से  देश  की  आज़ादी  के

 लिए  अपनी  कुर्बानियाँ  दीं  उनको  जाज  आप

 जो  इनाम  देने  जा  रहे  हैं,  उस  पर  लोग  हँसेंगे

 यह  देख  कर  कि  गृह  विभाग  या  किसी

 दूसरे  विभाग  ने  बे  पहले  तो  पच्चीस  साले

 के  बाद  एक  योजना  बनाई  है  और  उस  में

 भी  यह  कहा  है  कि  सौ  रुपये  से  दो  सी  रुपये
 तक  तो  देंगे  जब  उसकी  हालत  को  जांच  कर  लेंगे
 और  हमारी  नौकरशाही  ही  यह  जाँच  करेगी
 कि  उसकी  या  उसके  परिवार  वालों  की  हालत
 अच्छी  है  या  खराब  है।  उन  लोगों  का  इतिहास
 बनता,  उनकी  हिस्ट्री  बनती  तो  उसका  स्वागत

 होता।  फिर  आपने  पेंशन  दाऊद  इस  में  रखें

 दिया  है  q  इसको  आप  हुआ  दें  |
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 [श्री  मुल  छन्द  डागा]

 जो  बिल  सक्सेना  जी  ने  पेश  किया  है
 पालियामेंट  के  सब  मेम्बरों  ने  कहा  है  कि  इसको
 सिलेक्ट  कमेटी  के  पास  भेज  दिया  जाए  लेकिन

 कानूनी  अड़चनों  के  कारण  ऐसा  नहीं  हो  सका।

 हमने  कहा  कि  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  एक
 लेजिस्लेशन  आए,  वहू  भी  नहीं  हुआ  1  अब

 सक्सेना  जी  ने  अपनी  एमेंडमेंट्स  पेश  की  है।
 उनमें  की  बातें  उन्होंने  बताई  हैं  ।

 “Freedom  struggle  of  Goa  freedom
 fighters  or  of  freedom  fighters  of  any
 former  foreign  possession  of  India;””

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  आपकी  स्कीम  उन
 पर  भी  लागू  होगी  जिन्होंने  गोआ  की  आजादी
 की  लड़ाई  में  भाग  लिया  था  ?

 “freedom  struggle  of  persons  in  areas
 now  forming  part  of  Pakistan,  if  these
 persons  are  now  citizens  of  India;

 freedom  struggle  of  the  INA  under
 leadership  of  Netaji  Subhash  Chandra
 Bose,  and  other  struggles  by  Indian
 Revolutionaries  outside  India  for  the
 freedom  of  India”  :

 मैं  पूछना  चाहता  हैँ  कि  आपने  अपनी  डेफीनीशन
 क्या  बताई  है  स्वतंत्रता  संग्राम  के  सेनानियों
 की  क क ० +.

 पक  भावना  सदस्य  :  हिन्दुस्तान  के  बाहर  हो
 तो  बह  नहीं  ।

 थी  ै  अंद  डागा:

 “gny  other  struggle  by  the  Indian  people
 which  helped  the  achievement  of  Freedom
 by  India.”

 ये  सब  लोग  उस  में  क्‍यों  नहीं  लिये  जाते

 &  चह  समझ  में  नहीं  आता  है।  फिर  आप  देना
 क्या  थाहते  हैं?  जिन्होंने  सारा  कारोबार,  सारी

 MARCH  7,  972
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 प्रापर्टी  देश  की  खातिर  न्यौछावर  कर  दी  या
 उनकी  प्रापर्टी  जब्त  कर  ली  गई  उनको  आप  सौ

 दो  सौ  रुपया  ही  देता  चाहते  हैं।  जिन  के  घर
 में  कोई  कमाने  वाला  नहीं  है,  जिनके  पास  कोई
 साधन  नहीं  है  उन  को  हम  यही  कुछ  देना  चाहते

 है।  क्या  इससे  उनका  गुज़ारा  चल  सकता  है  ?

 मैं  अन्त  में  यही  कहना  चाहता  हूँ  कि  जल्दी
 से  जल्दी  स्वतंत्रता  संग्राम  के  सेनानियों  के  लिए
 लेजिस्लेशन  आपको  लाता  चाहिये  और  उनको
 सम्मान  देता  चाहिये  7  साथ  ही  साथ  पेंशन  शब्द
 जो  आपने  रख।  है,  यह  नही  रहना  चाहिये  ।

 ओ  राम  चन्द्र  विकल  (बागपत)  :  सक्सेना
 जी  ने  जो  विधेयक  स्वतंत्रता  संग्राम  के  सेनानियों
 के  संबंध  में  प्रस्तुत  किया  है,  उसका  समर्थन
 करने  के  लिए  मैं  खडा  हुआ  हैं।  मै  सक्सेना  जी
 को  धन्यवाद  देता  हूँ  कि  उन्होंने  स्वतंत्रता
 संग्राम  के  सेनानियों  को  इस  विधेयक  के  द्वारा

 हमें  याद  दिलाने  की  कोशिश  की  है  यह  दुख
 का  विषय  जरूर  है  कि  स्वतंत्रता  संग्राम  के
 सेनानियों  को  इस  देश  में  जो  दर्जा  मिलना  चाहिये
 था,  उनको  जो  सम्मान  मिलना  चाहिये  था,  वह
 दर्जा  और  वह  सम्मान  उनको  नहीं  दिया  गया
 है  ।  इसमें  बहुत  ही  कोताही  की  गई  है।  उनको
 जो  थोड़ी  बहुत  सहायता  भी  दी  गई  है,  उससे

 ऐसा  लगता  है,  ऐसी  मनोवृति  झलकती'  है,  जैसे
 उनका  आदर  करने  के  लिए  नहीं  बल्कि  उनको

 कोई  भीख  दी  जा  रही  हो।  यह  जो  मनोवृत्ति
 है,  इसको  भी  बदला  जाना  चाहिये  |  इस  तरह  से
 उनकी  सहायता  भी  जाती  चाहिये  ताकि  उसमें
 से  आदर  की  झलक  आए  |

 मुझे  यह  कहने  में  कोई  संकोच  नहीं  है  कि

 जिन्होंने  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  कुचलने  की
 कोशिश  की,  अनेक  कांग्रेस  के  स्वतंत्रता  सेनानियों
 को  पिटवाना,  करवाया,  बन्द'  करवाया,  वे  आज

 बढ़े  जाकर  कौर  सम्मान  के  पदों  पर  भासित
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 हैं,  केन्द्र  और  राज्यों--दोनों  ही  जगहों  पर  ये

 अवसरवादी  लोग  हैं।  इनको  हमेशा  ही  बहुत
 बड़ा  दर्जा  दिया  गया  है।  स्वतंत्रता  सैनिकों  के

 मुकाबले  में  इनको  ज्यादा  महत्व  दिया  गया  है
 ये  वे  लोग  हैं  जिन्होंने  अंग्रेजों  के  ज़माने  में  राय

 बहादुरी  आदि  के  खिताब  पाए  और  तब  भी  बड़े-
 बड़े  पदों  पर  आसीन  थे।  उससे  भी  बड़े  पद

 इस  सरकार  ने  उनको  दिये  हैं।  ये  लोग  इन  पदों
 को  पाकर  बड़े  गर्म  के  साथ  कहते  हैं  कि  हम
 को  आज  भी  जो  अशोक  चक्र  या  पद्म  विभूषण
 आदि  पदक  दिये  जा  रहे  है  यह  इस  सरकार
 से  ही  हमें  नहीं  मिले,  बल्कि  अंग्रेज़  सरकार
 से  भी  हम  को  इस  तरह  के  पदों  से  विभूषित
 किया  गया  था।  तब  भी  हमें  ही  सरकार  ये
 सम्मान  देती  थी और  आज  की  यह  सरकार  भी

 हमें  ही  देती  है।  यह  हमारी  काबलियत  की

 वजह  से  है।

 देश  के  स्वतंत्रता  संग्राम  के  सेनानियों  की

 वजह  से  ही  आज  यह  देश  आजाद  हुआ  है,  उनके
 बलिदानों  की  वजह  से  आज  ही  हम  आजाद  हैं।
 अनेक  विद्यार्थियों  ने  अपना  अध्ययन  कार्य  छोड़
 दिया  था  और  वे  आजादी  की  लड़ाई  में  कूद  पड़े
 थे।  अनेकों  ने  जेलों  की  हवा  खाई,  अनेक  फाँसी
 के  तख्तों  पर  झूले।  उनके  परिवारों  को  आज

 हमें  बहुत  सम्मान  देना  चाहिये  था,  आधिक  तौर
 पर  हमें  उनकी  मदद  करनी  चाहिये  थी।  हम
 उनका  तथा  उनके  परिवारों  का  अनेक  तरह  से
 सम्मान  कर  सकते  थे।  उनके  स्टे चू  हम  बना
 सकते  थे,  पदक  उनको  दिये  जा  सकते  थे,  उनके
 नाम  पर  मेले  लगवाए  जा  सकते  थे,  आर्थिक

 साधन  उतके  लिए  मुहैया  किये  जा  सकते  थे।

 श

 ने  बताया  है  कि  आई०  एन०  ए०  के

 हैं,  उनका  भी  बहुत  बड़ा  योगदान  इस
 झक  की  लड़ाई  में  रहा  है,  उन्होंने  भी  बड़े

 पकाने  दिये  हैं,  फिर  चाहे  वे  फरारी  की  हालत
 में  ही  क्यों  न  रहे  हों।  उनका  इतिहास  बहुत
 पुरावा  नहीं  है।  वे  चाहे  जेल  न  जा  सके  हों
 लेकिन  फरारी  की  हालत  में  वे  रहे  ;  लेकिन  हम

 ह

 मुरीद
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 उनकी  कहानियाँ  और  उनका  जीवन  परिचय

 दूसरों  के  साथ-साथ  आज  तक  नहीं  निकलवा
 सके  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  चाहे  कोई  फरार  रहा
 हो,  जेल  गया  हो  या  और  किसी  तरह  से  उसने
 यातना  सही  हो,  उन  सब  की  लिस्ट  बनाकर  हमें
 उनकी  आर्थिक  सहायता  करनी  चाहिये  t

 जिसको  857  का  गदर  कहा  जाता  है,  मैं
 समझता  हूँ  कि  वह  स्वतंत्रता  संग्राम  की  बुनियाद
 थी।  उस  गदर  में  जिन  लोगों  ने  भाग  लिया

 बहुत  आसानी  से  उनके  परिवारों  के  बारे  में
 जानकारी  प्राप्त  की  जा  सकती  है।  उसमें  द

 गिने-चुने  परिवार,  जिनमें  झांसी  की  रानी  भी

 हो  सकती  हैं,  मंगल  पड़ी  भी  हो  सकते  हैं,  देश
 के  दूसरे  लोग  भी  हो  सकते  हैं,  जो  जाने  माने  हैं
 और  उनके  अलावा  और  भी  बहुत  से  लोग  थे
 जिनको  सब  नहीं  जानते  €857  से  जो
 संग्राम  हुआ  उसको  अंग्रेजों  ने  गदर  की  संज्ञा  दी
 थी  लेकिन  वास्तव  में  वह  स्वतंत्रता  संग्राम  था।
 उस  संग्राम  के  सेनानियों  को  हम  सम्मानित  नहीं
 कर  सके  हैं।  हमारे  यहाँ  मेरठ  से  वह,  जिसको
 गदर  कहा  जाता  है,  शुरू  हुआ  था  t  पांच ली  गाँव
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  है।  वहाँ  पर  85  लोगों
 को  फांसी  दी  गई  है।  वे  जिन्दा  नहीं  हैं।  लेकिन
 उनके  परिवारों  के  लोगों  का  हम  जाकर  सम्मान
 कर  सकते  थे,  उनको  सम्मान  दे  सकते  थे  1

 लेकिन  हम  उनको  भी  याद  नहीं  करते  हैं  1  मैं

 बड़े  अदब  से  कहना  चाहता  हूँ  कि  अगर  देक्ष  में

 बलिदानों  की  परम्परा,  देश  के  आर्थिक  विकास

 और  देश  की  स्वतंत्रता  को  कायम  रखना  है,  तो

 फिर  हमें  उन  बलिदानी  लोगों  के  परिवारों  को

 हर  तरह  से  सम्मानित  करना  चाहिए,  चाहे  वह
 भगतसिंह  का  परिवार  हो,  सुभाषचन्द्र  बोस  का
 परिवार  हो,  बी०  के०  दत्त  का  परिवार  हो,
 चाहे  किसी  भी  स्वतंत्रता  सेनानी  का  परिवार

 हो  अगर  उनके  सामने  कुछ  आधिक  कभी-

 काइयाँ  हैं,  तो  उनको  दूर  किया  जाना  चाहिए।

 भुझे  देखने  को  मिला  हैं  कि  नैनीताल  में  सरदार

 भगतसिंह  की  बूढ़ी  माँ  किस  तरह  परेशान  फिर
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 [श्री  मूल  चन्द  डागा]

 रही  थी।  स्वतंत्रता-ग्राम  के  सेनानियों  को
 सम्मानित  करने  से  हमारे  देश  में  बलिदान  की
 परम्परा  कायम  रहेगी।  अगर  हमने  उनको  सम्मान

 नही  दिया,  ्तो  देश  मे  बलिदान  की  परम्परा
 खत्म  हो  जायेगी  |  वह  देश  गुलाम  हो  जाता  है,
 जिस  देश  में  बलिदानो  का  आदर  नहीं  होता  है,
 जिस  देश  में  बलिदान  की  भावना  कुचल  दी
 जाती  है।  हमे  अपने  देश  मे  वह  भावना  कायम
 रखनी  चाहिए  |  इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  857
 से  लेकर  आज  तक  जितने  भी  स्वतंत्नता-संग्राम
 के  सैनिक  रहे  है,  उन  सबको  साधन  और
 सम्मान  देकर  आगे  बढाया  जाये  |

 भविष्य  में  स्वतत्नता-सग्राम  के  सैनिकों  के
 कारनामों  की  याद  बनाये  रखने  के  लिए  एक
 इतिहास  तैयार  किया  जाना  चाहिये,  शताब्दियां
 सनाई  जानी  चाहिए  और  अन्य  उचित  पग  उठाने

 चाहिए।  केन्द्रीय  सरकार  का  सूचना  विभाग
 खास  तौर  से  स्वतत्नता-सम्राम  के  सैनिकों  का

 एक  इतिहास  बनाये  |  बह  इतिहास  हमारे  स्कूलों
 के  कोर्स  मे  रखा  जाये  और  हमारे  स्वतंत्रता-
 संग्राम  के  वीर  सैनिको  की  गाथा यें  हमारे  बच्चो
 को  पढाई  जाये  ।  इससे  हमारे  बच्चों  मे  उच्च

 संस्कार  पैदा  होगे  और  बे  देश  की  रक्षा  के  लिए
 तैयार  होगे  ।

 MR.  DEPUTY-SPEAKER  :  We  have
 had  quite  along  discussion  on  the  subject
 and  Members  perhaps  are  anxious  to  know
 what  the  Government  has  to  say  on  this
 But  even  so,  a  number  of  Members  have
 sent  me  slips  and  they  have  indicated  their
 desire  to  speak.  I  can  accommodate  all  of
 them  if  they  confine  themselves  to  five
 minutes  each.  If  they  make  long  speeches,
 then  it  would  become  difficult.  Shn
 Dhusia.

 st  अनंत  प्रसाद  धूपिया  (बस्ती)  3

 उपाध्यक्ष  महोदय,  मैं  आपका  बड़ा  आभारी  हूँ
 कि  आपने  मुझे  समय  दिया।  मुझे  बड़ी  प्रसन्नता
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 है  कि  श्री  शिव्बनलाल  सक्सेना  ने  यह  बिल  सदन
 के  सामने  रखा  है।  मैं  स्वय  एक  पोलिटिकल
 सफर  रहा  हूँ।  जब  मै  अपने  ऊपर  और  अपनी
 फैमिली  के  ऊपर  किये  गये  अत्याचारों  को  याद
 करता  है,  तो  मैं  अपने  आप  में  नहीं  रह  पाता

 हैं।  मै  सिर्फ  एक  ही  मिसाल  देता  हैँ  1

 मेरे  घर  में  दो  व्यक्ति--मैं  और  मेरा  छोटा
 भाई--पकड़े  गये  ।  उस  वक्त  मेरी  शादी  हुई  थी
 और  मेरी  शादी  के  कपडे  और  जेवर  मेरे  सामने

 पुलिस  वालो  ने  लूटे  |  जहाँ  तक  मेरी  स्त्री  का

 संबध  है,  शी  वाज  बीटिन  आन  हर  बरअक्स  विद
 केन  इनके  साथ-साथ  मेरे  घर  में  आग  भी

 लगा  दी  गई  ।  जब  मै  इन  बातो  को  सोचता  हैँ,
 तो  बह  कहते  हुए  मुझे  बडी  शर्म  आती  है  कि  जो

 “पेशन'”  शब्द  हम  लोगो  के  लिए  इस्तेमाल
 किया  जाता  है,  वह  कितना  सार्थक  है  t

 15°54  hrs.

 {Suns  K.  N  Trwant  tn  the  Chair)

 इतना  ही  नही,  मेरे  लिए  तो  यह  आर्डर
 था  कि  मुझे  साइट  पर  ही  शाट  हैड  कर  दिया
 जाये  ।  मेरे  पिता  ने  मुझ  से  कहा  कि  बेटा,  तुम
 भाग  जाओ  ।  मैने  कुछ  दिनों  के  लिए  हिन्दुस्तान
 छोड़  दिया  ।  उस  वक्त  जाड़े  के  दिन  थे,  कड़ाके
 की  सर्दी  थी  और  मेरे  पास  सिवाय  एक  कते
 और  धोती  के  कुछ  नहीं  था  1  मैं  एक  कम्बल  से

 कर  भागा  था  |  उस  वक्त  में  गवर्नमेंट  बीस  में

 था।  मैं  एक  एजुकेशन  आफिसर  था।

 इस  वक्त  मैं  इन  बातों  को  याद  करता  हूँ,
 तो  मेरे  हृदय  मे  बड़ा  विद्रोह  सा  होता  है।  मैंने

 अपने  डिस्ट्रिक्ट  में  देखा  है  कि  किस  तरह  से

 मेरे  साथी  ने  पोलिटिकल  सफरर  का  सार्टिफिकेट
 लेने  के  लिए  तहसीलदार,  नायब-तहसीलदार
 और  डिप्टी  कलेक्टर  वगैरह  के  पास  जाते  ये।

 क्या  उन  लोगों  ते  स्वराज्य  इसीलिए  दिलाया  ?

 श्री  पन्‍त  के  पिता  उत्तर  प्रदेश  के  चीफ  मिनिस्टर
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 थे।  उनको  इन  बातों  की  [ उ  थी।  मुझे  कहते
 हुए  बहुत  दुख  हो  रहा  है  कि  यहाँ  पर  दि  किंग
 इज़  जस्ट  दि  रिवर्स  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  बड़ा
 दुख  हो  रहा  है  कि  हर  एक  डिस्ट्रिक्ट  में  इन
 लोगों  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है।
 किसी  को  दस  रुपये  पेन्शन  दी  गई  है  और  किसी
 को  बीस  रुपये  1  यह  कया  है  ?  क्‍या  यह  बनेगी

 नही  है  ?  किन  लोगों  ने  हम  सब  को  यहाँ  पर
 ला  कर  बिठाया  है  ?  किसके  बल  पर  हम  यहाँ
 आये  हैं  ?  किसके  बल  पर  यह  गवर्मेट  बनी

 है  ?

 जिन  लोगों  ने  खून  बहाया,  दरअसल  उनकी
 कोई  पूछ  नहीं  है।  अगर  पूछ  हुई  भी,  तो
 इतनी  कम  कि  उस  को  सिवाये  वेणीग  के और

 कुछ  नहीं  कहना  चाहिए  |  पेन्शन  शब्द  को
 तो  हटा  देना  चाहिए।  मैं  श्री  पन्त  से  अपील
 करूगा  कि  बह  हर  एक  डिस्ट्रिक्ट  मेजिस्ट्रेट  को

 यह  डायरेक्शन  दें  कि  वे  खुद  उन  लोगों  के  घरों
 में  जाकर  सब  'डीटेल्स  लेकर  गवर्नमेंट  को  दें  1
 अगर  यह  नही  होता  है,  तो  मैं  यही  कहूँगा  कि

 पहले  की  गवर्नमेंट  में  जो  ब्यूरोक्रेसी  थी,  बिल्कुल
 उस  का  रि पिटी हान  हो  रहा  है  1

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  कहा
 हैं  कि  में  लोग  पोलिटिकल  सफरर  होने  का
 सर्टिफिकेट  लेने  के  लिए  अफसरों  के  पास  घूमते
 हैं।  अगर  यह  न  हों,  तो  गवर्नमेंट  को  कैसे  यह

 मालूम  हो  कि  ये  लोग  पोलिटिकल  सफरर  थे,
 इस  बारे  में  आप  का  क्या  सुझाव  है  ?

 श्री  अनंत  प्रसाद  लूसिया  :  इसके  लिए

 डिस्ट्रिक्ट  अथॉरिटीज़  को  खुद,  या  उनके  रिप्रेजेंट-
 नेटिव  को,  उनके  पास  जाना  चाहिए  ।

 श्री  मुल्की  राज  सेनी  (देहरादून)  :  यू०  पी०

 गवर्नमेंट ते  कह  दिया.  है  कि  अगर  कोई  दो

 एम०  पीजा,  दो  एम०  एल०  एज०  था  दो

 पेंशनर्ज  का  सर्टिफिकेट  दे  दे,  ्तो  उसको
 प्रोध्षीटिकल'  सफरर  माल  लिया  जायेगा  |

 PHALGUNA  27,  893  (SAKA)  (Appres,  etc.)  Bill  266

 SHRI  §.  M.  BANERJEE  (Kanpur)  :
 Lwould  assure  you  that  I  have  been  issuing
 such  certificates  and  the  district  magistrate
 will  believe  any  certificate  given  by  two
 M.L.As.  or  by  the  M.Ps.  to  the  effect  that
 the  person  has  undergone  imprisonment  for
 more  than  six  months.

 श्री  अनंत  प्रसाद  धूपिया  :  जिन  लोगों  के
 बल  पर  भारतवषं  में  इतना  बड़ा  चेंज  हुआ,  उन
 की  जो  उपेक्षा  हुई  है,  संतार  के  किसी  मुल्क  में

 ऐसे  लोगों  की  इतनी  उपेक्षा  नहीं  हुई  है।  रहा,
 पोलैंड,  स्विट्ज़रलैंड  और  अन्य  देशों  का  केस
 देखिये  छोड़िये  दूसरे  देशों  को  ।  बंगला  देश  में
 क्या  हो  रहा  है?  रोज़  पोलिटिकल  फाइट ज़े  आर

 निहंग  रिसपैक्टिड  लाइक  गाड्  |  यहाँ  पर  उन
 लोगो  को  ऐसे  रिजेक्ट  किया  गया  है,  जिसका

 कोई  हिसाब  नहीं  है  1

 श्री  पन्त  एक  ऐसी  फैमिली  के  आदमी  है,
 जिसकी  बड़ी  अच्छी  परम्परा  रही  है,  जिसने
 राजनीति  में  भी  अच्छा  हिस्सा  लिया  है।  इस

 लिए  उस  पर  पूरा  ध्यान  दिया  जाय  र  जैसा
 कि  मैंने  कहा  है  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  खुद  जाकर

 या  अपनी  एजेंसी  के  द्वारा  उन  पोलिटिकल

 सफरस  को  कॉन्टैक्ट  करे,  उनसे  पूरे  डीटेल्स
 लेकर  उनको  सर्टिफिकेट  दे  और  यह  पेंशन  शब्द

 हटा  कर  उनको  आनरेरिया  दे  t

 26  brs.

 डा०  कलास  (बम्बई  दक्षिण)  :  माननीय

 सभापति  जी,  मै  श्री  शिब्बन  लाल  जी  सक्सेना

 के  प्रस्ताव  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ

 हूँ।  मुझे  वह  बड़े  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है
 कि  आज  की  राष्ट्रीय  सरकार  को  भी  कुछ  बातों

 की  याद  दिलानी  पड़ती  है।  अभी  उपाध्यक्ष

 महोदय  ने  बताया  कि  इस  प्रस्ताव  पर  करीब

 साढ़े  तीन  घंटे  बहस  हो  चुकी  है  और  एक  धंधा

 20  मिनट  और  बहस  जारी  रहेगी।  इस  सम्मति-

 नीय  सदन  में  हर  पार्टी  के  सभासदों  ने  शिकन

 लाल  जी  के  हस'  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  है।
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 {  डा०  कैलाश  ]

 लेकिन  फिर  भी  हमारे  प्रिय  और  कुशल  मत्ती
 श्री  पत  जी  शायद  उन  सबकी  वाणी  से  नहीं
 हिल  पाए  हैं,  तो  मैं  नही  जानता  हमे  उनको  क्या

 कहना  पडेगा।  अभी  पाक-  हिन्दुस्तान  युद्ध  हुआ।
 उस  इतिहास  की  स्याही  सुखने  भी  नहीं  पाई  थी
 कि  इंदिरा  गाधी  जी  ने  और  श्री  पंत  जी  ने  या
 यो  कहिए  मति-मंडल  ने  उन  सेनानियों  के  प्रति
 श्रद्धांजलि  अमित  की  और  कहा  कि  उन्हें  पूरी
 तनख्वाह  मिलती  रहेगी,  पूरी  पेंशन  मिलती

 रहेगी  ।  लो  अपंग  हुए  है  उनका  ह्म  यह
 सम्मान  करेंगे,  वह  सम्मान  करेंगे  7  सारा
 देश  उल्लास  से  भर  गया  कि  यह  मंत्रिमंडल

 क्रूर  राष्ट्रीय  भावनाओ  से  जाग्रत  मंत्रिमंडल  है
 और  बहू  कदम  उठाना  जानता  है  जो  कदम
 सामान्य  जनता  को  प्रिय  हैं।  लेकिन  जब  हम
 बात  करते  हैं  उन  सेनानियों  की  जिन  सेनानियों
 की  वजह  से  हम  आज  यहाँ  बैठे  है,  भारतवर्ष

 एक  स्वतंत्र  देश  कहलाता  है,  उनके  लिए  कुछ
 भी  नहीं  किया  गया।  महाराष्ट्र  ने  कुछ  किया,
 उत्तर  प्रदेश  ने  कुछ  किया,  लेकिन  किस  प्रकार
 किया  ?  दबाव  के  कारण  किया।  कही  दस  रुपये

 महीने  पेंशन  दी  जाती  है  और  पेशन  के  रूप  में  दी
 जाती  है,  कही  20  रु०,  कही  सौ  रुपये,  कही  दो
 सौ  रुपये  ।  क्‍या  यह  सरकार  इस  प्रकार  का  एक
 बिल  नही  ला  सकती  कि  जो  सारे  हिन्दुस्तान  में

 लागू  हो?  एक  यूनिवर्सिटी  होनी  चाहिए।
 उत्तर  प्रदेश  कही  जा  रहा  है,  केरल  कही  जाता

 ही  नहीं  है,  डी०  एम०  कै०  कही  पार्ट  लेगी

 कि  नही  लेगी  ?  मैं  किसी  पर  टीका-टिप्पणी

 नहीं  कर  रहा  हूँ।  यह  राष्ट्रीय  भावना  की
 बात  है,  राष्ट्रीयता  को  भरने  की  बात  है।  हम
 देश  में  कह  रहे  हैं  कि  हमने  इतना  भौतिक
 निर्माण  किया।  भौतिक  निर्माण  अवश्य  हुआ

 है  लेकिन-चिकन  निर्माण  का  हास  हुआ  है  1  और

 लास  इसलिए  हुआ  है  कि  हमने  उन  व्यक्तियों

 को  भुला  दिया  1  हमने  उदाहरण  इस  प्रकार  के

 नहीं  रखे  आपने  नवयुवकों  के  सासने  कि  देवा  को
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 arma  करने  के  लिए  मानव-बलि  चाहिए,

 आहुति  चाहिए  1  मानव  कब  पैदा  होते है  या
 तो  हर  समय  ऐसे  व्यक्ति  पैदा  हो  देश  में  या  उन
 का  इतिहास  इस  प्रकार  लिखा  जाय  जो  हमारे

 नवयुवकों  के  सामने  पढ़ने  को  मिले।  वह  नहीं
 हो  पा  रहा  है।  इन्फॉर्मेशन  एड  ब्रॉडकास्टिंग

 मिनिस्ट्री  क्या  कर  रही  है,  मालूम  नही।  मेरे  से

 पूर्व  वक्ता  का  कठ  भर  आया  था  बोलते-बोलते  ।
 मैं  भी  उसी  श्रेणी  मे  हूँ।  मेरा  कंठ  नहीं  भरता

 सन्‌  42  में  मैं  भी  क्रान्तिकारियों  के  साथ  था।

 सन्‌  930  भें  दिल्ली  कासपिरेसी  केस  में  भगत

 सिंह  के  साथ  मुझे  भो  बुलाया  गया  था  और
 942  मे  मैं  भी  क्रान्तिकारी  के  रूप  मे  पकडा  गया

 था।  मैंने  कभी  सर्टिफिकेट  की  आशा  नही  की  ।

 मुझमे  बुद्धि  थी,  कौशल  था,  कुछ  व्यक्तित्व  था,
 तो  मै  आगे  आ  सका  1  लेकिन  क्‍या  यह  ठीक
 लगता  है  कि  इस  प्रकार  की  सरकार  को  याद
 दिलानी  पड़े  ?  हम  ने  यह  कोशिश  की  कि  अगर
 सरकार  भूलती  है,  अगर  इन्फॉर्मेशन  एण्ड  ब्राड-
 कास्टिंग  मिनिस्ट्री  भूलती  &  तौ  2  तारीख  को

 सुबह  9  बजे  इंदिरा  गाधी  जी  एक  पुस्तक  का
 प्रकाशन  करने  जा  रही  है  जिससे  सभापति  जी,
 आप  का  भी  चित्र  है,  आप  की  भी  जीवन-गाया

 है  कि  आपने  किस  प्रकार  निकोबार  आईलैंड
 में  अपना  जीवन  व्यतीत  किया,  और  उसका  नाम

 हमने  रखा  है
 '  क्रान्तिकारी  प्रेरणा  लोत।'

 यह  इसका  पहला  भाग  है।  इसमे  43-44
 व्यक्तियों  क ेजीवन  चरित्र  दिए  है  और  उनके
 चित्र  दिए  है।  और  हम  हर  कालेज,  हर  स्कूल
 के  नवी,  दसवी  और  ग्यारहवी  कक्षा  के  छात्रों

 तक  उसे  पहुँचाता  चाहेगे ।  बह्  लडके  और

 लड़कियाँ  पढ़ें  और  जाने  कि  उन्हे  अपने  चरित्र

 का  भी  निर्माण  करना  है।  भौतिक  निर्माण के
 साथ-साथ  चरित्र-निर्माण  भी  इस  देश  में  होना
 चाहिए  ।  हम  ब्यूरोक्रेसी  के  खिलाफ  बोलते  रहते

 है।  हमारे  भाई  ब्यूरोक्रेसी  में  हैं,  हमारा  भतीजा

 ब्यूरोक्रेसी  मैं  हो  सकता  है।  क्‍यों  उसका  बिल
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 निर्माण  नहीं  हो  पाया  ?  कारण  यही  है  कि  हम
 ने  सारा  ध्यान  पैसे  पर  रखा  है।  हर  काम  पैसे
 से  किया  जा  रहा  है।  और  आज  वही  पैसे  की
 बात  राष्ट्रीय  सरकार  कर  रही  है।  माननीय
 डागा  जी  ने  ठीक  कहा  कि  “पेंशन”  शब्द  लिख
 करके  आपने  हमारे  सेनानियों  को  सम्मान-विहीन
 कर  दिया,  उन  व्यक्तियों  के  सम्मान  में  क्या  आप
 और  कोई  दाऊद  पेंशन  हटा  कर  नहीं  लिख
 सकते  ?  आपको  आनररियम  बोलना  चाहिए
 था।  आप  सौ  दौ  सौ  रुपये  की  बात  करते  हैं  ।
 अगर  आपके  पास  आँकड़े  हों  तो  बताने  की

 कृपा  क रेंगे  मैं  नहीं  समझता  कि  200  से  ज्यादा
 व्यक्ति  ऐसे  होंगे  जिनको  आनरेरियम  आपको  देना

 पड़  सकता  है।  उसमें  कितना  रुपया  आपका
 खर्च  होगा  ?  आप  ने  राजा-महाराजाओं  को
 खत्म  किया  है,  उससे  जो  रुपया  बचता  है,  उस
 का  हजारवाँ  भाग  भी  शायद  इनको  देना  नहीं
 पड़ेगा  ।  तो  पैसे  की  बात,  सौ  दो  सौ  रुपयों  की
 बात  करना  और  उसको  पेंशन  का  नाम  देना,

 यह  भी  बिलकुल  गलत  बात  हो  रही  है।  सुझाव
 ठीक  है  कि  एम०पी०  अगर  लिखें  या  दो  एम०
 एल०  ए०  लिख  दें  कि  स्वतंत्रता  सेनानी  है,  तो

 बह  काफी  होना  चाहिए,  लेकिन  उस  के  लिए
 कलेक्टर  के  पास  दौड़ना,  मिनिस्टर  के  पास  जा
 कर  ब्रैठना,  होम  मिनिस्टर  के  पास  जा  कर

 बैठना,  और  सर्टिफिकेट  प्राप्त  करना,  यह
 असम्माननीय  रात  नही  होनी  चाहिए  1

 इसलिए  मेरी  यही  प्रार्थना  है  कि  पंत  जी

 जब  उधर  देंगे  तो  कृपा  करके  सक्सेना  साहब
 अपना  प्रस्ताव  वापस  ले  लें  तो  बड़ी  अच्छी  बात

 होगी  क्योंकि  पर्त  जी  आश्वासन  देंगे  कि
 कुं्रालिबेटेड  मिल  बहा  पर  आएगा  और  वह  सारे
 देशी में  लागू  होगा।  हम  स्वतंत्रता  की  रजत

 कमेटी,  परच्चीसभ्ा | ड  मनाने  जा  रहे  हैं।  इस

 क्ष  में  इतिहास  बला सा  चाहिए  था  और  वह
 इतिहास इसी  प्रकार  बत  सकता है  जब  कि  हम
 खरे  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  एक  दिन  दिल्ली

 में  बुला  कर  उनका  सम्मान  करें  तथा  उनको
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 जीवनी  पुस्तिका  भेंट  दें  ।  आपने  मुझे  समय
 दिया,  उसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 मैं  एक  सुझाव  और  देता  चाहता  था।

 हमारे  देश  में  जिस  प्रकार  स्वतंत्रता  के  पहले
 राय  साहब,  खान  बहादुर  और  राय  बहादुर  का
 खिताव  मिला  करता  था  उसी  तरह  हमने  प्रथा

 शुरू  की  है  पद्म  विभूषण  और  पदम  भी  की  ।
 पंत  जी  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कितने  हमारे
 क्रान्तिकारी  भाई  और  बहनें  हैं  जिन  को  आपने
 यह  खिताब  देने  की  कृपा  की  है  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  उनको  बेइज़्ज़त  करेंगे
 देकर  ?

 डा०  कंसास  :  हाँ,  ठीक  बात  कही  क्यों  कि

 यह  आज  उन  को  दी  जा  रही  है  जिन  की
 सिफारिश  पंत  जी  तक  पहुँचेगी।  मैं  बदनाम
 करने  के  लिए  नहीं  कह  रहा  हूँ।  मैं  ने  तो  दो
 नाम  दिए  थे।  उनका  नम्बर  भी  नहीं  आया।
 लेकिन  जिस  प्रकार  से  राय  बहादुर  और  खान

 बहादुर  के  खिताब  पहले  पैसे  लुटाने  से  मिला
 करते  थे  बसे  आज  यह  सिफारिश  से  मिल  रहे
 हैं।  मेरा  सुझाव  है  कि  कृपा  करके  अगले
 26  जनवरी  के  दिन  स्वय  अपने  आप  बिना  किसी
 सिफारिश  के  जो  व्यक्ति  आज  जिन्दा  हैं,  जैसे
 आज  हमारे  सभापति  जी  बंठ  हुए  हैं,  माफ

 करेंगे,  बहू  इस  समय  आसन  पर बैठे  हुए  हैं,
 सब  को  खिताब  देने  की  कृपा  करेंगे।  क्‍या  उन
 को  कभी  सम्मान  किसी  प्रकार  का  दिया  गया

 और  यही  नहीं  ऐसे  सेनानियों  को  शायद  कांग्रेस

 चुनाव  टिकट  भी  कैसे  देते  हैं,  मैं  जानता  बहीं,
 शायद  कोशिश  करती  पड़ती  है।  मैं  तो  अगर

 बिहार  में  होता  तो  वहाँ  के  सेनानियों  से  प्रार्थना
 करता  और  उनका  आभार  मानता  कि  आप  लोगों
 ने  इतनी  कृपा  की  कि  आप  स्वतंत्रता  के  लिए
 सेनानी  बने,  अब  आप  देश  के  नव  निर्माण  के

 लिए  आगे  बढ़ें।  आज  यह  प्रथा  होनी  चाहिए  कि
 जो  काँग्रेस  के  टिकट  के  लायक  हैं,  उसको  प्रार्थना

 करके  टिकट  हसा  जाता  चाहिए  और  उन  को
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 [डा०  कैलाश ]

 लाना  चाहिये,  उनको  यह  सम्मान  देना  आवश्यक

 है।  इस  प्रकार  की  बातें  होने  लगेंगी  तो  जिस
 दृष्टिकोण  को  हम  बदलना  चाहते  है--राष्ट्रीय
 दृष्टिकोण  बनना  चाहिए,  चरित्र  निर्माण  का
 दृष्टिकोण  बनना  चाहिए---अगर  इस  तरह  से

 हो  सकेगा  |

 हमारे  शिब्बन  लाल  जी  भी  बहुत  बड़े
 सेनानी  रहे  हैं,  आज  वह  हमारी  पार्टी  मे  नही  है,
 लेकिन  हमारी  पार्टी  से  कही  ज्यादा  ऊंचे  है,
 इस  लिये  ऊंचे  है  कि  वह  जनता  के  लिये  जीते  है
 और  जनता  के  लिये  मरते  है।  उन्होने  इस
 प्रस्ताव  को  यहाँ  लाकर  चर्चा  का  मौका  दिया,
 अच्छा  हो  अगर  इस  प्रकार  की  चर्चा  अखबारों
 में  भी  कत्  पड़े,  तव  शायद  हमारी  सरकार  का
 ध्यान  इस  तरफ  जाय,  जिस  तरह  से  आज  के
 सेनानियों  की  तरफ  जा  रखा  है,  उसी  प्रकार  से

 पुराने  सेनानियों  की  तरफ  भी  जायगा  तथा  देश
 के  अवित्त  का  निर्माण  होगा  1

 भी  रामावतार  शास्त्री  (पटना):  सभापति

 महोदय,  श्री  शिकन  लाल  जी  सक्सेना  ने  जो
 विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  मैं  उसका  जोरदार
 समर्थन  करता  हूँ।  मुझे  यह  जान  कर  प्रसन्नता

 हुई  कि  सरकार  इस  संबंध  में  एक  विस्तृत
 विधेयक  इस  सदन  में  पेश  करने  का  विचार  कर

 रही  है।  इस  संबंध  में  मेरा  सरकार  से  यही
 निवेदन  है  कि  उस  विधेयक  को  इसी  सत्र  में  पेश
 किया  जाय'  ताकि  हमारे  देश  में  जिन  लोगों  ने

 मातृभूमि  की  बलिबेदी  पर  मु रवानी  की,  जो
 स्वयं  जिन्दा  हैं  या  जिन  के  आश्रित  आज  बहुत
 बुरी  अवस्था  में  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  है,  उन्हे
 ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  शीघ्र  दी  जा  सके  ।  इस
 के  लिए  आवश्यक  है  कि  इस  तरह  का  विधेयक
 इसी  सत्र  में  पेश  किया  जाय  और  पास  करने  के
 बाद  उसे  शीघ्र  कार्यान्वित  किया  जाय  ।

 *  सभापति  महोदर,  आप  स्वयं  भी  स्वतंत्रता
 सैलानियों  में  अग्रणी  रहे  हैं,  आप  तो  अंडमान
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 की  जेल  में  भी  रह  चुके  है।  कुछ  साल  पहले
 अण्डमान  की  जेलो  में  रहने  वाले  स्वतन्त्रता
 सेनानियों  के  लिए  पेंशन  देने  की  व्यवस्था
 सरकार  ने  की  थी,  मेरा  ख्याल  है,  उनमें  से

 बहुत  सारे  स्वतन्त्रता  सेनानी  आज  भी  ऐसे  है,
 जिन्हे  पेंशन--पेंशन  शब्द  से  कुछ  माननीय

 सदस्यो  को  एतराज  है--जीवन'  निर्वाह  भत्ता

 नही  दिया  जा  रहा  है।  मैं  स्वय  जानता  हैँ--
 पटना  के  श्री  श्याम  कृष्ण  अग्रवाल  को  सभापति

 जी,  आप  उन्हे  अवश्य  जानते  होगे,  उन्होने  पेंशन
 के  लिए  एक  आवेदन  दिया,  उनका  बहुत  बड़ा
 परिवार  है,  बहुत  बुरी  हालत  है,  उनको  कुछ
 आमदनी  घर  की  भी  है,  उस  आमदनी  के

 आधार  पर  उनके  आवेदन-पिच  को  अस्वीकार
 करके  उनके  पास  सूचना  भेज  दी  गई।  अगर

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  मदद  करने  का  यही
 अर्थ  है  तो  उससे  कितने  लोगों  को  फायदा

 होगा  ?

 सभापति  जी,  उन  दिनों  मै  भी  राष्ट्रीय
 आन्दोलन  में  आपके  साथ  था।  हमारे  साथ

 जेलो  में  रहने  वाले  दर्जनों  ऐसे  कार्यकर्ता  है,
 जिनके  पास  आज  न  रहने  का  ठिकाना  है  और
 ने  खाने  का  ठिकाना  है।  उनके  परिवार  की

 बात  तो  पूछना  ही  व्यर्थ  है।  फिर  भी  उनकी

 तरफ  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  और  जो  लोग

 चलते-पुत्र  है,  जिनका  सम्पर्क  बड़े  मंत्रियों  और

 अफसरों  से  है,  उनका  काम  जरूर  हो  जाता  है  |
 लेकिन  जो  साधारण  श्रेणी  के  है,  गरीब  हैं,
 उनके  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है।  इसलिए  मै

 चाहूँगा  कि  उन्हे  आर्थिक  सहायता  दी  जाय  और

 ऐसे  लोगो  के  पुनर्वास  की  व्यवस्था भी  की
 जाय  |  आज  सरकार  अनेकों  कालोनियों  का
 निर्माण  कर  रही  है,  आज  ऐसे  स्वतन्त्रता
 सैलानियों  के  लिए  कोई  कालोनी  क्‍यों  नहीं
 बनाते  हैं  ताकि  उनके  रहने  के  लिए  व्यवस्था

 हो  जाय  ।
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 आप  के  शिक्षा  विभाग  ने  एक  ग्रन्थ  उन
 लोगों  के  बारे  में  छापा  है,  जो  लोग  शहीद  हो
 चुके  हैं।  857  से  942  तक  के  लोगों  का
 ग्रन्थ  निकल  चुका  है।  मैं  चाहता  हैँ  कि  तमाम
 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  जीवन  के  सम्बन्ध  में

 एक  ग्रन्थ  प्रकाशित  किया  जाय  ताकि  हमारे  देश
 की  जनता  और  खासतौर  से  जो  नये  नागरिक
 पैदा  हो  रहे  हैं,  स्कूलों  और  कालिजों  में  पढ़ने
 वाले  नौजवान,  वे  उनसे  शिक्षा  ग्रहण  कर  सकें  ।

 पादप  पुस्तकों  के  बारे  में  यहाँ  पर  ठीक  ही
 कहा  गया  है  कि  हमारी  पाद्य-पुस्तकों  में  जो

 हमारे  बड़े-बड़े  स्वतन्त्रता  सेनानी  हुए  हैं,  भगत

 सिंह,  आजाद,  वगैरह,  उनकी  जीवनियाँ  उसमें
 दी  जायें,  ताकि  वे  बच्चों  को  नया  प्रोत्साहन
 भी  दें  और  देश  के  प्रति  उत्कट  देश  भक्ति
 की  भावना  भी  लगायें  |  यह  काम  जरूर  होना
 चाहिए।  अगर  इस  तरह  से  आप  कर  सके  तो
 उनकी  बड़ी  मदद  होगी  ।

 हमारा  राष्ट्रीय  कर्तव्य  है  कि  हम  इस

 तरह  का  काम  शीघ्र  से  शीघ्र  करें  और  तमाम
 लोगों  को  जहाँ  तक  सम्भव  हो  सहायता  प्रदान
 करें  और  उनके  अदम्य  उत्साह  और  कुर्बानियों
 से  अपने  देश  की  जनता  को  अवगत  करा  सकें

 sit  एस०  एम०  बनर्जो  (कानपुर)  :  सभा-
 पति  महोदय,  अभी  लाठ  5  को  एक  सवाल
 का  जवाब  देते  हुए,  जिसे  मैंने  और  श्री  संकटा
 प्रसाद  जी  ने  किया  था,  श्री  कृष्ण  बद्ध  पंत  ने

 कहा

 “Whether  a  scheme  for  giving  regular
 pension—ayye  नाराज़गी  हो  तो  पेन्शन  बड
 को  आप  घमण्ड  कर  सकते  F—to  all  those
 who  have  taken  active  part  during  the
 country’s  freedom  movement  has  been
 drawn;

 if  so,  what  are  the  salient  features  of  the
 scheme;  and
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 whether  this  is  going  to  be  a  central-
 oriented  scheme  covering  all  States  and
 Union  Territories?”

 उन्होंने  जवाब  मे  कहा---

 “The  Government  of  India  have  formu-
 lated  a  scheme  for  the  grant  of  pension
 in  deserving  cases  to  those  freedom
 fighters  who  had  undergone  imprison-
 ment  in  the  mainland  jails  for  not  less
 than  six  months  and  to  their  families
 if  they  are  themselves  no  longer  alive.”

 फिर  उन्होंने  कहा--

 “The  total  amount  of  pension  toa
 freedom  fighter  will  be  not  less  than
 Rs.  200  per  month  and  to  members  of
 the  family  of  martyrs  and  of  such  free-
 dom  fighters  as  are  dead  the  pension
 will  vary  between  Rs.  00  and  Rs.  200
 per  month.”

 इस  सवाल  का  जवाब  पा  कर  मुझे  बहुत  खुशी
 हुई  |  मैं  समझता  हैं  कि  श्री  शिब्बन  लाल  जी
 सक्सेना  ने  भी  इसको  पढ़ा  होगा  और  इससे
 उनको  फैसला  लेने  मे  काफी  सहूलियत  हो
 जायगी  |  मैं  पंत  जी  से  केवल  एक  बात  पूछना
 चाहता  हूँ-जजों  स्कीम  सरकार  लागू  करने  जा

 रही  है,  क्‍या  उसके  लिये  किसी  विधेयक  की

 ज़रूरत  होगी  और  यदि  ज़रूरत  है  तो  वह
 विधेयक  कब  तक  आयेगा  ?

 दूसरा  सवाल--सभापति  जी,  जिस  तरह
 की  कुर्बानियां  आपने  की  हैं,  आपकी  कुर्बानियों
 की  कहानी  अपने  मित्र  विजय  कुमार  बनर्जी

 और  दूसरों  से  मैंने  सुनी  हैं,  वाकई  मैं  नतमस्तक

 होकर  श्रद्धा  की  नज़र  से  आप  को  देखता  हूँ,
 क्योंकि  वास्तव  में  आपने  देश  को  आज़ाद
 कराया  है,  लेकिन  दूसरी  तरफ  मुझे  यह  कहते

 हुए  भी  दुख  होता  है  कि  जिस  तरह  से  पहले
 पेन्शन  दी  जाती  भी,  खास  कर  शरीर  शेखर

 आज़ाद  की  माता  जी  को,  बह  बेचारी  भखी  लेट

 जाती  थीं,  बहुत  कहने-सुनने  पर  20  ०  उनको
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 [श्री  एस०  एम०  बनी]

 दिये  गये  थे  और  वह  भी  उन  की  मृत्यु  से  कुछ
 दिन  पहले  ।  इसी  तरह  से  खुदी  राम  बोस  के
 परिवार  का  हाल  था,  हम  कैसे  इस  बात  को

 भूल  सकते  है  |  भगत  सिंह,  चन्द्र  शेखर  आज़ाद,
 बिस्मिल,  खुदी  राम  बोस--इम  लोगो  की

 कुर्बानियाँ  थीं,  जिनकी  कुर्बानियों  से  हमारे  देश
 की  आजादी  काफी  हद्द  तक  करीब  आई,  उन  के

 परिवारों  के  लिये  हमे  अवश्य  कुछ  करना

 चाहिये  t

 एक  बात  कहने  में  मुझे  दुख  होता  है--  जिस
 तरह  से  4  दिनो  की  लड़ाई  मे  हम  लोगों  ने

 पाकिस्तान  को  शिकस्त  दी,  लेकिन  मेरी  आँखों
 से  माँस  झा  गये  जब  मैं  भगत  सिह  की  समाधि
 पर  गधा  जो  अब  फिर  पाकिस्तान  के  कब्जे  मे
 चली  गई  है।  आपको  मालूम  है  जब  मै  और
 मेरे  दोस्त  श्री  एस०  एम०  जोशी  958  -59

 का  चुनाव  जीत  कर  आये  थे,  तो  हम  फिरोजपुर
 गये  ।  वहाँ  जब  वार्डर  पर  जाकर  हमने  समाधि

 को  देखा  तो  बहुत  दुख  हुआ  ry  वह  एक  अजीब

 सी  बनी  हुई  थी।  भगतसिंह  राजगुरु  और

 सुखदेव  की उस  समाधि  को  देख  कर  बहुत  दुख
 हुआ  कि  यह  ऐसी  समाधि  क्यो  है।  हमने  पंजाब
 के  मुख्य  मंत्री  को  लिखा,  नेहरु  जी  को  पत्र

 लिखा  और  उसके  बाद  एक  अच्छी  समाधि  बनी
 आपको  यह  भी  याद  होगा  कि  रेडक्लिफ  एवार्ड
 के  अनुसार  वह  हिस्सा  पाकिस्तान  को  मिलना

 था,  लेकिन  पाकिस्तान  से  समझौता  करके

 उसको  हमने  अपनी  सीमा  में  ले  लिया।  वहाँ
 पर  मेला  लगता  था,  लोग  वहाँ  भगतसिंह  को
 याद  करने  जाते  थे।  लेकिन  राज  अगर  वह
 पाकिस्तान  के  कब्जे  मे  है  तो  मैं  समझता  हूँ  जब

 हम  तमाम  चीजों  में  पाकिस्तान  को  शिकस्त  दे

 चुके  है,  भगत सह,  राजगुरु  और  सुखदेव  की

 समाप्ति  वास्तव  में  प्रा किस् तान  के  कब्जे  में  है  तो

 वह  हमको  लेना  चाहिए।  उसके  लिए  मे  बूढ़
 की  धोषणा  महीं  करता  चाहता  बल्कि  आई
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 कॉम्प्रोमाइज  कुछ  होना  चाहिए  क्योंकि  बह
 हमारे  देश  का  हिस्सा  है।

 मेरा  एक  निवेदन  और  है।  मैं  जानता  हूँ
 कि  सेन्ट्रल  हाल  में  शायद  उनकी  तस्‍वीरें  कभी
 भी  मही  लगेंगी  जिन्होंने  बम  का  सहारा  लिया
 था।  क्यों  सहारा  लिया  था  ?  इस  देश  को
 आजाद  करने  के  लिए  |  जिस  पालंमेन्ट  के  ऊपर
 जिसको  उस  समय  लेजिस्लेटिव  असेम्बली  कहा
 जाता  था।  यहाँ  वन  का  सहारा  लिया  गया  था,
 वह  गोरे  साम्राज्यवाद  को  चेतावनी  दी  गई  थी,
 उस  पालंमेन्ट  के  सामने  भी  भगतसिंह  की  मूर्ति
 बन  जाये  तो  देश  का  कोई  नुकसान  नहीं  है।
 इसलिए  मै  कहता  हूँ  कि  सेन्ट्रल  हाल  थे  तो
 उनकी  जगह  नहीं  क्योंकि  नानवायलेन्स  को
 छोडकर  उन्होने  गोली  का  सहारा  लिया  था

 हालाकि  यह  सहारा  भी  कभी  कभी  देश  की
 आजादी  के  लिए  लेना  पड़ता  है।  इसलिए  मेरा
 निवेदन  है,  मेरा  सादिक  निवेदन  है  कि  भगतसिंह
 की  स्टैच्यू  पालंमेन्ट  के  सामने  जरूर  हो।  हमने
 काफी  प्रयत्न  करके  डा०  अम्बेदकर  की  स्टैच्यू
 यहाँ  लगाई  क्योंकि  वे!  हमारे  संविधान  को
 लिखने  वाले  ने  और  देश  को  उन  पर  श्रद्धा  थी।
 उसी  तरह  से  भगतसिंह  की  स्टैच्यू  भी  यहाँ
 होनी  चाहिए  ।

 मार्क्स  के  बारे  में,  जिन्होने  अपनी  कुर्बानी  दी

 थी,  कहा  गया  कि  मार्क्स  मेमोरियल  लालकिले
 के  सामने  बनेगा।  वह  कब  बनेगा  मुझे  मालूम
 नहीं  लेकिन  बहू  बनना  चाहिए  ताकि  देश  के
 लोगों  को  जानकारी  हो  सके  ।  इस  बार  पहली
 मतबा  26  जनवरी  को  हमारे  देश  के  छोटे-छोटे

 लड़कों  ने  समझा  कि  26  जनवरी  है  क्या  पहले
 लोग  समझते  थे  कि  हवाई  जहाज  उड़ा  करते  हैं,
 टेंक  जला  करते  हैं  लेकिन  इस  आर  जलियांवाला
 बाग  में  डायर  के  अत्याचारों  को  दिखाया  गया
 और  तमाम  चीजें  दिल्लाई  गईं  कि  लोगों  ने  केसे

 शहादत  दी  है।  इस  बार  26  जनवरी  के
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 संयोजकों  को  बधाई  देना  चाहता  हूँ  कि  उन्होंने
 छोटे-छोटे  लड़कों  के  दिमाग  में  यह  फीलिंग
 कराई  कि  रावी  के  किनारे  हम  लोगों  ने  क्या
 शपथ  ग्रहण  की  थी।

 इन  दादों  के  साथ  में  इस  बिल  की  ताईद
 करता  हूँ  और  पंतजी  सें  निवेदन  करूंगा  कि  वे

 यहाँ  पर  ऐलान  करें  कि  दूसरा  बिल  लाया
 जायेगा  ताकि  सक्सेना  जी  इस  बिल  को  वापिस
 ले  सकें  |

 श्री  स्वामी  ब्रह्मानन्द जी  (हमीरपुर)  :
 सभापति  जी,  सरकार  कहती  है  कि  स्वतंत्रता
 सेनानी  होने  का  सर्टिफिकेट  चाहिए  लेकिन
 सर्टिफिकेट  की  क्‍या  जरूरत  है  ?  अपने  देश  में
 अपने  तमाम  आदमी  जोकि  जेल  गए  हैं,  जिन्होंने
 हिंसा  के  द्वारा  काम  किया  है  या  अहिंसा  के
 द्वारा  कया  उनकी  रिपोर्टे  सरकार  नहीं  मेंगा
 सकती  है?  जब  तमाम  बदमाशों  की  रिपोर्ट  आती

 है  तो  भले  आदमियों  की  रिपोर्ट  भी  आ  सकती

 हैं।  सरकार  एक  बहाना  बनाती  रहती  है।  मैं
 आपको  बताता  हैँ  कि  महाराज  पारीछत  ने

 बुन्देलखण्ड  के  अन्दर  अंग्रेजों  से  बगावत  की  थी
 और  उनके  सारे  परिवार,  महाराज  पारी छत  की
 स्त्री  उनके  बच्चों  का  आजतक  पता  नहीं  कि
 वे  कहां  हैं।  बानपुर  (जिला  झाँसी,  उत्तर  प्रदेश)
 के  राजा  अभी  मेरे  यहाँ  पड़े  हुए  हैं  7  रानी  को

 खुद  पंतजी  ने  पाँच  हजार  रुपया  उनकी  दो

 लड़कियों  की  शादी  के  लिए  दिया  था  ।  बानपुर
 के  राजा  कौन  हैं?  कानपुर  के  राजा  वह  हैं

 जिन्होंने  लक्ष्मीबाई  के  पहले  बगावत  की  थी  और
 अंग्रेज  जनरल  को  मारकर  दूर वित  छीनी  थी

 जोकि  जवाहरलाल  जी  को  भेंट  की  गई  थी।
 आज  बहू  मेरे  कमरे  में  पड़े  हुए  हैं।  मैंने  कहा
 था  कि  इनको  राज्य  सभा  का  मेम्बर  बता  दिया

 जाये  ।  इस  तरह  उनको  भी  राज  में  कुछ  हिस्सा
 मिल  जायेगा  |  ऐस  देशभक्तों  को  ढूंढ  कर  जसे

 लक्ष्मीबाई  के  खानदान  को,  महाराज  प्रसारित

 के  जान दात  की  और  सुभाष  के  खानदान  को
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 राज्य  सभा  का  मेम्बर  बनाना  चाहिए  i  उनकों
 पेंशन  देने  की  कोई  जरूरत  नही  है।  अभी  तक
 तो  आपने  सदन  को  यतीमखाना  बना  रखा  है
 कि  जो  भी  खुशामदी  होता  है  उसी  को  सदस्य
 बनवा  देते  हैं।  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  राज्य  सभा
 की  सीटें  जो  लोग  शहीद  हुए  हैं  उन्हीं  के
 परिवार  वालों  को  मिलनी  चाहिएँ  और  उन
 लोगों  की  रिपोर्ट  मंगानी  चाहिए।  'कितनी
 लज्जा  की  बात  है  कि  हम  जाकर  कहें  कि  हम
 पोलिटिकल  सफरर  हैं  आपने  हमको  पहचाना
 नहीं  |  सर्टिफिकेट  देने  की  क्या  जरूरत  है।  ऐसे
 लोग  तो  जहाँ  भी  जायें  वहाँ  सीना  तानकर  घड़े
 हो  सकें  कि  हम  देशभक्त  है।  मैं  भगवा  वस्त्र
 पहने  हैँ।  मैं  भी  कई  बार  जेल  गया  हूँ।  इन
 कपड़ों  में  रिवाल्वर  और  हथियार  बाँध  कर  मैंने
 राजनीतिक  आन्दोलन  में  काम  किया  है।  मैं
 गाँधी  जी  के  साथ  रहा  हूँ  पर  गाँधी  जी  के

 उसूलों  पर  पूरा  विश्वास  नहीं  करता  था  मैंने

 कहा  कि  बिना  हिंसा  के  कहीं  काम  चलता  है  ?

 अहिंसा  से  मच्छर  कैसे  मारे  जायेंगे  खटमल  बसे
 सारे  जायेंगे  ?  मैं  हमेशा  एक  सयासी  रहा
 मैंने  हथियार  कभी  नहीं  चलाया  |  एक  बार  एक
 बदमाश  के  लिए  मैंने  सोचा  था  कि  वह  आयेगा
 तो  मार  दूँगा  लेकिन  मौका  नहीं  मिला  और

 वह  बच  गया  इस  तरह  से  मैं  गाँधीवादी  बना

 रहा।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  अगर
 गवर्नमेंट  चाहे  तो  सब  कुछ  हो  सकता  है।
 श्री  शिब्बन  लाल  सक्सेना  जी  भी  बड़े  देशभक्त

 हैं।  उनके  जिले  सें  लोगों  ने  कितनी  कितनी

 कुर्ता  मियाँ  की  हैं।  गवर्नमेंट  अगर  चाहे  तो

 सब  कुछ  हो  सकता  है  लेकिन  गवर्नमेंट  भूल
 सी  गई  है।  आज  तो  हमारे  मिनिस्टरी  का  यहं

 हाल  है  कि  जहाँ  मिनिस्टर  बने  नहीं  उनका

 दिमाग  खराब  हो  जाता  है।  अगर  हम  उनके

 पी०  to  &  पूछते  हैं  तो  कहते  हैं  कि  वारिस

 में  हैं।  जाने  वाशरूम  में  ही  बेचें  रहते  हैं  v  मैं

 ज्यादा  बोलता  नही  हूँ  -  पालिग्रामेन्ट  के  मेम्बरों

 से  भी  मैं  कहता  हूँ  भैया  अब  तो  मिनिस्टरों  ते

 मिलना  भी  बड़ा  मुश्किल  है  |  मिनिस्टर  मिलेंगे
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 भी  तो  अपने  एरिया  के  आदमियों  को  ही  घेर
 कर  बैठ  जायेगे  और  दूसरे  आदमियों  को  कोई
 मौका  ही  नही  मिलता  है  ।  वे  अपने  क्षेत्र  के

 आदमियों  से  ही  अधिकतर  बात  करते  है  1  भाई
 आप  तो  हिन्दुस्तान  भर  के  मिनिस्टर  हो  आप

 सभी  से  बात  करी  लेकिन  ऐसा  होता  नही  है।
 अब  हमारे  वश  की  एक  ही  बात  रह  जाती  है
 कि  सभापति  के  सामने  ही  हम  चिल्लाया  कि  यह

 हो  रहा  है।  मै  ज्यादा  बोलना  पसन्द  नही  करता
 लकिन  आप  देखें  कि  मोटर्स  ने  हमको  वोट  दिया

 है  हम  उनको  मालिक  माने  और  हमने  इनको
 बोट  दिया  है  यह  हमको  मालिक  माने  ।  लेकिन

 सब  उल्टा  हो  रहा  है।  हम  इनको  सलाम  करने

 के  लिए  घूमते  रहते  है  1  तो  यह  मेरा  सुझाव  है
 कि  पोलिटिकल  सबसे  को  राज्य  सभा  और

 कोसीमो  में  मेम्बर  बनाना  चाहिए  इससे  आपको
 पैसा  भी  कम  देना  पड़ेगा।  मै  तो  परेशान  हूँ
 यह  देखकर  कि  आज  देश  को  आजाद  हुए  25

 साल  हो  गए  फिर  भी  बतौर  बतौर  ही  बना  है

 मेहतर  मेहतर  ही  बना  है।  भ्रष्टाचार  पूबवंत्‌
 चारों  तरफ  फैला  हुआ  है।  हम  किसी  दारोगा

 के  खिलाफ  लिखेंगे  कि  इसने  अन्याय  किया  है
 तो  उसी  के  पास  से  उत्तर  झा  जाता  है।  ये

 उस  दारोगा  से  ही  रिपोर्ट  मंगवाते  है  और  बह
 लिख  देता  है  कि  यह  गलत  है।  मंत्री  जी  उसी
 को  यहाँ  पर  पढ  देते  है  कि  यह  गलत  है।  फिर

 यह  काम  कंसे  चलेगा  ?  25  साल  हो  गए  लेकिन

 मेहतर  बेहतर  ही  बना  है  1  80  लाख  रुपया  एक
 धार्मिक  अन्य  को  क्यों  दिया  ?  बहु  रुपया  एक
 ऐसे  कामिक  ग्रन्थ  रामायण  के  लिए  दिया  गया  है
 जिसमे  स्त्रियों  एवं  शूद्रों  की  निन्‍दा  की  गई  है
 मिनिस्टर  लोगो  का  ज्यादा  जीत  जाने  से
 दिमाग  खराब  ही  गया  है।  तो  इन  सब  बातो
 की  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  |

 डा०  गोपनीय  दास  रिछारिया  (झाँसी)
 सभापति  जी,  मैं  आपके  द्वारा  माननीय  पन्त जी
 से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  सक्सेना  जी  का

 MARCH  Ay,  972  (Appres,  etc.)  Bill  280

 जो  आशय  है  उसके  लिए  वे  कोई  बिल  पेदा  करें
 और  उसमे  857  संजो  क्रान्ति  हुई  थी  या
 संगठित  की  गई  थी  उसका  अवश्य  ध्यान  रखें
 मै  उस  क्षेत्र  झाँसी  से  आता  हैँ  जहाँ  से  857
 की  कान्ति  को  संगठित  किया  गया  था,  महारानी
 लक्ष्मीबाई  के  द्वारा।  मेरे  सामने  आज  भी  इस

 तरह  के  उदाहरण  है  कि  जो  राजा  या  जो  राज
 परिवार  के  लोग  या  जो  आम  लोग  उस  क्रान्ति
 में  सम्मिलित  हुए  थे  या  जिनके  बुजुर्ग  उसमे
 सम्मिलित  हुए  थे  आज  वे  भूखो  मर  रहे  है
 चौराहा  पर  धूम  रहे  है।  वे  राजा  जिन्होंने  उस
 समय  महारानी  लक्ष्मीबाई  के  खिलाफ  अंग्रेजो
 का  साथ  दिया  था  उनको  अंग्रेजों  ने  इनाम
 दिया  बल्कि  उनको  अभीतक  इनाम  मिलता

 रहा।  वह  सीरिया  परिवार  जिसने  महारानी
 लक्ष्मीबाई  के  साथ  विश्वासघात  किया  उसको
 उस  समय  से  इनाम  मिलता  रहा  और  आज  भी
 देश  में  बे  हमारे  रास्ते  मे  रोडा  बनते  चले  आ

 रहे  है।  जैसाकि  अभी  स्वामी  जी  ने  कहा

 कानपुर  के  राजा  और  उनका  परिवार  आज  भी

 भटकता  फिर  रहा  है  और  भूखो  मर  रहा  है  ।

 इसी  तरह  से  महारानी  लक्ष्मीबाई  के  बाद
 जितनी  कऋरान्तियाँ  हुई  है,  क्रान्तिकारी  आन्दोलन

 हुए  है,  आप  सब  जानते  है,  इतिहास  के  विद्यार्थी
 जानते  है,  सबका  सगठन  झाँसी  में  हुआ  है।
 चन्द्रशेखर  र  आजाद  झाँसी  बी  गलियों  मे  रहे  है
 और  वहाँ  के  जंगलो  में  उन्होंने  संगठन  किया

 है।  उनका  साथ  देने  वाले  महाराजा  सानिया-
 धाना  की  रियासत  छीन  ली  गई।  आज  उनके
 लोग  खो  मर  रहे  है।  आज  तक  उनका  कोई
 ठिकाना  नही  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  आप  जो  भी  बिल
 लाये  या  जो  भी  कानून  पास  करें  आप  का

 दृष्टिकोण  यह  हो  कि  खाली  जेल  जाना  ही  कोई
 बड़ी  चीज  नहीं  श्री  857%  लोगों  ने  गोलियाँ
 खाई  1  महारानी  लक्ष्मीबाई  के  साथ  एक  कोरी
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 झलकारी  थी  जब  अंग्रेजों  की  सेना  महारानी
 लक्ष्मीबाई  का  पीछा  कर  रही  थी  तब  उसने

 महारानी  लक्ष्मीबाई  के  कपड़े  पहने  और  सामने
 आकर  अपने  को  गिरफ्तार  करवा  दिया  ।  वह
 कोरी  जाति  की  लड़की  थी।  उसको  सर  हुये
 रोज  ने  गोली  से  उड़ा  दिया  था  |  उसके  परिवार
 के  लोग  आज  भी  झाँसी  की  गलियों  में  भूखों
 मर  रहे  हैं।  आप  जो  भी  विधान  यहाँ  रखें
 उसमें  यह  रखें  कि  जिन्होंने  जेल  यात्रा  की  है
 या  गोली  खाई  है  बानपुर  के  राजा  के  किले  में

 बहुत  से  लोगों  को  फाँसी  पर  लटका  दिया  या
 था।  उनके  परिवार  के  लोग  आज  भूखों  मर

 रहे  हैं।  झाँसी  में  एक  कहावत  थी

 सभापति  महोदय  :  आपके  पास  जो  व्यक्ति-
 गत  कैसे  हों  उनकों  आप  मिनिस्ट्री  के  पास
 भेज  दीजिये  ।

 Wo  गोविन्द  दास  रिछारिया  :  मैं  निवेदन

 यह  कर  रहा  हैँ  कि  यहाँ  पर  जो  बिल  पेश  है
 उसमें  खाली  जेल  यात्रा  लिखना  ही  काफी  नहीं
 है।  जैसा  श्री  विकल  ने  कहा  857  से  लेकर
 उसके  बाद  तक  जितने  भी  क्रान्तिकारी  आन्दोलन

 हुए  हैं  उसमें  जिन  लोगों  ने  गोलियाँ  खाई  है
 अथवा  जिनके  परिवार  बरबाद  हुए  उनका
 समावेश  किया  जाये  और  उन  सबको  इसमें

 राहत  मिलनी  चाहिए  |  इसके  साथ  साथ  जिसने
 छः  महीने  ही  नहीं  तीन  महीने,  एक  महीने  या

 जितनी  भी  जेल  यात्रा  की  हो  उसका  भी  इसमें
 समावेश  होना  चाहिये।  मेरी  यह  इच्छा  है  कि

 श्री  पन्‍त  इसको  करेंगे।  पन्त  जी  खुद  बहुत  सी

 चीजों  को  जानते  हैं।  उत्तर  प्रदेश  का  इतिहास
 उनको  मालूम  है।  वह  खुद  स्वतंत्रता  संग्राम  में
 उस  परिवार  के  रहे  हैं  जिनका  सम्बन्ध  सभी

 उन  परिवारों  से  रहा  है।  इसलिये  पन्त  जी

 घोषणा  करें  कि  वह  इस  प्रकार  का  बिल  लायेंगे

 और  मैं  आशा  करता.  हैँ  कि  इस  आश्वासन  के

 बाद  श्री  सक्सेना  अपने  अल  को  वापस  ले  लेंगे  q

 दरबारा सिंह  (होशियारपुर)  :  सभापति

 महोदय,  मैंने  एक  इश्तहार  अखबारों  में  देखा
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 जिसमें  गवर्नमेंट  आफ  इंडिया  की  तरफ  से  एक
 मुफस्सिल  हिदायत  थी  कि  जो  पोलिटिकल
 सारस  हैं,  जो  फ्रीडम  फाइटर्स  हैं,  उनकी  वह
 मदद  करना  चाहती  है।  यह  ऐसी  चीज  से  जिससे

 बहुत  से  लोगों  में,  जिनके  चेहरे  पज़मुर्दा  थे,
 रोशनी  आई  है।  यह  इसलिये  कि  अभी  तक
 ऐसे  लोग  कहीं-कहीं  मौजूद  हैं  जिनकी  उम्र
 ज्यादा  हो  गई  है  क्योंकि  उन्होंने  जो  लड़ाई  लड़ी
 थी  वह  1947 से  पहले  लड़ी  थी।  उसके  बाद
 तो  फ्रीडम  काइट्स  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं
 होता  ।  उससे  पहले  के  लोगों  की  उम्र  बहुत
 ज्यादा  हो  गई  है,  लेकिन  उनकी  हिफाजत  के
 लिये,  उनकी  देख-भाल  के  लिये,  रोटी  के  लिये,

 गुजारा  करने  के  लिये  बहुत  कम  चीजें  की  गई
 हैं  ।  पंजाब  में  कुछ  हुआ  था  सरदार  प्रताप  सिह
 के  वक्त  में  -  हमने  कुछ  पेंसनें  दी  थीं।  कुछ  की
 सर्विसेज  को  एनर्जाइज  किया  और  कुछ  को
 जमीनें  भी  दीं।  लेकिन  आज  के  जमाने  में  वह

 बहुत  कम  मालूम  होता  है।  जो  भी  हो,  आज

 हजारों  आदमी  ऐसे  हैं  जो जेल  काट  कर  अपने
 घरों  में बैठे  हुए  हैं।  उनकी  परवरिश  करने
 वाले  कोई  आदमी  आगे  नहीं  आये  ।  मुझ  खुशी
 है  कि  गवर्नर मेंट आफ  इंडिया  ने  यह  बात  अपने
 जिम्मे  ली  है।  जब  श्री  पाते  मेरी  बातचीत

 हुई  तो  उन्होंने  कहा  कि  वह  इसके  लिये  बिल
 लाने  वाले  हैं।  मुझे  उम्मीद  है  कि  उसमें  यह
 तमाम  चीजें  लाई  जायेंगी  जिससे  हमारे  जो
 फ्रीडम  फाइटर्स  हममें  नहीं  हैं  या  हैं  और  जिन्होंने
 अपने  सीने  पर  गोलियाँ  खाकर  देश  को  आजाद
 कराने  के  लिये  काम  किया  है  उनकी  परवरिश
 का  इन्तजाम  किया  जायेगा।  ऐसे  लोग  मौजूद  हैं
 जिनको  जमीनें  दी  जा  सकती  हैं,  पांचवें  दी  जा

 सकती  हैं।  इस  लिहाज  से  उनके  लिये  मकान,

 दुकान  और  काम  का  बन्दोबस्त  सरकार  अपने

 जिम्मे  ले  1

 आज  इस  तरह  के  सोग  बहुत  कम  हैं,
 ज्यादा  नहीं  रह  गये  हैं।  अगर  और  चार-पाँच

 साल,  तक  इन्तजाम  कर  दिया  जाय  तो  शायद
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 [at  दरबारा  सिंह]

 उसके  बाद  जरूरत  ही  न  पडें,  क्योंकि  यह  लोग

 बहुत  उन्  वाले  है।  अगर  कोई  70  साल  का

 बुजुर्ग  है,  जिसने  आजादी  की  लड़ाई  में  हिस्सा
 लिया,  उसके  लिये  हम  पूरा  इन्तजाम  भी  कर  दें
 तो  क्या  बात  है  ?  इसी  लिये  हमने  राजे  महा-
 राजाओ  से  अपना  गला  छुडाया।  वह  लोग  जो
 सम्पत्ति  दे  रहे  है  वह  इन  लोगो  को  दी  जाये

 जिन्होने  गुलामी  की  जजीरो  को  तोडा  है।  अगर
 सरकार  अपनी  तरफ  से  नही  देती  तो  कम  से
 कम  वह  तो  दे  दे  जो  उसने  राजे-महाराजाओं  से
 लिया  है  :  अगर  वह  तकसीम  कर  दिया  जाये
 तो  वह  रोटी  खाने  वाले  बन  जायेंगे।  हमारी
 ग्रह  जिम्मेदारी  है,  सरकार  की  यह  जिम्मेदारी

 है  कि  वह  अपने  जिम्मे  इस  काम  को  ले  और
 उनके  खाने  पहनने  का  इन्तजाम  करे।  यहाँ
 हमारे  दोस्तो  ते  जिक्र  किया,  मै  उसका  जिक्र

 नहीं  करता  चाहता,  लेकिन  कौन  नहीं  जानता
 कि  सरदार  भगत  सिंह  और  दूसरे  नेता  हुए  है
 जिन्होंने  अपनी  जाने  दे  दी।  उनके  परिवार
 आपसे  कुछ  नही  माँगते,  लेकिन  उनके  परिवारों
 को  जरूर  मदद  की  जरूरत  है  जिन्होंने  लडाई
 लड  कर  हिन्दुस्तान  को  आजांद  करवाया।
 जलियांवाला  बाग  से  आज  भी  उनके  निशान
 बाकी  है।  वहू  निशान  जाहिर  करते  है  कि
 किसी  नौजवान  के  सीने  से  क्रूजर  कर  गोली

 यहाँ  अकर  टिकी  है।  क्‍या  उनके  परिवारों  की
 परवरिश  करना  हमारा'  फर्ज  नही  है।  अगर्चे
 किसी  प्रदेश  सरकार  ने  या  दूसरी  सरकारो  ने

 इसमे  हिस्सा  नहीं  लिया,  मगर  हमारी  सरकार
 ने  इस  कास  को  करने  की  ख्वाहिश  जाहिर  की

 है  ।  जितनी  जल्दी  बहु  यह  काम  कर  दे  उतनी
 जल्दी  लोगो  में  रोशनी  आयेगी  ।

 जहाँ  जहाँ  मैंने  उस  इश्तहार  को  दिखलाना
 है  उन  लोगो  ने  कहा  कि  यह  बहुत  नोबल  काम
 सरकार  कर  रही  है।  इसका  लोगों  मे  बड़ा
 ऐप्रिप्तिएक्षन  है  और  यह  जितनी  जल्दी  हो
 अच्छा  है।  मैं  श्री  पंत  के जज़बात  को  जानता
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 है,  मैं  उनका  एहतराम  करता  हूँ।  जो  हमारे
 बड़े  पंत  जी  थे  वह  जिस  हालत  से  गुजरे  हैं
 उसको  भी  वह  जानते  है।  दूसरे  जिन  दोस्तो
 ने  आजादी  की  लडाई  में  हिस्सा  लिया  है,  कौन

 नही  जानता  कि  एजुकेशन  सिस्टम  मे  भी  उनका
 नाम  आना  चाहिए।  आज  के  नौजवान  ढूंढ  रहे
 हैं  कि  हमारे  बुजुर्गों  न ेबया  काम  किया  है।  वह
 भूले  पडे  हैं,  वह  नहीं  जानते  है  कि किस  नौजवान
 ने  अपनी  जान  देकर  हिन्दुस्तान  की  आजादी  ली

 है।  कही  इस  चीज  का  उपयोग  करो  ताकि

 हमारी  पुरानी  हिस्ट्री  जो  है  वह  सबको  मालूम
 हो  सके  ।  हमारी  आने  वाली  नस्ल  को  पता  लग
 सके  कि  हमारी  आजादी  #3  आई  और  किन
 किन  लोगों  में  उसमे  भाग  लिया  ag  सारी
 चीज  हमारे  एजुकेशन  सिस्टम  मे  आनी  चाहिये  t
 जो  काम  उन्होने  किया  है  वह  जिन्दा  जावेद  है  1

 बह  कायम  रहे  और  हमारी  ह्म्ट्री  का  हिस्सा
 बन  जाये।

 ऐसे  बहुत  से  इस्टान्सेज  दिये  जा  संकते  हैं
 जिन  लोगों  को  20-25  रु०  दियें  गये  है।  उससे

 कुछ  होने  वाला  नहीं  है।  उनसे  आप  मजाक
 मत  कीजिये।  यह  बड़ा  भारी  मजाक  है  कि  हम
 तो  500-700  ०  लें  लेकिन  उन  लोगों  की
 फैमिलीज  की  एजुकेशन  के  लिये  भी  कुछ  नहीं
 है।  अगर  हम  उनको  50-100  या  200  ०  भी
 दे  दें  तो  वह  ज्यादा  नही  है।  पेंशन  के  अलावा
 उनको  एजुकेशन  की  और  दूसरी  सहूलियतें  देने
 का  भी  प्रबन्ध  होना  चाहिए  ताकि  वह  कहू
 सकें  और  आने  वाली  नस्लों  को  भी  याद  रहे  कि
 जो  हमारे  फ्रीडम  फाइनल रहे  हैं  उनके  लिये
 सरकार  ने  कुछ  किया  है  t

 इन  अल्फाज के  साथ  मैं  पन्‍त  जी  से  निवेदन

 करता  हैं  कि  इसको  जितनी  जल्दी गह  ला  सकें
 लायें  और  देश  भर  में  इसकी  तारीफ  होगी
 आज  बहुत  सी  पोलिटिकल  सारस  को  फैमिली
 बन्वेरे मे ंमें  पड़ी  हुई  हैं,  जिनके  पास  मकान  सही
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 हैं,  खाने  के  लिये  नहीं  है,  कोई  दूसरी  चीज  नहीं
 है।  उनका  प्रबन्ध  होगा  तो  उससे  हमारी  कौम
 उभरेगी  और  उसकी  सताइश  होगी,  तारीफ

 होगी  ।

 SHRI  DHAMANKAR  (Bhiwandi)  :  It
 is  my  fortune  to  be  here  in  this  hon.  House
 and  get  an  apportunity  to  support  the  Bill
 introduced  here  by  the  great  patriot,  Prof.
 8.  L.  Saksena.

 We  cannot  deny  that  some  States  are
 doing  something  to  give  some  relief  and
 assistance  to  freedome  fighters,  but  they  are
 doing  in  different  ways.  It  will  be  very
 appropriate  if  the  Central  Government
 introduces  a  comprehensive  Bill  and  gives
 uniform  assistance  and  relief  to  freedom
 fighters  who  are  scattered  all  over  the
 country.

 Maharashtra  is  doing  its  best.  But  there
 is  one  category  which  is  not  taken  into
 consideration--the  undertrials  and  the
 absconders.  Those  who  are  convicted  get
 certificates  with  great  efforts  from  the  Jail
 Department  and  they  are  given  Sanman
 Patras.  They  get  facility  for  the  education
 of  their  children,  but  those  who  sufler  are
 this  category,  namely,  undertrials  and
 abaconders.  They  have  to  run  for  their  lives
 to  different  parts  of  the  country  and  they
 cannot  be  included  !  I  have  approached
 the  Maharashtra  Government.  In  some
 cases  I  have  found  that  they  could  not  be
 included  as  they  were  absconders  or  under-
 trials,  I  feel,  they  have  a  right  and  they
 should  be  considered  so.

 I  know,  Pantji  is  very  keen  to  do  some-
 thing  for  the  freedom  fighters.  I  have
 pointed  out  to  him.  In  one  case,  one
 Mr.  Patwatdhan  absconded  from  Maharashtra
 and  settled  in  Indore.  He  was  involved  in
 martyr  Kotwal’s  case.  He  was  ina  bad
 plight  and  in  a  shottered  health,  Pantji  was
 kind  enough  to  give  him  some  medical
 relief,  bat  still  he  is  without  any  monetary
 assistance  from  the  State  Government—
 some  sort  of  land  or  something.  I  feet  that
 if  &  comprphensive  BI  ia  introduced  here,
 We  would  be  doing  justiog  to  those  who
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 have  suffered  in  the  cause  of  this  great
 country.

 With  these  words,  I  support  the  Bill.

 श्री  वसन्त राव  पुरूषोतम  सादे  (अकोला)  :
 आपने  मुझे  पहला  अवसर  खासकर  इस  महत्व-
 पूर्ण  विषय  पर  बोलने  का  दिया  है।  मैं  इसको
 अपना  सौभाग्य  मानता  हूँ  कि  जिन  लोगों  ने
 स्वतंत्रता  संग्राम  में  कुर्बानियाँ  दीं  उनके  बारे  में
 जो  यह  बिल  आया  है  उसी  के  सम्बन्ध  में  मुझे
 आपने  बोलने  का  अवसर  दिया  है  |

 मुझे  कुछ  ज्यादा  इस  विषय  में  नहीं  कहना
 है,  केवल  दो  सुझाव  ही  देने  हैं  ।  देश  को  स्वतंत्र

 हुए  पच्चीस  वर्ष  होने  को  आ  रहे  हैं।  इस  बीच
 स्वतंत्रता  संग्राम  के  सेनानियों  के  बारे  में  कुछ
 ठोस  काम  किया  गया  हो,  ऐसा  देखने  को  नहीं
 मिलता  है।  उनके  पत्र  हम  लोगों  को  भी  मिलते

 रहते  हैं।  कुछ  लोग  हैं  जो  दो  महीने  के  लिए
 जेल  गये  और  नहीं  भी  गये  लेकिन  उन्होंने  चीफ
 मिनिस्टर  के  दस्तखत  लेकर  और  उसको  फ्रेम

 करवा  कर  रख  लिया  है।  अब जो  कुछ  लोग
 बाकी  बचे  हैं  और  सचमुच  में  जिन्होंने  स्वतंत्रता
 संग्राम  में  भाग  लिया  है  और  बरबाद  हो  गये  हैं,
 ऐसे  लोगों  के  लिए  मेरी  प्रार्थना  यह  है  कि

 उनका  सम्मान  होना  चाहिये  ।  857  से  लेकर

 आजादी  मिलने  तक  जो  शहीद  हुए  हैं  उनके

 परिवार  के  लोगों  को  हम  ताम्रपत्र  या  कोई

 दूसरी  धातु  भी  हो  सकती  है,  उस  पर  लिखकर

 उनको  वह  भेंट  सकते  हैं  ताकि  आज  से  सौ  साल

 के  बाद  वे  अपने  कुटुम्ब  के  बच्चों  को  बता

 सकें  अभिमान  से  कि  ये  हैं  हमारे  पुरखे  जिन्होंने
 आजादी  को  लड़ाई  में  भाग  लिया  था।  इस

 तरह  की  कोई  टिकने  बाली  चीज़  उनको  दी

 जानी  चाहिए  1

 जो  लोग  बचे  हैं  उनको  सौ  रुपया  हर  महीने
 आप  कम  से  कम  पेंशन  के  रूप  में  दें।  आखिर

 उनकी  आयु  भी  जाज  काफी  हो  गई  है
 '
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 श्रीमती  सहोदरा  बाई  राय  (सागर)  :  सौ
 रुपए  में  क्या  होता  है  ?

 भी  बसन्त राव  पुरुषोत्तम  साठे  :  ज्यादा
 कर  दें  |  लेकिन  सौ  रुपया  तो  होना  ही  चाहिए।
 मैं  सौ  रुपया  महीना  कह  रहा  है।  उनके  कुटुम्ब
 के  जो  लोग  है  उनको  कम  से  कम  इतना  तो
 मिल  ही  जाना  चाहिए,  ज्यादा  हो  तो  कोई

 हरज  नहीं  है।  लेकिन  इतना  तो  जरूर  होना
 ही  चाहिए  यही  मेरा  सुझाव  है  1

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE
 MINISTRY  OF  HOME  AFFAIRS  (SHRI
 K.  ०.  PANT):  Mr.  Chairman,  Sir,  I  am
 very  grateful  to  the  various  hon.  Members
 who  have  participated  in  this  Debate.

 I  think  the  House  will  agree  that  Prof.
 Shibbanlal  Saksena,  —who  is  a  veteran  patriot
 and  freedom-fighter,  and  who  has  devoted
 long  years  of  his  life  in  the  service  of  the
 people  of  our  country,—has  done  a_  signal
 service  by  drawing  the  attention  of  this
 House,  and  through  this  House,  of  the  whole
 country,  to  the  need  for  assisting  freedom —
 fighters.  I  fully  share  the  sentiments  which
 have  been  expressed  by  all  sections  of  this
 House.  [  was  struck  in  particular  by  the
 high  emotion  with  which  Shri  Anant  Prasad
 Dhusia  spoke.  He  recalled  the  days  of  his
 arrest,  and  it  seemed  to  me  that  a  series
 of  pictures  came  to  his  mind,  and  as  he
 painted  those  pictures  before  the  House,  he
 practically  broke  down.  I  am  sure  that  there
 are  many  others  in  this  House  including  you,
 Sir,  who  would  recall  similar  occasions  or
 similar  situations  and  who  would  recall  them
 with  a  great  deal  of  emotion.

 Sir,  I  too  have  been  brought  up  in  an
 atmosphere  and  amongst  peopic  who  have
 seen  the  struggle  from  close  quarters  and
 participated  in  it.  Therefore,  it  is  natural
 for  me  to  respond  to  the  sentiments  that  have
 been  expressed  in  this  House  and  the  concern
 that  has  been  expressed.  It  strikes  a  cord
 in  my  heart  and  it  is  not  a  matter  of  speech
 taking  or  a  matter  of  trying  to  project  an
 idea;  it  is  natural,  and  it  comes  naturally
 to  me.  I  recall  with  pride  the  glorious  chap-
 ter  of  India’s  struggle  for  freedom,  and  all
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 of  us  still,  and  I  hope  will  continue  to,  do
 honour  to  the  freedom-fighters  who  participa-
 ted  in  that  glorious  struggle.  Some  hon.
 friends  referred  to  your  part,  Sir,  in  the
 Struggle,  and  if  I  may  say  so,  we  are  all
 proud  of  the  glorious  part  which  you  took
 in  it,  and  along  with  so  many  others  in  this
 House  and  outside.

 Having  said  this,  I  would  like  to  explain
 what  Government’s  bro:d  approach  in  the
 matter  of  giving  assistance  to  freedom-
 fighters  has  been.  It  is  an  approach  that
 has  undergone  certain  changes  with  the
 passage  of  time,  and  all  the  changes  have
 been  by  way  of  the  Central  Government
 extending  some  more  assistance  that  it  used
 to,  in  favour  of  freedom-fighters.  Basically
 the  responsibility  for  extending  assistance  to
 freedom-fighters  is  that  of  the  State  Govern-
 ments,  and  the  State  Governments  have
 formulated  their  own  schcmes  in  this  matter.
 Several  Members  who  spoke  referred  to
 schemes  in  their  own  States.  Shri  Darbara
 Singh  was  referring  to  certain  schemes  which
 were  drawn  up  by  the  Punjab  Government
 when  he  was  there.  Other  Members  also
 briefly  referred  to  the  schemes  in  Maharashtra
 and  U.P.  I  donot  want  to  go  into  the
 details  of  the  schemes  that  have  been  drawn
 up  by  the  various  State  Governments.  But
 ido  recall  that  once,  when  there  was  a
 discussion  m  this  House  sometime  back,
 various  Members  expressed  the  view  that  the
 quantum  of  assistance  which  was  being
 granted  by  the  State  Governments  to  free-
 dom-fighters  was  generally  very  low,  and
 they  felt  that  the  Central  Government  should
 take  at  least  so  much  interest  in  the  matter
 asto  remind  the  State  Governments  that
 these  amount  are  low  and  request  them  to
 increase  these  amounts.

 I  would  like  to  inform  the  bon.  Mem-
 bers  that  as  per  the  assurance  I  have  given
 in  the  House,  the  Government  has  impressed
 upon  the  State  Governments  the  need  to
 increase  the  amount  of  assistance  that  they
 are  giving  so  as  to  take  care  of  the  needs  of
 those  freedom-fighters  under  present-day
 conditions.

 SHRI  D.  N.  TIWARY  (Gopalganj)  :  But
 it  is  very,  very  few,
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 SHRI  K.  ८,  PANT  :  I  cannot  say  about
 each  State  Government.  Some  of  the  State
 Governments  like  Uttar  Pradesh,  for  instance,
 are  giving  to  avery  large  ortoa  fairly
 lJarge  number,  But  I  cannot  off-hand  give
 either  the  number  nor  can  I  assert  that  it  is
 enough  or  adequate,  because  it  has  been
 left  to  the  States.

 I  might  tell  my  hon.  friend  Mr.  Tiwary
 that  we  have  been  writing  to  the  State
 Governments  to  let  us  know  how  many
 freedom-fighters  they  are  giving  assistance
 to,  and  we  have  collected  some  figures  also,
 because  we  propose  to  use  those  figures  also
 to  facilitate  the  implementation  of  the
 scheme  we  have  drawn  up  ourselves.  So,  we
 can  go  into  those  figures  also  sometime.  But
 it  has  been  left  to  the  State  Governments  to
 implement  their  own  schemes.

 When  this  matter  first  came  up  before
 Parliament  in  950,  then  the  leader  of  our
 freedom  struggle  and  our  late  Prime  Minister
 Shri  Jawaharlal]  Nehru,  spoke,  and  in  the
 course  of  his  speech,  he  laid  down  the
 policy  which  has  been  guiding  the  Govern-
 ment  in  this  matter  ever  since.  I  will  just
 quote  a  few  passages  from  his  speech.  He
 said  :

 दल

 “Now,  it  seems  to  me  that  while,  on
 the  one  hand,  it  is  perfectly  right  that
 these  people  who  may  be  destitute,  who
 may  be  suffering,  should  be  helped  to
 the  best  of  our  capacity,  it  seems  to  me
 as  something  very,  very  wrong  to  ask
 Government,  to  ask  even  a  private
 organisation,  to  open,  if  I  may  use  the
 words,  some  kind  of  destitute  poor-
 houses  for  those  people  who  suffered
 in  the  struggle  or  their  families,  etc,,
 or,  as  one  hon.  Member  said,  have
 a  committee  to  find  out  who  are  desti-
 tute  people,  or  who  are  the  families  or
 whose  fathers  or  whose  brothers  or
 cousins  did  it  and  havea  list  of  the
 destitute  poor  who  suffered  in  all  this
 process.  I  think  it  is  unbecoming;  it  is
 an  anti-climax  to  our  struggle  which
 does  not  appeal  to  me  in  the  slightest.

 There  are  other  considerations  too,
 and  they  is,  how  far  it  is  right  or  proper
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 for  us,  any  of  us  having  ourselves  parti-
 cipated  in  this  struggle,  to  come  to  the
 Government  or  to  use  Government  of
 which  we  are  members  for  this  particular
 purpose.  It  seems  to  me  that  that  will
 not  be  a  very  good  example  to  set.”

 And  then,  he  want  on  to  say  :

 “Therefore,  for  these  and  like  reasons.
 I  would  submit  to  the  House  that  this
 question  is  far  better  dealt  with  as  far
 as  possible  on  a  non-official  level,.,
 Ido  not  wish  to  exclude  the  official
 level,  and  therefore,  I  should  think  if
 provincial  governments  have  done  so,
 they  have  done  a  good  thing.  I  would
 like  to  have  it.  The  Central  Government
 may  also  do  80,  in  the  case  of  specially
 hard  cases  that  are  brought  to_  its
 notice.”

 So,  these  were  the  broad  guide-lines  which
 Pandit  Nehru  laid  down,  and  these  guide
 lines  in  brief  were,  that  the  State  Govern-
 ments  may  extend  assistance  to  freedom-
 fighters  in  the  normal  course.  In  exceptional
 Circumstances  the  Central  Government  may
 also  extend  assistance.  As  per  these  guide-
 lines  the  Central  Government  does  give
 lumpsum  grants  to  freedom  fighters  and
 it  has  been  one  of  my  most  satisfying  duties
 to  extend  such  assistance.  In  the  last  so
 many  months,  hardly  any  section  of  this
 House  is  excluded,  which  has  not  brough  to
 my  notice  some  case  of  difficulties  being
 experienced  by  some  freedom  fighters.
 Members  from  all  the  sections  of  the  House have  written  to  me  and  as  I  said  it  has
 given  me  great  satisfaction  to  be  able  to
 extend  on  behalf  of  the  Government  lump-
 sum  assistance,  not  large  sums  but  small
 sums,  still  something  to  tide  over  their
 immediate  difficulties.  That  is  one  scheme
 which  has  been  under  operation.

 Under  another  scheme  freedom  fighters
 who  were  deported  to  the  Andaman  central
 jail  and  jails  outside  the  country  have  heen
 granted  assistance  or  pension  by  the  Central
 Government.  If  I  remember  right,  previously
 those  pensions  were  meunt  only  for  those
 who  had  suffered  imprisonment  for  at  least
 five  years  in  Andamans.  Later  on  that



 29  Freedom  Fighters’

 [Shri  K.  C,  Pant)

 scheme  was  modified  to  a  total  imprisonment
 of  five  years  or  above  partly  spent  in  the
 Andamans  and  subsequently  it  was  further
 modified  to  say  that  if  anyone  has  undergone
 imprisonment  in  the  Andamans  at  all,  he
 will  be  considered  for  pension.  The  number
 of  such  applications  is  very  small.  Out  of
 275  cases  of  Andaman  prisoners,  the  num-
 ber  of  pensions  sanctioned  is  258.  The
 maximum  pension  granted  is  Rs.  350.  For
 the  freedom-fighters  of  Goa,  the  number
 sanctioned  is  six:  the  maximum  pension
 is  Rs.  500.  Total  expenditure  in  1971-72
 was  Rs.  7°33  lakhs.

 DR.  KAILAS  :  What  about  the  remain-
 ing  applications  ?  What  are  the  difficulties
 about  the  remaining  24-25  applications  ?

 SHRI  K.  C.  PANT:  I  should  like  to
 thank  you  in  particular  for  the  assistance
 you  have  given  usin  dealing  with  these  cases
 because  under  the  scheme  we  have  to  apply
 the  means  test  andin  some  cases  because
 of  the  means  test  we  could  not  extend
 assistance  to  ex  Andaman  prisoners.  That
 is  the  reason  why  some  cases  have  not  been
 dealt  with  But  I  have  not  turned  them
 down.  I  have  held  them  over  so  that  we
 can  consider  their  cases  at  the  end.

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  आपने  उनको
 रिजेक्ट  कर  दिया  |

 «  शी  कृष्ण  शब्द  पन्त :  उस  वक्‍त  तो
 रिजेक्ट  किया  ही  है  t

 I  have  kept  them  back  because  after  the
 whole  list  has  been  exhausted  I  propose  to
 take  this  up  and  see  what  the  attitude
 of  the  Government  will  be.  I  cannot
 individually  and  singly  take  up  a  particular
 attitude  when  the  scheme  has  been  drawn
 up  in  a  particular  way.

 #7  bars,

 There  was  some  reference  to  verification
 and  some  hon.  friends  felt  whet  that  this
 wauld  cause  a  lot  of  harassment,  May  !  tell
 him  that  io  the  case  of  cx-Andaman  prisoners
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 in  the  bulk  of  the  cases  it  was  not  necessary
 to  make  the  verification  from  the  State
 Government  ?  We  accepted  evidence  of
 published  material.  Regarding  financial  con-
 dition,  we  accepted  affidavit.  Therefore,
 we  are  ourselves  conscious  of  the  fact  that
 as  fas  as  possible  no  freedom  fighter  should
 be  subjected  to  any  kind  of  harassment  at
 all.  But  because  we  deal  with  public  money,
 because  this  is  the  tax  payer’s  money  from
 which  these  payments  are  made,  a  certain
 amount  of  verification  does  becomes
 necessary.  It  is  far  from  our  mind
 to  humiliate  anyone  who  has  participated
 in  the  struggle  for  the  country’s  freedom.  He
 has  to  be  honoured,  and  there  is  no  question
 of  humiliating  him,  but  because  public
 funds  are  involved,  a  certain  minimum
 amount  of  verification  becomes  neces-
 sary.  That  is  the  attitude  which  informs
 our  approach  in  the  matter.

 We  have  very  often  accepted  an  M.  P's
 verification.  Many  of  the  members  who  have
 written  to  me  know  this  but  there  must  be
 some  verification  which  can  be  counted
 upon  and  which  can  satisfy  anybody  who
 goes  into  those  accounts  and  so  on.  If  there
 are  &ny  further  ideas,  |  would  be  prepared
 to  consider  them.  4  would  consider  any
 suggestion  in  regard  to  this  matter  with  the
 utmost  sympathy.

 The  point  made  by  Sardar  Darbara  Singh
 that  many  of  the  freedom  fighters  who  part-
 icipated  in  the  freedom  fight  are  getting  on
 in  years  is  quite  valid,  because  the  last  Satya-
 graha  was  in  940-42  and  sinee  1942,  30
 years  have  passed,  and  those  who  participa-
 ted  in  the  struggle  are  mostly  above  50
 now.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE  (Raja-
 pur)  :  What  about  the  965  008  struggle  ?

 SHRI  हू,  C.  PANT:  The  Goa  Satya-
 graha  is  there,  but  Iam  talking  about  the
 main  stream.

 So,  many  of  them  are  today  in  difficult
 circumatances  with  grownup  children,
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 family  commitments  and  80  on.  Therefore,
 the  Government  has  considered  this  matter
 of  extending  a  scheme  of  pension  for  their
 bene  ‘it  also.

 ‘As  I  said  in  the  beginning,  till  now  the
 approach  was  that  pension  should  be  granted
 only  by  the  State  Governments,  and  the  pre-
 sent  scheme  is  a  modification  bacause  it  is
 a  departure  from  that  basic  position.

 There  are  certain  other  matters  in  which
 the  Central  Government  has  extended  assis-
 tance.  For  instance,  Mr.  Vikal  mentioned  the
 857  revolution.  The  descendants  of  the
 1857  freedom  fighters  are  also  being  given
 pension  since  957,  The  number  of  benefi-
 Ciaries  is  small,  as  only  the  descendants  of
 prominent  personalities  are  selected  for
 assistance  by  the  Centre.  So,  this  too  is
 being  done.

 A  reference  was  made  by  Dr.  Kailas  to
 assisting  freedom  fighters  in  the  matter  of
 education.  In  the  matter  of  education  and
 heaith,  the  Ministry  of  Health  and  the  Minis-
 try  of  Education  also  offered  certain  facilities
 and  concessions  to  freedom  fighters  in  regard
 to  the  education  of  the  children  of  the
 freedom  fighters  and  to  their  medical  treat-
 ment.

 DR.  KAILAS  :  I  was  talking  about
 admission  to  medical  colleges,  engineering
 colleges,  business  administration  college,  etc.
 That  can  be  examined.

 SHRI  K.  C.  PANT:  I  can  take  it  up
 with  the  Education  Ministry.  It  will  have  ta
 be  examined  by  them.

 A  reference  was  made  to  the  need  -to
 write  a  history  of  freedom  fighters.  I  fully
 appreciate  the  sentiments  expressed  by  Shri
 Darbara  Singh  and  others  that  it  is  necessary
 to  preserve  the  memory  of  those  who  have
 fought  for  the  country's  freedom  and  to  have
 some  permanent  reminders  of  their  sacrifice
 and  partcipation  in  that  great  struggle,
 which  brought  freedom  to  this  country.  I
 fully  appreciate  that  sentiment.  A  suggestion
 was  made  that  there  could  be  sume  kind  of
 Tamra  Paton  ot  what  have  you.  Along  with
 that,  whatever  other  ideas  hon,  Members
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 might  have  in  this  regard,  I  hope  they  will
 send  them  to  me  and  I  will  put  them  before
 ths  committee  which  is  drawing  up  the  prog-
 ramme  for  the  celebration  of  the  25th
 anniversary  of  our  freedom.

 The  Education  Ministry  is  incharge  of
 the  compilation  of  the  Who's  Who  of  Indian
 Martyrs.  Thers  is  no  question  of  forgetting
 them  or  negelecting  them  or  allowing  them
 to  be  forgotten.  If  it  is  possible  and  if  the
 State  Governments  agree  to  include  some
 reference  to  the  freedom  struggle  in  the
 text  books  so  that  the  children  may  be  remi-
 nded  of  the  freedom  struggle  and  of  those
 great  personalities,  it  would  be  a  step  in  the
 right  direction,

 Volume  I  of  the  Who's  Who  dealing
 with  the  freedom  fighters  of  the  former  British
 India  has  already  been  published.  Volume
 TI  dealing  with  the  former  Princely  States
 and  foreign  possessions  is  under  print.  Vo-
 lume  III  will  deal  with  the  857  movement.
 The  Ministry  of  Education  is  already  super-
 vising  the  work  of  the  Who's  Who  of  the
 freedom  fighters.  The  work  has  been  entrus-
 ted  to  the  States,  We  understand  Gujarat,
 Punjab,  Tripura  and  Pondicherry  have
 already  brought  out  some  publications.

 शी सती  सहोदरा  बाई  राय  :  माननीय  मंत्री

 जी,  आप  स्वतंत्रता  संग्राम  के  सेनानियों  को  जो
 भी  दें,  उसे  चाहे  तनख्वाह  मानिए  या  जो  भी

 मानिए  पर  बहू  200  रुपए  से  कम  नहों  होना
 चाहिए।  200  से  कम  में  कुछ  भी  नहीं  होता  है।

 SHRI  हू,  C.  PANT  :  Before  I  come  to
 the  scheme,  may  I  say,  Shri  Daga  asked
 whether  any  State  Government  has  given
 any  land  to  freedom  fighters.  In  U.  P.  in  the
 Terai  area,  many  freedom  fighters  have  been
 given  land  by  the  Government.  Perhaps  they
 have  been  given  land  in  some  other  States
 also.  Naturally  not  all  of  them  have  got  land.
 I  do  not  have  the  figures  with  me,  but  J  do
 know  that  some  States  have  given  land  to
 freedom  fighters.  He  also  asked,  if'a  State
 Government  is  giving  an  honorarium  to  a
 freedom  fighter,  will  that  bar  him  from
 getting  assistance  from  the  Certtre  ?  It  will
 not  bar  him,  although  what  he  is  getting
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 from  the  State  Government  would  he  taken
 into  account.

 ओ  राम  घन  (लालगंज)  :  माननीय  मंत्री

 महोदय,  जरा  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दें  कि  जो
 दो  सौ  रुपये  की  नई  स्कीम  दे  रहे  है  उसमे  राज्य
 सरकार  द्वारा  दी  गई  पेंशन  को  भी  शामिल  कर
 के  200  रुपया  देंगे  या  अलग  से  200  रुपया
 होगा  ?

 श्री  कृष्ण  चर  पंत :.  उसको  शामिल  करके
 देंगे  -  वह  200  रुपया  हो  या  उससे  ज्यादा  हो,
 बहू  दूसरी  बात  है।  मगर  उसको  तो  शामिल
 करना  ही  पड़ेगा  -  कही  कुछ  मिलता  है,  कही
 कुछ  मिलता  है  अलग-अलग  राज्यो  में  तो  उसको
 तो  देखना  ही  पड़ेगा  ।

 A  Suggestion  was  made  that  we  should
 not  call  this  “pension”  but  “honorarium”.
 I  have  no  strong  feelings  in  the  matter.  Par-
 haps,  certain  legal  meaning  is  attached  to
 this  term.  Pension  is  a  well-understood  term;
 it  means  regular  payment,  whereas  honore-
 rium  may  be  construed  to  mean  an  ad  hoc
 payment.  These  are  technical  matters  which
 can  be  considered.  I  quite  appreciate  the
 sentiments.  I  think  you  will  all  agree  that
 we  should  see  to  it  that  the  objective  is
 achieved,

 PROF.  MADHU  DANDAVATE :  There
 is  a  number  of  decisions  by  the  courts  to
 the  effect  that  honorarium  is  of  ad  hoc
 nature.

 AN  HON.  MEMBER:  It  would  be  better
 if  it  is  called  honorarium  and  not  pension.

 SHRI  K.  C.  PANT  :  Perhaps  the  main
 burden  of  what  I  have  said  has  escaped  the
 attention  of  my  hon.  friend.  I  am  saying
 that  we  should  ensure  that  they  get  a  regular
 payment  during  their  life  time  and  their
 dependents,  if  they  are  no  longer  alive,  if
 honorarium  means  payment  of  an  ad  hac
 nature  and  the  nse  of  the  term  “honorarium”
 may  stand  in  the  way  of  making  regular
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 payments,  then  we  may  not  insist  on  that
 term,  but  we  will  insist  on  regular  paymens.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  The  térm
 “honorarium”  can  be  clarified  so  that  it  will
 stand  legal  scrutiny.

 SHRI  K.  C.  PANT  :  I  thmk  we  are
 going  from  Jegal  to  verbal  complications.  I
 said  that  will  examine  it.

 Imay  add  that  Swamiji  made  a  few
 disparaging  remarks  about  Ministers.  But
 before  he  went  out  he  assured  me  that  he
 was  not  referring  to  me.  4  would  like  that
 to  go  on  record.

 If  you  will  permit  me,  I  would  like  to
 refer  to  the  scheme  which  the  Central  Gover-
 nment  has  drawn  up,  to  which  reference
 has  been  made  by  many  hon.  friends.  I
 would  remind  the  House  that  this  is  over  and
 above  what  the  States  are  doing.  Because
 the  hon.  Members  are  interested,  I  would
 like  to  read  it  :

 “The  Government  of  India  will  imple-
 ment  from  ]5th  August,  972  a  scheme
 for  the  grant  of  pension  in  deserving
 cases  to  those  freedom  fighters  who  have
 suffered  imprisonment  in  the  mainland
 jait  for  a  period  of  not  leas  than  six
 months  before  independence  and  also
 to  their  families  where  the  freedom-
 fighters  are  no  longer  alive.  The  families
 of  martyrs  who  gave  their  lives  for  the
 freedem  of  the  country  will  also  be
 eligible  for  grant  of  pension.  The  pen-
 sion,  which  will  normally  be  for  the  life
 time  of  the  recipient,  will  be  sanctioned
 after  taking  into  consideration  the  finan-
 cial  condition  of  the  freedom-tighter,
 martyr  and/or  families  and  the  pensions/
 monthly  allowances  being  received  by
 them  from  any  State  Govrnment  or
 Union  Territory  administration.  The
 total  amount  of  pension  sanctioned  to
 afreedom  fighter  will  not  be  less  than
 Rs.  200  pet  month  and  in  the  case  of
 families  it  will  vary  from  Rs,  00  to
 Rs.  200,  Only  one  member  of  the
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 family  of  the  freedom  fighter  or  martyr
 will  be  eligible  for  pension.  ‘Family’
 includes  widow,  unmarried  daughters  and
 mother  of  the  freedom  fighter  and  sons
 in  exceptional  cases  where  they  were
 unable  to  establish  themselves  in  life  on
 account  of  the  imprisonment  or  marty!-
 dom  of  their  father.  All  the  persons
 eligible  for  the  pensions  under  this  scheme
 should  apply  in  duplicate  in  the  pres-
 cribed  pro  forma,  which  may  be  obtained
 from  the  Chief  Secretary  to  the  State
 Government/Union  territory  administra-
 tion  where  the  applicant  is  ordinarlily
 resident.”

 डा०  गोविन्द  दास  रिछारिया  :  क्या
 4857  वाले  इसमे  नहीं  आ  सकेंगे  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत  :  i857  वालो  में  से

 कुछ  को  हमको  हम  आज  भी  देते  है।  अगर

 कोई  और  केसेज  होंगे  तो  उन  पर  विचार
 करेंगे  1

 ही  डी०  एन०  तिवारी  :  आपने  लिखा  है
 कि  चीफ़  सेक्स टरी  के  यहाँ  से  काम  लें,  अगर
 इसको  डिस्ट्रिक्ट  मजिस्ट्रेट  कर  देते,  तो  लोगों
 को  सुविधा  होती  ।  इस  तरह  से  तो  बड़ी  देर
 लग  जायगी।

 श्रीकृष्ण  चन्द  पंत  :  इसको  सोच  सकते  हैं।

 इसमें  डिटेल  की  बातें  है--

 “Applications  received  after  August  15,
 972  will  be  considered  only  for  pension
 from  the  date  of  sanction.  Freedom
 fighters,  who  cannot  be  granted  pension
 on  the  ground  of  their  financial  status,
 will  be  considered  forthe  award  of  a
 certificate  commending  their  services  in
 the  attainment  of  the  freedom  of  the
 country.”

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  (Alipore)  :
 What  is  the  meaing  of  this  ?

 SHRI  K.C.  PANT:  It  has  not  been
 worked  out  in  detail  but  it  may  be  a  tema
 Patra,  as  hae  been  suggested  just  now,
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 SHRI  INDRAJIT  GUPTA  :  What  is  the
 meaning  of  “whose  financial  condition  may
 not  make  them  eligible  for  this”?

 SHRI  K.  C.  PANT:  Do  you  mean  to
 ask  whether  a  certain  income  etc.  would  be
 specified  ?

 SHRI  INDRAJIT  GUPTA:  If  it  is  in
 the  nature  of  a  pecumary  relief—some  dole
 or  something—then  ]  can  understand  it,  but
 if  it  is  meant  to  be  something  which  is  sup-
 posed  to  be  a  mark  of  appreciation  of  their
 services,  you  should  not  make  any  condition
 Leave  it  to  them.  If  somebody  is  so  well  off
 today  that  he  does  not  need  these  Rs.  200,
 leave  it  to  his  good  sense  and  to  his  sense
 of  patriotism.  He  himself  will  say  that  he
 does  not  require  it.  Why  do  you  put  it  in?

 SHRI  K.  C.  PANT:  It  seems  to  me
 that  people  who  have  the  means  will  proba-
 bly  not  apply  themselves..  Therefore,  there  is
 no  harm  in  having  this  provision.

 श्री  रामावतार  शास्त्री  :  इस  तरह  के  लोग
 तो  दरख्वास्त  ही  नही  देंगे

 aft  थी०  पो०  मौर्य  (हापुड़)  :/जिस  समय
 दरख़्वास्त  मन्जूर  हो  जायगी,  उसके  बाद  से

 देंगे।  आप  इसमें  5  अगस्त,  972  की  तारीख
 क्यों  नहीं  दे  देते,  वर्ना  हो  सकता  है  कि  आपको

 इस  में  एक  साल  लग  जाय  t

 श्री  कृष्ण  शता  बेत :  जिनकी  अर्जी  5

 अगस्त  से  पहले  आ  जायेगी,  उनको  5  अगस्त
 से  मिलने  लगेगा  ।  ले  किन  अगर  किसी  की  अर्जी

 974  में  आती  है  तो  उसको  972  से  नहीं
 मिलेगा  ।

 श्री  एस०  एम०  बीजों  :  जो  972  में  ही
 एप्लाई  नहीं  करेगा  तो  उसको  अर्जी  974  में

 कहाँ  से  आ  जायगी  ।

 श्री  रामावतार  शास्त्री :  ऐसा  आदमी  तो

 एप्लाई  ही  नहीं  करेगा  |
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 थ्री  वसनन्‍्तराव  पुराधोत्तमं  साठे  :  जिसकी
 200  हु०  पर  संध  इनकम  हो,  उसको  समझना

 चाहिए  कि  वायाबल  नहीं  है,  क्योकि  हम
 200  ह  दे  रहे  हैं  ।

 SHRI  K.  C.  PANT:  Actually,  even  now,
 I  am  subject  to  correction,  it  i  not  Rs.  200
 a  month  but,  I  think,  about  Rs.  5,000  a
 year.  Ifthe  income  is  Rs.  5,000  a  year,
 we  are  not  considering  them  for  these  pen-
 sions.  It  is  something  like  that;  it  is  not  a
 very  small  sum.

 at  रामधन  :  हमारे  राष्ट्रीय  आन्दोलन  में

 बहुत  से  व्यक्ति  ऐसे  रहे  है  जो  बहुत  वर्षों  तक
 फरार  रहे  है,  बहुत  संकट  झेला  है,  उन  के  पास
 प्रमाण  पत्र  है।  अब  आप  ने  6  मास  की  अवधि
 निर्धारित  कर  दी  है,  ऐसे  केसेज  में  क्या  होगा।
 जैसे  पंजाब  क ेएक  बिजली  सिंह  जी  थे,  जो
 22-23  साल  फरार  रहे,  फरार  होन।  उस  समय
 की  नीति  थी।  यह  भी  हुआ  है  कि  गलत  नाम
 से  जेल  में  गये  है,  उनके  पास  सर्टिफिकेट  भी

 सही  है,  उनके  साथ  क्या  होगा  ?

 SHRI  K.  ८.  PANT:  I  catch  the  point
 that  the  hon.  Member  is  making  and  I  must
 say  that  it  presents  a  difficulty.  We  would
 like  to  help  these  people.  But  ina  scheme
 there  has  to  be  something  very  specific  and
 definite.  There  has  to  be  some  verification.
 We  can  consider  this  aspect.  In  fact,  we
 have  been  considering  as  to  what  to  do  with
 this  category.  The  other  category  which  is
 presenting  some  difficulty  is  that  of  persons
 who  were  under  trial  for  s  long  period  but
 were  not  actually  convicted.  They  were
 not  convicted.  But  they  spent  time  in  jail.
 There  is  no  proof  of  conviction.  In  fact,
 they  had  under-gone  some  imprisonment.
 There  are  these  marginal  cases  which  are
 presenting  some  difficulty.  We  are  examining
 them.

 SHRI  VASANTRAO  PURUSHOTTAM
 SATHE:  Jail-going  should  not  bea  test
 at  all.  These  persons  sacrificed  everything.
 They  left  schools  and  colleges  and  their
 whole  carver  for  the  freedom  of  the  mother-
 land,  ‘They  became  poor.  That  should  be
 the  real  test.
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 SHRI  K.  2,  PANT:  Sir,  8  suggestion
 was  made  that  some  Bill  should  be  brought
 forward  incorporating  various  elements  of  a
 comprehensive  scheme.  My  submission  to
 the  House  would  be  that  instead  of  bringing
 forward  a  Bill,  we  might  try  out  the  scheme,
 The  reason  for  that  is  that  implementing  a
 scheme  of  this  kind  gives  us  a  far  more
 flexibility,  Once  you  have  a’  statute,  you
 have  the  rules  and  regulations  that  go  with
 a  statute  and  you  must  have  a  stricter  form
 of  verification  Necessarily,  all  kinds  of
 technicalities,  audit,  etc.  come  in.  There-
 fore,  if  my  hon.  friends  would  like  it  to  be
 implemented  in  a  somewhat  flexible  manner
 and  not  call  for  too  many  technicalities,  etc.,
 it  may  be  better  to  leave  it  as  a  scheme  of
 the  kind  which  I  have  just  mentioned.  If
 we  find  that  the  scheme  requires  modification
 or  if  we  feel  or  the  House  feels,  at  any  stage,
 that  it  might  be  made  a  statute,  that  can  be
 considered  at  that  stage.  I  think,  there  is
 some  advantage  in  having  a  scheme  in  the
 present  form,

 This  is  the  intention  of  the  Government.
 The  intention  of  my  hon.  friend,  the  mover
 of  the  Bill,  is  also  appreciated.  He  may
 want  it  in  a  little  more  elaborate  form.  He
 may  want  to  cover  more  areas.  But  the
 number  of  freedom  fighters  that  he  has  given
 seems  to  me  to  bea  gross  under-estimate.
 There  are  many  more  freedom  fighters  in  the
 country,  The  number  that  we  have  received
 already  5  larger  than  what  he  has  given,
 Since  his  figure  is  not  accurate,  the  financial
 implication  of  his  proposals  is  really  not
 accurate  and  the  actual  expenditure  that  is
 likely  to  be  incurred  is  much  larger  than
 what  his  scheme  suggests.

 While  appreciating  the  sentiments  and
 the  spirit  which  has  impelled  him  to  bring
 forward  this  Bill  and  sharing  them-—-I  share
 them;  the  Government  shares  them—I  would
 request  him  in  view  of  what  I  have  said  to
 withdraw  his  Bill  and  to  give  us  a  chance  to
 pursue  the  scheme  with  vigour  and  with
 sincerity.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :I  have  a  certain
 clarification  to  ask.  The  scheme  thet  has
 been  drafted  will  excluiie  not  only  hundreds
 but  thousends  of  freedom  fighters.  As  you
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 know,  it  does  not  mention  those  freedom
 fighters  who  had  not  been  in  jail  for  six
 months  and  outside  the  mainland  of  India.
 There  have  been  a  number  of  freedom
 fighters  who  have  not  been  in  jail.  They  have
 been  excluded,....,

 MR.  CHAIRMAN  :  You  were  not  here.
 All  these  points  were  raised  by  various  hon.
 Members  and  he  has  replied  to  them.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :
 here  all  along.

 l  was  sitting
 I  also  participated  in  the

 debate.  I  think,  you  will  appreciate  my
 point.  We  have  all  been  revolutionaries.  I
 want  to  draw  your  attention  to  what  happen-
 ed  during  the  First  World  War.  Take  the
 case  of  leaders  like  M.  N.  Roy  and  Jatin
 Mukherjec  and  those  who  were  involved  in
 the  Indo-German  conspiracy  case.  Those
 revolutionaries  who  escaped  to  European
 countries  did  not  undergo  imprisonment.
 Their  families  are  still  suffering.  I  have  also
 Cited  the  cases  of  Birendranath  Chattopadhya,
 Abani  Mukherjee  and  Obeidullah  Sindh.
 Many  more  cases  can  be  cited.  These  per-
 sons  have  been  excluded.  In  the  First
 World  War  and  also  afterwards,  a  number
 of  freedom  fighters  were  deported  and  were
 not  allowed  to  come  back  to  the  country
 even  after  freedom  was  achieved.  Take  the
 case  of  insurrection  under  the  leadership  of
 Jatin  Mukherjee  and  Rash  Bihari  Bose.
 There  was  an  uprising  and  for  three  days
 the  whole  of  Singapore  was  under  the  cont-
 rol  of  revolutionaries.  A  number  of  revolu-
 tionaries  were  deported  to  different  jails.
 What  will  happen  to  those  families  ?  What
 will  happen  to  revolutionaries  blonging  to
 Gadar  Party  and  of  the  Kamagatamaru
 episode  ?

 The  most  important  case  is  that  of  INA
 fighters.  They  did  not  undergo  imprisonment.
 26,000  INA  people  sacrified  their  lives  in
 the  freedom  struggle.  26,000  INA  people
 sacrified  their  lives  for  the  freedom  of  India.
 It  was  on  the  ashes  of  those  that  we  had
 built  the  edifice  of  our  freedom.  What  about
 the  families  of  those  revolutionaries  ?  They
 were  not  in  the  Jail.  The  definition  given
 here  is  that  they  should  have  been  in  jail  for
 six  months.  And  that  too  in  the  mainland.
 What  about  those  who  suffered  in  the
 Chittagong  armoury  raid  case  in  East
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 Bengal  ?  Take  also  the  instance  of  Lahore
 conspiracy  case.  What  about  the  cases  in
 Sind  ?  The  definition  of  ‘mainland’  should
 be  that  before  the  partition  of  India,  If
 those  areas  are  excluded,  what  will  happen
 to  the  families  of  those  thousands  of  freedom
 fighters  and  martyrs?  As  I  have  already
 mentioned,  26,000  INA  people  sacrified
 their  lives,,....

 MR.  CHAIRMAN  :  How  many  times  is
 the  hon.  Member  going  to  mention  this  ?
 He  should  not  make  a  speech  now.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  Sir,  you  have
 been  a  revolutionary,  oe

 MR.  CHAIRMAN  :  That  is  all  right,
 But  now  I  am  performing  another  duty
 here,  ,  (Interruptions).

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  I  also  want  to
 draw  attention  to  the  certificate  or  affidavit
 by  the  District  Magistrates.  It  should  be
 categorically  mentioned  that  only  Members
 of  Parliament  and  MLAs  should  verify  the
 correctness  and  recommend  the  names  and
 not  District  Magistrates  as  is  done  in
 different  States.  It  could  also  be  verified
 by  old  revolutionaries.

 Lastly  I  would  like  to  suggest  to  the
 Government  that  there  should  bea  small
 committee  of  Members  of  Parliament.  All
 the  applications  are  now  processed  through
 bureaucratic  channels.  I  would  recommend
 that  some  kind  of  an  advisory  committee  of
 Members  of  Parliament  be  constituted  to
 advise  the  Committee  on  how  the  appli-
 cations  should  be  processed  and  how  the
 pension  should  be  granted.

 eft  रामावतार  शास्त्री  :  सभापति  महोदय,
 बिहार  में  यह  हो  रहा  है  कि  जो  लोग  आवेदन
 पत्न  देना  चाहते  हैं  उनके  रिकार्ड स  नहीं  मिल  रहे
 हैं।  42  तक  के  रिहाई स  गवरतंमेस्ट  ने  चेष्  कर
 दिये  हैं।  तो  उनके  सामने  यह  कठिनाई  है  कि  वे
 आपके  सामने  क्या  प्रमाण-पत्र  दें  कि  हम  पोलिसी-
 कल  सफर  है,  हम  राजनीतिक  पीड़ित  हैं।  यह
 कठिनाई  बिहार  में  है।  कई  लोग  मेरे  पास  आये
 जिनको  कि  मैं  जानता  हूँ  लेकिन  सब  उनको  कैसे
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 जान  सकते  है।  तो  बे  लोग  कैसे  एप्लाई  करेंगे
 क्योंकि  उसके  रिकार्ड  ही  नहीं  मिल  रहे  है  और
 सरकार  कहती  है  कि  हमने  नष्ट  कर  दिया  है।
 तो  यह  जो  कठिनाई  है  इसका  आप  खुलासा
 कीजिए  i

 MR.  CHAIRMAN  :  Now,  I  think,  the
 hon.  Minister  has  noted  all  these  points.
 We  cannot  have  another  round  of  debate.  I
 am  asking  Shri  Saksena  to  reply.  You  can
 go  and  meet  the  Minister  and  talk  to  him.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  What  I  have
 raised  is  a  very  important  point.  So  many
 freedom  fighters  and  martyrs  have  been
 excluded.  |  want  to  know  from  the  Minister.

 MR.  CHAIRMAN  :  He  has  noted.
 Whatever  you  have  said  already  has  gone
 on  record.  You  can  go  and  talk  to  him.  He
 will  reply  to  you.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  I  have  ratsed
 a  very  important  pomt.  Thousands  of
 martyrs  and  freedom-fighters  are  going  to  be
 excluded.  Let  the  Minister  say.

 MR,  CHAIRMAN  ;  No.  That  will  be-
 come  another  round.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  I  don’t  want  to
 enter  into  8  discussion.  J  only  want  to  know
 whether  these  freedom-fighters  and  these
 martyrs  will  be  included  in  this  scheme.

 AN  HON.  MEMBER:  The  Minster  is
 already  thinking  about  it.

 SHRI  SAMAR  GUHA :  Let  the  Minis-
 ter  say  this.  Why  are  the  freedom-fighters
 excluded  ?  Why  should  the  INA  people  be
 excluded  ?  (Jitterruption)  *

 MR.  CHAIRMAN  :  Nothing  will  go
 en  record.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  *
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 MR.  CHAIRMAN  :  This  discussion  has
 been  going  on  for  such  a  long  time.  You  did
 not  send  any  chit,  you  did  not  ask  for
 permission,  you  did  not  stand.  When  it  has
 started  concluding,  after  even  the  Minister
 has  given  the  reply,  you  are  starting  another
 round  of  debate.  That  I  connot  allow  accord-
 ing  to  the  rules.  I  am  asking  Mr.  Saksena  to
 reply.  (Jnterruption)  Whatever  the  hon.
 Member  has  said  about  those  who  were
 in  the  foreign  countries,  those  who  were
 under  detention,  in  the!  N.  A.  etc.  has
 gone  on  recoid.  He  can  meet  the  Minister
 if  he  wants  and  discuss  with  him.

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  rose  (Interrup-
 tions)  *

 MR.  CHAIRMAN  :  This  will  not  go
 on  record.

 SHRI  SAMAR  GUHAS*  :

 Prof.  S.  L. MR.  CHAIRMAN  :  Now,
 Saksena,

 PROF.  S.L  SAKSENA  :  I  am  very
 grateful  to  the  hon.  Minister  for  the
 elaborate,

 PROF.  MADHU  DANDAVATE  :  With-
 out  defying  your  authority,  if  you  would
 permit  me  for  a  second,  with  your  permis-
 sion,  ]  want  to  make  a  submission.  In  this
 House,  on  a  number  of  occasions,  this  issue
 of  the  INA  has  been  raised  by  a  number
 of  Members,  irrespective  of  their  political
 affiliations.  Though  I  do  not  want  to  obst-
 tuct  the  proceedings  of  this  House,  and  [  am "
 the  last  man  to  do  so,  I  would  only  request
 that  even  if  the  hon.  Minister  merely  says
 that  since  the  consensus  of  this  House  was
 already  expressed  long  back,  they  would
 take  this  point  into  account,  that  would
 satisfy  all  sections  of  the  House,  So,  withdut
 defying  your  authority,  I  would  beg  of  you
 to  let  the  hon.  Minister  say  just  one  word
 about  it.  Let  him  not  projong  the  dabate  but
 let  him  just  say  one  word  about  it,  and  then

 *  Not  recorded.
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 Prof.  S.  L.  Saksena  might  be  requested  to
 reply.  The  sentiments  of  this  House  have
 been  repeatedly  expressed  on  this  issue,  and,
 therefore,  T  would  request  you  to  let  the  hon.
 Minister  say  just  a  word  about  it.

 MR.  CHAIRMAN  :  About  the  INA
 also,  I  may  say  that  I  myself  have  got  every
 respect  for  every  martyr  and  for  every
 freedom-fighter.  The  procedure  to  be
 followed  here  is  this.  When  the  hon.
 Minister  has  replied,  it  would  have  been
 proper  for  him  to  put  this  question.
 But  the  hon.  Member  has  started  a  debate
 and  he  has  spoken  for  so  Jong,  If  a  young
 man  like  him  takes  this  attitude,  then  I  do
 not  know  what  will  happen.  He  is  the  leader
 of  his  party  also.  How  nicely  Prof.  Madhu
 Dandavate  has  put  the  same  thing:
 Shri  Samar  Guha  may  learn  something  from
 his  friend.

 SHRI  SAMAR  GUHA:  You  need  not
 give  me  any  lessons.  I  know  where  to  hit  and
 where  not  to  hit.  I  know  the  sacredness  of
 the  debate  and  also  the  responsibility  that
 this  House  owes  to  the  INA  people,

 SHRI  0.  N.  TIWARY:  After  the  hon.
 Minister’s  speech,  some  querics  were  made
 by  several  Members  and  clarifications  were
 given  by  the  hon.  Minister.  So,  if  Shri  Samar
 Guha  wants  clarification  on  certain  points,
 that  clarification  should  be  permitted.  He  is
 not  making  a  speech,  but  he  only  wants
 some  clarification.

 MR,  CHAIRMAN  :  He  had  raised  so
 many  questions.  But  I  shall  request  the  hon,
 Minister  to  say  something,  if  he  wants  to  do
 80,  only  about  the  INA.

 SHRI  हू,  ८,  PANT  :  I  have  already  read
 out  in  detail  the  press  note  and  exactly  what
 will  make  any  person  eligible  for  the  grant  of
 this  pension.  If  you  like,  3  can  read  it  out
 again,  but  I  think  it  is  not  necessary  since
 hon.  Members  have  heard  me  already  reading
 it  out.  If  they  come  within  this  eligibility
 then  they  will  be  considered;  whoever  comes
 within  this  eligibility,  ,

 SHRI  SAMAR  GUHA  :  But  six  months’
 jail  term  is  there,
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 SHRI  K.  rom  PANT:  But  there  is  also

 the  category  of’  martyrs.  There  are  two
 criteria.  One  is  that  he  should  have  been  to
 jail  for  six  months  on  the  main  land.  Those
 who  have  been  to  jail  outside  are  already
 covered  under  the  other  scheme.  For  instance,
 the  Goan  nationals  who  were  in  Portugal  are
 already  covered  by  the  other  scheme.  In
 addition  to  that  there  are  martyrs.  It  will
 have  to  be  established  that  they  are  martyrs.
 If  they  come  within  the  definition  which  I
 have  read  out,  they  should  become  eligible.

 PROF.  MADHU  DANDAVATE  :  If
 this  could  have  been  said  earlier,  we  would
 have  been  satisfied.

 PROF  S.  L.  SAKSENA  (Maharajganj)  :
 Tam  thankful  to  the  hon.  Minister  for  the
 elaborate  spcech  which  he  has  made.  I  want
 to  quote  a  passage  from  the  speech  that
 the  Prime  Minister  delivered  in  this  House
 during  the  last  session  of  Parliament.  She
 said  ;  '

 “The  lives  of  martyrs  cannot  be  valued
 in  terms  of  money.  Their  sacrifice  is
 beyond  recompense,  but  a  grateful  nation
 remembers  its  debts  and  its  obligations
 to  them,  to  mitigate  the  sufferings
 of  their  wives  and  children.  Govern-
 ment  have  now  decided  to  rectify  in
 so  far  as  possible,  the  deficiencies  in  our
 programme  for  the  war-disabled  and  the
 families  of  those  who  have  diced  fighting.”

 Sir,  I  am  sure  our  Prime  Minister  res-
 pects  the  frecdom-fighters  just  as  much  as
 she  respects  the  soldiers  who  have  just  now
 fought  our  war  with  Pakistan.  I  only  wish
 that  those  sentiments  of  the  Prime  Minister
 should  inspire  the  Home  Minister  in  inter-
 preting  the  statement  which  he  has  made,

 Sir,  when  I  moved  my  Bill,  I  was  really
 shocked  by  the  method  which  was  used  by
 the  State  Governments  to  grant  pensions.
 First  of  all,  the  freedom  fighters  had  to
 produce  the  certificate  from  the  jail.  In  most
 cases,  they  were  not  available  because  the
 records  have  been  destroyed.  And  then,  a
 certificate  from  the  thanas  was  asked.  There
 too,  they  were  not  given.  Then,  after  that,
 the  istrict  Magistrates  treated  them  sq
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 badly  that  many  people  gave  up  the  attempt.
 So,  I  felt  that  the  condition  that  the  District
 Magistrates  who  bad  sometimes  fired  upon
 the  freedom  fighters,  etc.,  should  be  the
 judge  for  deciding  the  pension  is  something
 which  is  not  worth-while.  So,  I  said  that
 the  nation  should  not  humiliate  the  freedom-
 fighters,  What  we  want,  as  the  Prime
 Minister  has  said,  is  to  realize  that  it  is  a
 debt  which  the  nation  owes  to  them.  If  is
 for  the  nation  to  find  out  who  were  the
 people  who  foughtfor  freedom  and  to  find
 their  names  and  to  give  them  the  awards
 according  to  their  merits  and  needs.  In  fact,
 this  is  what  should  be  done.

 Then,  they  have  mentioned  the  words
 ‘Sin  deserving  cases.”  I  think  these  words
 should  go.  It  is  for  everybody  who  fought
 for  freedom  that  a  appreciation  should  be
 given.  They  have  got  the  right  to  get  it.  In
 fact,  in  the  Soviet  Union,  I  found  that
 workers  who  have  worked  up  to  55  years
 of  age  get  a  pension  for  the  rest  of  life;  they
 are  entitled  to  work  even  after  55  years  if
 they  are  fit.  But  even  if  they  work  they  got
 the  wages  as  well  as  the  pension  all  right
 because  they  have  earned  it.  I  want  that  the
 freedom-fighters  should  get  the  pension,  or
 whatever  you  call  it,  because  they  have
 fought  for  freedom  and  that  will  be  a
 matter  of  honour  to  them.  They  may  reject
 it  or  give  it  away,  give  the  money  back  to
 the  Government.  So,  the  words  “deserving
 cases”  are  something  which  are  very,  very
 awkward  to  me.  I  think  somebody  will
 judge  them,  but  to  say  that  the  District
 Magistrate  will  judge  them  is  very  humiliat-
 ing.  What  I  want  is,  the  debt  which  we  owe
 to  the  martyrs  should  be  discharged.

 In  my  Bill,  I  have  said  that  those  who
 are  martyrs  or  who  had  suffered  in  prison
 for  five  years  and  80  on,  should  be  specially
 honoured.  But  your  statement  markes  on
 distinction,  There  is  one  word,  in  the  state-
 ment  “it  will  not  be  less  than  Rs,  200.”
 That  will  give  room  to  the  Minister  to  give
 a  higher  pension  to  those  who  suffered  or  to
 the  dependants  of  those  who  died  according
 to  their  needs  and  circumstances.  So,  what
 the  Government  has  said  in  their  statement
 should  be  made  quite  clear.
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 The  word  “family”  here  is  also  not  well-
 defined.  It  says  that  the  sons  will  not  be
 included  unless  they  were  some  how  pre-
 vented  fiom  becoming  self-reliant  etc.  it  will,
 be  difficult  to  prove  all  these  things.  So,  they
 must  be  included  in  the  family  and  they
 must  be  entitled  to  the  pension  which  their
 fathers  were  getting.

 MR,  CHAIRMAN:  Even  if  they  are
 educated  and  are  in  service  and  earning  ?

 PROF,  S.  L.  SAKSFNA  :  Yes,  I  have
 said  alieady  that  this  ts  a  reward  earned  by
 the  family.  If  the  mother  wants  it,  she  can
 have  it;  if  the  son  is  there,  he  might  have  it.
 It  is  atl  for  the  family  who  suffered.

 Then,  about  the  definition,  “freedom
 struggle.”  My  friend  was  worried  about  the
 INA.  T  have  put  in  my  amendment  to  the
 Bul,  in  list  No.  2,  the  categories  whom  I
 want  tp  include.  First  frecdom  struggle
 of  Goa  frecdom  fighters.  Then,  freedom
 sjruggle  of  persons  in  areas  now  forming
 part  of  Pakistan.  Then,  the  INA  struggle
 and  then  the  freedom  struggle  of  the  people
 of  Indian  States,  etc.  So,  I  think  the  word
 should  de  interpreted  in  a  broad  sense.

 I  have  also  suggested  that  besides  pension
 they  should  also  be  given  some  other  con-
 cessions.  Many  lost  their  property,  their
 lands  in  the  freedom  movement.  These  must
 be  restored  to  them.  Similarly,  many  persons
 have  daughters  to  marry;  they  must  be  given
 money  and  help  to  marry  their  daughters.
 They  must  also  be  given  facilities  for  the
 education  of  their  children.  I  have  given  all
 these  on  page  3  of  my  amendment  and  I
 hope  the  hon.  Minister  will  go  through  them.

 I  had  discussed  this  matter  with  Pondit
 Jawaharlal  Ji  in  948,  He  used  to  say  that
 the  freedom  fighter  should  not  ask  for
 recompense  for  che  services  rendered,  True,
 it  is  a  high  motive.  That  is  what  impelled
 him  to  make  the  statment  that  he  did.  He
 was  however  not  averse  to  give  help  to  those
 persons  who  arc  in  distress,  I  feo)  that  the
 high  motive  which  he  put  forth  is  quite
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 correct,  I  feel  that  they  should  not  come  and
 ask  for  it.  But  it  is  the  debt  of  the  nation;
 the  nation  has  to  discharge  its  debt  to  them.
 In  China  I  found  that  they  opened  a  uni-
 versity  for  all  those  people  who  fought  for
 freedom.  Small  peasants  and  others  who  did
 not  know  anything  got  education  and  training
 for  some  ycars  and  got  employment.  Every
 country  has  helped  its  freedom  fighters  in
 some  formor  other.  Here  also  you  must  help
 them  because  it  is  a  debt  you  owe  them.
 They  have  done  a  sacrifice  and  they  should
 not  demand  any  recompense  for  it.  But  the
 Government  should  not  just  ignore  what
 they  have  done.  To  obtain  certificates  they
 have  to  go  to  tho  District  Magistrates  or
 SDO.  They  face  a  lot  of  difficulties.

 The  hon.  Minister  himsclf  comes  from  a
 family  of  patriots  and  freedom  fighters.  His
 father  was  my  leader.  When  the  Simon  Com-
 mission  visited  Lucknow  his  back  bone  was
 injured  by  police  Jathi  charge  and  all  his
 life  thereafter  he  was  an  invalid.  He  spent  a
 large  number  of  years  in  prison.  So,  he  has
 got  full  sympathy  with  the  sentiments  with
 which  I  have  moved  this  Bill  and  I  am  sure
 he  will  interpret  the  provisions  of  my  Bill
 and  my  amendments  in  the  light  in  which
 they  had  been  given.  The  statement  which
 the  Government  has  given  is  too  bald.  It
 should  be  improved  and  the  scheme  should
 be  implemented.

 For  all  these  reasons  I  have  no  reason
 to  press  my  Bill  to  a  vote  and  so  I  am  with-
 drawing  it.

 MR.  CHAIRMAN  :  Shri  Daga  has
 moved  an  amendment  for  circulation  of  the
 Bill  for  eliciting  public  opinion  by  ist  March,
 1972,  Heis  not  here  now.  That  date  is
 already  over  and  we  may  extend  this  date  to
 Ist  July,  972.  I  hope  the  House  agrees
 with  it.  So,  I  shall  put  this  amendment  to
 vote  :  The  question  is  ;

 “That  the  Bill  be  circulated  for  the
 purpose  of  eliciting  public  opinion  the-
 7600  by  the  Ist  July,  1972."

 The  motion  wus  negatived.

 MR,  CHAIRMAN  :  The  question  is  :
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 “That  leave  be  granted  to  withdraw  the
 Bill.”

 The  motion  was  adopted.

 PROF.  $,  L.  SAKSENA:  I  withdraw
 the  Bilt.

 2757  brs,

 CONSTITUTION  (AMEND-
 MENT)  BILL

 (AMENDMENT  OF  ARTICLE  141  ann  fys-
 KRTION  oF  New  ARTICLE  I43A  ere,

 sy  SnriC.  M.  ST2PHEN

 SHRI  C,  M.  STEPHEN  (Muvattupuzha)
 I  beg  to  move  :

 “That  the  Bill  further  to  amend  the
 Constitution  of  India  be  taken  into  cnsi-
 deration.”

 I  submitted  the  draft  of  this  Bilt  on  the
 23rd  Junc,  971,  and  it  was  introduced  on
 the  5th  August,  97!.  Subsequent  to  the
 introduction  of  this  Bill,  the  Twentyfourth
 Constitution  Amendment  Bill  came  in,  and
 this  House  in  a  historic  act  accepted  that
 Bill,  and  that  has  now  become  part  of  the
 Constitution  of  India.  Part  of  the  purpose
 of  my  Bill  was  to  undo  the  mischief  that  was
 done  by  the  judgement  in  the  Golaknath
 case,  and  to  invest  in  parliament  its  inherent
 authority  to  amend  the  Constitution  of  India.
 including  fundamental  rights,  but  that  is  not
 the  sole  purpose  and  intendment  of  my  Bill.
 Clause  6  of  the  Bill  is  covered  by  the  Twe-
 ntyfourth  Amendment  Bill,  but  the  other
 Provisions  of  my  Bill  are  not  covered.

 Under  the  Ccnstitution,  there  are  three
 authorities  which  are  given  the  obligation
 and  the  right  to  Safeguard  the  Constitution
 and  to  implement  the  provisions  of  the  Con-
 stitution.  One  is  the  legislature  which  has
 got  to  enact  laws  in  accordance  with  the
 provisions  of  the  Constitution;  the  other  is
 the  judiciary  which  has  to  interpret  the  laws
 in  the  light  of  the  provisions  of  the  Constit-
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 ution,  and  those  decisions  have  to  be  impl-
 emented;  and  the  third  is  the  President  of  India
 who  is  invested  with  the  authority  to  guard
 and  defend  the  Constitution  of  India.  The
 legislature  in  enacting  laws  is  guided  by  two
 considerations.  One  is  article  37  which  says
 that  it  should  be  guided  by  the  Directive
 Principles  enumerated  in  Chapter  IV  and  the
 Other  is  that  it  shall  not  pass  any  law  under
 article  3  which  is  in  contravention  of  the
 provisions  of  the  fundamental  rights.  When-
 ever  Parliament  or  a  Legislature  passes  a  law,
 it  has  to  be  assumed  that  it  does  so  in  full
 awareness  of  the  obligations  cast  on  the
 legislature.  That  is  to  say,  when  Parliament
 Passes  a  law,  it  in  effect  does  and  act  of
 intepretation  also.  That  is  to  say,  it  takes
 cognizance  of  the  question  whether  in  framing
 a  particular  law  and  in  passing  a  particular
 law,  it  is  or  it  is  not  contrayening  article  43
 of  the  Constitution,  Having  been  satisfied
 that  it  does  not  contravene  article  13,  it
 passes  a  law.  In  that  act,  an  act  of  inter-
 pretation  is  involved.  So,  it  the  exercise  of
 the  constitutional  right  vested  in  the  Parlia-
 ment  or  State  legislatures  by  the  Constitution,
 it  interprets  a  particular  provision  of  a  Bill
 and  satisfies  itself  that  it  does  not  contravene
 the  provisions  of  the  Constitution  and  passes
 it.  That  law  comes  to  the  Supreme  Court.
 The  Supreme  Court  in  effect  sits  in  judgment
 on  the  interpretation  of  a  particular  law  by
 the  Parliament  or  legislature.  Both  the
 constituent  authorities  are  cxercising  functins
 lawfully  vested  in  them  and  in  exercising
 that  authority,  they  come  to  a  conflict,  What
 exactly  should  be  done  in  that  case  is  the
 question  to  which  we  should  address  pruse-
 Ives.
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 The  questio  of  constitutional  law  is  a
 class  different  from  the  other  laws.  Our
 Constitution  itself  treats  the  question  of
 constitutional  law  differently.  For  exa-
 mple,  it  is  specifically  spelt  out  in  the
 Constitution  that  when  the  question  of
 interpretation  of  the  Constitution  comes
 up,  the  Supreme  Court  shall  constitute
 a  Bench  of  five  judges  or  more.  That  is  to
 say,  the  Constitution  takes  the  constitutional
 law  as  a  class  apart  and  takes  sufficient
 caution  by  providing  that  the  interpretation
 of  constitutional  Jaw  and  its  enunciation  is
 made  by  a  Bench  larger  than  the  ordinary.
 When  a  series  of  precedents  are  laid  out,  so
 far  as  the  Constitutional  Iaw  is  concerned,
 the  Supreme  Court  has  got  the  jurisdiction
 to  lay  out  the  law  from  time  to  time  unenc-
 uumbered  by  whatever  a  previous  Bench  has
 said.  They  have  got  complete  freedom  even
 Otherwise.  They  say,  article  4  does  not
 apply  to  the  Supreme  Court.  In  the  matter
 of  constitutional  law,  both  the  Indian  law  as
 well  as  the  American  law  take  the  position
 that  constitutional  law  is  fundamental  and
 any  interpretation  of  the  constitutional  law
 shall  not  be  fastened  on  the  nation  by  the
 tule  of  precedents.

 MR.  CHAIRMAN  :  He  may  continue
 on  the  next  day.

 38  hrs.

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of
 the  Clock  on  Saturday,  March  972)
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